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लोक-प्रशासनः सिद्धान्त एवं व्यवहार 





राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी 
जयपुर 


शिक्षा तथा समाज-फल्याख सन्‍्त्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय ग्रन्ध 
मोजना के श्रग्तगेत राजस्थान हिस्दो प्रन्ध अ्कादमो द्वारा प्रकाशित : 


प्रथम सस्करणा : १६९७रे 


मूल्य : (२०० 


(&) सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन 


प्रकाशक : 

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 
ए्‌ २६/२ विद्यालय मार्ग, तिलक नगर, 
जयपुर-४ 


छुद्क : 

सनोज भिन्टसें, 

गोदोको का रास्ता विशनप्रोल वाजार, 
जयपुर-३०२०० ३ 


प्रस्तावना 


भारत की स्वतन्त्रता के बाद इसकी राष्ट्रभापा को विश्वविद्यालय 
शिक्षा के माध्यम के रूप मे प्रतिष्ठित करने का प्रश्त राष्ट्र के सम्मुख था । 
किन्तु हिन्दी में इस प्रयोजन के लिए ग्पेक्षित उपयुक्त पाव्यपुस्तकें उपलब्ध 
नही होने से यह माध्यम-परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। परिणामत 
भारत सरकार ने इस न्यूनता के निवारण के लिए “वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक 
शब्दावली आयोग की स्थापना की थी । इसी योजना के अन्तर्गत पीछे १९६६ 
में पाच हिन्दी भाषी प्रदेशों से भ्न्थ झऊादमियों की स्थापना वी गयी । 


राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अ्रकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के 
उत्दृष्ट ग्रन्थ-निर्माण में राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा प्रध्यापफो का 
महयोग प्राप्त कर रही है प्लौर मानविफ्री तथा विज्ञान के प्राय सभी क्षेत्रों में 
उत्कृष्ट पाठ्य-ग्रन्यों का निर्माण करवा रही है । प्रकादमी चतुर्थ पचर्षीय 
योजना के प्रन्त तक तीन सी से भी श्रथिऊ प्रन्य प्रकाशित कर सकरेसी, ऐसी 
हम ग्राशा करते है प्रस्तुत पुस्तक इसी क्रम में तैयार करवायी गयी है । हमें 
प्राशा है कि यह ग्रपने विपय में उत्कृष्ट योगदान करेगी । 


चन्दनमल बैद 
ब्रध्यक्ष 


प्रावकथन 


प्रस्तुत पुस्तक स्वांतक स्तर पर हिन्दी में लोक-प्रशासन के विद्याथियों की 
झावश्यकताओो की पूर्ति के लिए लिखी गई है। मूलत राजस्थान विश्वविद्यालय के 
प्रथम ब् के पाठ्यक्रम को ध्यान मे रक्खा गया है । पर इसमे कुछ ऐसे ग्रध्याय भी 
दिये गये हैं जिससे यह पुस्तक दूसरे विश्वविद्यालय के विद्याधियो के लिए भी उपयोगी 
द्िद्ध हो सके । 

विद्याधियो के उपयोग के लिए लिपी गई पाठ्य-पुस्तक मे विचारों की 
मौलिकता का दावा तो धृष्टला ही होगी । सेखक ने लोक-प्रशासत के विधय पर 
भारतीय एवं विदेशी ग्रनेक लेखको की पुस्तकों एव लेखों से सहायता प्राप्त वी है। 
लेखक उन सबो के प्रति प्राभार प्रदर्शित करता है । 

लेखक राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी का बडा ही प्रनुगृहीत है जिन्‍होने उसे 
इस पुस्तक के लिखने का भ्रवसर प्रदान किया है । 

लेखक को भ्नेक मित्रों तथा सहयोगियों से इस पुरतक की तंथारी मे बड़ी 
सहायता मिली है। लेखक उनको बड़ा ऑभारी है। इस॑ सम्बन्ध में प्रोफेसर ठाकुर 

लाघरमसिंह, सेठ जी० बी० पोद्दार कालेज, नवलगढ, श्री कृष्णलाल चावला, 

व्यास्‍्याता, लोक-प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर तथा श्री नवल 
पिह, इण्डियन इ स्टोच्यूट परोंफ मास कम्युनिकेशन, ढई दिल्‍ली के नाम उल्लेसनीय 
हैं। लेखक उनके प्रति विशेष सप से ग्याभार प्रकट करता है । 

हिन्दी में पुस्तक लिखने का लेखक का यह प्रथम प्रयास है । यह तो स्पष्ट ही 
है कि इसमें प्रनेक भूल सेथा कमियाँ रह गयी होगी लेखक उनके लिए भ्रपनो 
जिम्मेवारी स्वीकार करता है । 

यदि प्रस्तुत पुस्तक विद्याथियों की हिन्दो थे पुस्तक न मिलने की समस्या का 
बुछ हद तक निदान कर सकी तो मैं झपना परिश्रम सफल समभू या । इस उद्देश्य मे 
लेखक को कितनी प्तफलता मिली है इसका निर्णय तो पाठक ही कर सकेंगे । 


घोक-प्रशासन विभाग बी० एम० सिन्हा 
राजस्थान विश्वविद्यालय 
जयपुर (राज०) 


१७ 
८ 
१६ 
२० 
रह 
श्र 
र्३े 


रा 


विषय-सूची 
पभ्रष्पाप 


भाग--£ प्रशासन के सिद्धान्त 
लोक-प्रशासन का स्वरूप एवं विषय-क्षेत् 


पृष्ठ संध्या 


लोक-प्रशामन विधय, प्रकृति, भ्रत्य विषयो से सम्बन्ध एवं भ्रध्ययत 


के दृष्टिकोण 
लोक-प्रशासन का महत्व 


अध्ययन के विषय के रूप में लोक-अशाप्तर का विक्रास 


लोक-केल्याणकारी राज्य 
सरकारो के प्रूप 
सगठने 
मगठने के भाधार 

मुख्य कार्यपाल 
प्रशासकीय शाखा का संगठन 
प्रशासन के यंत्र 
प्रशासकीय शक्तियाँ 
प्रशासकीय कार्य 
उत्तरदायित्व 

कामिक प्रशासन 

वित्तीय प्रशासन 


भाग--२ राष्ट्रीय प्रशासन 
भारतीय प्रशासन--एक रुप रेखा 
राष्ट्रीय प्रशासन--राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति 
राष्ट्रीय प्रशासन--प्रधानमत्री एवं मत्री परिषद्‌ 
राष्ट्रीय प्रशासत--कबिनेट सचिवालय 
राष्ट्रीय प्रशामन--सचिवालय 
गृह मंत्रालय 
वित्त मंत्रालय 


भाग--३ अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन 
सयुक्त राष्ट्रसंघ 


१७ 
२६ 
३१ 
३७ 
५६ 
ह्ड 
७२ 
७६ 
पड 
ह्ड 
१०५ 
१०६ 
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१३७ 
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२५ 
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३० 


साधारण सभा 

सुरक्षा परिषद्‌ 

सयुक्त राष्ट्मरध का सचिवालय 

समुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सास्क्ृतिक संस्था--थूनेस्को 
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मानव-सम्यता प्रपने विकास क्रम में जिस स्तर पर पहुँच चुकी है, वहाँ आज 
हम जीवन के सभी क्षेत्रो मे लोक-प्रशासन को विद्यमान पाते हैं ॥ रेल, तार, बीमा, 
सुरक्षा, योजनाबद्ध विकास सभी के लिए हम लोक-श्रशासन पर ही निर्भर करते हैं । 
ग्राज लोक-प्रशासन इतना प्रधिक विकमप्तित हो गया है कि वह हमारे जम्म से पहले 
ही हमारी सेवा करने लगता है प्रौर मृत्यु के उपरान्त भी सेवा करता रहता है। 
गर्भवती माता शिशु-जन्म के पूर्व सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त भ्रस्पताल मे 
डाक्टरी परामर्श एवं सहायता के लिए जाती है । बालक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। 
बड़ा होकर घहू सरकार के किसी विभाग मे नौकरी करता है या काम दिलाऊ दफ्तर 
की सहायता से किसी निजी सस्थान में काम पर लग जाता है। बीमार पड़ने पर वह 
सरकारी श्रस्पताल में श्रपनी चिकित्सा करवाता है। मृत्यु के बाद उसको प्रत्येष्टि 
सरकार द्वारा सचालित श्मशान भूमि में की जाती है । 
लोक-प्रशासन का स्वरूप 
हमारे सभी सामाजिक सगठनो मे प्रशासन की झनिवायेत. प्रावश्यकता रहती 
है। स्कूल, कालेज, बेक, विश्वविद्यालय का विभाग, दूकान, क्लब, सभी मे प्रशासन 
सन्निहित है। ऐसा कहा जा सकता है कि जहा कही भी एक से अधिक थ्यक्ति एक ही 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो, वहाँ प्रशासन जहूर होगा + 
इसी प्रशाप्तन का एक भाग लोक-प्रशासन है| प्रशासन साधारणतया दो 
भागों मे विभक्त किया जाता है, लोब-प्रशासन एवं निजी प्रशासव । लोक-प्रशासन के 
भ्रस्तर्गत सरकारी विभागों एवं वार्यालयों तथा सचिवालय, राज्य सरकार, कलबटरी, 
तहसील, पचायत समिति ग्रादि के ध्ृगठन एवं प्रशासतिक पद्धति का प्रध्ययन किया 
जाता है। निजी प्रशासन मे ब्यक्तिगत वारिज्य संस्थानों जैसे, नेशनल इ जीनियरिंग 
इन्डस्ट्रीज, कमानी इलेबट्रीवल्स ग्रांदि के संगठन एवं प्रशासन का अ्रध्ययन किया 
जाता है । 
यद्यपि पहले स्ोक एवं निजी प्रशासन को प्रलग-भ्रलग सममा जाता था मौर 
इन दोनो में सूक्ष्म भन्तर दर्शाना विद्वत्ता का लक्षण बिना जाता था, किन्तु इन 
दिनो प्रव॑ यह विचारधारा बनती जा रहो है कि वास्तव में प्रशासनिक समस्याएं 
दोनो जगह एक्न्सी ही हैं। क्मंचारी वर्य का प्रशासत योजनादद्ध विवास, नेतृत्व, 
निर्णय तेना, बजट तैयार करना झादि समस्याएँ ऐसी हैं जोकि हर प्रशासनिक इकाई 
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चाहे वह सरकारो हो झ्थवा निजी, मे मिलेगी | झत. भव यह कहा जाने लगा है कि 
सरकार का कारोबार और कारोवार का भ्रवध एक-दूसरे के पास झाने लगे हैं । 

प्रशासन और प्रशासक ऐश्वयं झौर श्राडम्वर के सूचक शब्द गिने जाते हैं । 
प्रशासन अग्रेज़ी के ॥५॥75020 शब्द का हिन्दी भ्रवुवाद है । यह शब्द 8५ और 
३/॥75/£7 दो शब्दों से मिल कर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सभातना, या 
देखभाल करना । झतः जो सभासे या देखभाल करे उसे प्रशासक बहेगे । व्यापक प्र्थ 
में उन सभी व्यक्तियों को जो किसी भी सस्थान, चाहे वह सरकारी हो या गैर 
सरवारी, भे काम कर रहे हो प्रशासक कहा जा सकता है । पर जन साधारण प्रशासक 
में उनकी गराना करते हैं जो ऐसे पदों पर हो जहा दूसरों के ऊपर नियनण रखने 
का कार्य हो | जैसे पहले झर्थ से दफ्तर मे जितने भी बादू और चपरासी हो सभी को 
प्रशासक या अभ्रधियारी कह सकते हैं। पर दूसरे अर्थ मे सुपरिस्टेम्डेस्ट, भ्रवर सचिव 
और उनसे ऊपर के पदाधिकारियो वो ही प्रशासक या श्रधिकारी क्हेगे। इस प्रथ॑ 
में बलक एवं चपरासियों झादि को प्रशासक या प्रधिकारी नही कहा जा सकता । 
लोक-प्रशासन की परिभ्ूषा +-- 

कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा लोक-प्रशासन की दी गई परिभ/पा इस प्रकार है 

“लोफ-प्रशासन केन्द्रीय श्लौर स्थानीय सरकार के कार्यों से सवन्धित प्रशासन 
है। ” पर्सी मैक ववीन 

+लोक-प्रशासन से साघारणतः केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारो की कार्य- 
प्रालिकाग्रों के कार्यो का बोध होता है"! साइमत 

“लोक-प्रशासन सूद्षम सत्ता द्वारा निभित जननीतियो को पूरा करने या लागू 
बरने वे काम को कहते हैं”,? वाईट 

“प्रशासन सरकार के 'क्‍्या' (कौन से कार्य) झ्ौर 'कंसे' से सम्बन्धित है”*-- 

डाइमाँक 

ऊपर की परिभाषाप्रों पर यदि गौर से विचार किया जाय तो दो प्रकार की 
विघारधाराएँ दिखाई परडेंगी । एक विचारधारा प्रशासन के ग्रन्तगंत सरकार के सारे 
कामों की परिगणना करती है । पर्सी मैक बवीत का विचार है कि स्थानीय झोर 
क्ेग्द्रीय सरकार के सारे कार्य तथा कानून बनाना, उनको लागू करना और उन्हे 
शोज्वेकालो शो दंड देगा सभी होक-प्रशणसत हे ग्रन्तगेंत गाते हैं ! दाइप्रांक भी दूसरे 
शब्दों में इन्ही विचारों का पुनकंथन करता है । वह कहता है कि प्रशासन इस बात॑ 
से सम्बन्धित है कि सरकार क्‍या करेगी और केसे करेगी । दोतो परिभाषाग्रों से यह 


34,. 'झाफणा शाप ७ाढऊ, शिएएीस्‍ल शैवातावाहपया।ए॥ ए9. 7. 

2... कार, 7... 0. ॥07०04प््श्ाणा $0 ह आअणठए ० एप. 
#&0््रांग्रांआ्ाबाणा ए । (7 29.) 

३... छिगाएण: 'औैजालात्या ए0 5०. एेट्शल्छ १०. 3), 97 3]-32. 


लोक-प्रशासन का स्वरूप एवं विपय-द्षेत्र डे 


बात स्पष्ट प्रतीत होती है. कि सरकार के सभी अंगो के कार्यों को लोक-प्रशासन में 
सम्मिलित क्या जा रहा है न कि किसी विशेय अ्य के ग्रक्ार्यों को । 

दूसरी विचारधारा साइमन और उनके साथियों की परिभाषा में मिलती है । 
यह विचारधारा अवेक्षतया सकीण है क्योंकि इसमे लोक-प्रशासन सरकार के सभी 
अगो से सास्बग्धित म होकर केवल कार्यपालिका के कार्यों से सम्वन्धित माना गया है 
साइमन राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारो को कार्यप्रालिकाप्नों के कार्यों को लोक- 
प्रशासन मानता है। बाइट जनतीतियों को लागू करते के काम्र को ही लोकचअश/सत 
मानता है। ये जननीतियाँ किस प्रकार बनती हैं भर जननीतियो के बिरद्ध काम 
करने बालों को विस प्रकार सडाएँ दिलवाई जातो हैं यह लोक-प्रशासन का कार्य 
नही है । 

यद्धपि व्यापक भ्र्थ मे लोकप्र-शाशन का राज्यों के सभी कार्यों से सम्दन्ध 
है, पर प्रध्ययन की सुविधा की दृष्टि से केवल कार्यप्रालिका के संगठन एवं कार्यों तथा 
कार्यविधी तक ही इसका विपय-द्रोत्र है ( इसके प्रन्तर्गत विधान मण्डल तथा न्याय 
पालिका के संगठन, सँनिक प्रशासन के वार्थों तथा कार्यविधि का विस्तृत भ्रध्ययन नहीं 
किया जाता । पर चूंकि विधाने मण्डल तथा न्यायप्रालिका कार्येपालिका के कार्यो पर 
प्रभाव डालते हैं, उन पर निमत्रण रखते हैं, श्रत इनके पारस्परिवा सम्बन्धो का 
अध्ययन किया जाता है । 

सोक-प्रशासन के प्रध्यमन की विषय सामग्री का ज्ञान (९050007%9) 
वोस्डकॉर्ब शब्द से होता है। 

ए---0]29॥78--पोजना बनाना 

0--078007880/07--सगठन 

$--80#78--कामिक वर्ग का प्रशासन 

790--07००७॥॥६---निर्देशन 

(०---९०-एरवाप्रउध07--समस्वय 

६४---६९४०ए३--रिपोर्ट 

छ--४0०8९४॥8---बजट 

कार्यपालिका अनेक विभागो एवं उपविभागों से बंटी होती है । सभी विभाग 
एवं उप-विभाग उपरोक्त काम करते हैं । चाहे उस विभाग का काम युद्ध सचानन हो 
या समाज-कल्याण उसके लिए उक्त उल्लिखित कार्य सम्पादन करना झ्रावश्यक है । 
कोई भो काम करना हो उससे लिए पहले योजना बनाई जायगी। सगठत तैयार 
किया जाएगा। कामिक वर्गों की नियुक्ति होगी । उन्हे निर्देश दिये जाएंगे ताकि लदय 
की प्राप्ति हो सके । समन्वय बनाये रखना जरूरी है नहीं तो लक्ष्य वी प्राप्ति मे 
बाधा हो सकती है । उच्च ग्शिकारियो को प्पते कार्यों की रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए 
तथा बजट बनाया जाना चाहिए ताकि पालियामेन्ट से उम्रकी मंजूरी ली जा मके । 
इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान रखनी चाहिए । प्रशासन किसी विभाग वी तहनतोती 


हि लोक-प्रशासन:सिद्धान्त एवं व्यवहार 


समस्याओं का प्रध्ययत नही करता । यह केवल संगठन एवं कार्य विधि का ग्रध्यवन 
करता है जो सारे विभागो मे एक-सी ही होती है| यही कारणए है कि सचिवालय मे 
झाई० सी० एस० और झ्राई० ए० एस० अधिकारी किसी भी विभाग में काम करने 
के लिए स्थानान्तरित किये जा सकते हैं। तकनीकी समस्याएं हर विभाग की प्रलग 
ग्रल्ग होती हैं | जंसे, रक्षा विभाग में युद्ध एवं सन्‍्य संचालन की समस्या होती हैं तो 
स्वास्थ्य विभाग में अ्रस्पताल एवं रोगियो के देखभाल की समस्या है । शिक्षा विभाग 
के विद्याथियों को पढ़ाने लिखाने की समस्याएं हैं | प्रशासन इन तकनीकी समप्पाग्रो 
को नही छूता है । 


विशेष प्रध्ययन के लिए:-- 

१, एम० पी७ शर्मा :--लोक-प्रशासन, सिद्धान्त एवं व्यवद्यार 
२. साइमत, धामसन, स्मिथवर्ग-पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 

३. मारिदिन भाकतें:--एलिमेट्स श्रॉफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशत 
४, भवस्थी एवं माहेश्वरी . लोक-प्रशासन 

४. पी०सरन-पश्तिक एडमिनिस्ट्रेसन 


लोक-प्रशासन : विषय प्रकृति, भ्रन्य*विषंयों से 
सम्बन्ध एवं श्रध्ययन के दृष्टिकोरा 








बया लोक-प्रशासन विज्ञान है ? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर 
करता है कि हम विज्ञान से बया समभते हैं ? साधारणत विज्ञान शब्द के दो श्र 
पिये जाते हैं : 

१. क्रमबद्ध ज्ञान, किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना, 
तत्सम्बन्धी कार्य-कारण सम्वन्धो का विवेचन करना, विज्ञान कहां जाता है। इस 
भाने में लोक-प्रशामन विज्ञन कहा जा सकता है | लोक-प्रशारत में हम संगठन वी 
समस्या लेते है । संगठन किस प्रकार कार्य करता हैं ? इसमे क्रिस प्रकार के 
परिवतंन की ग्रावश्यकता है ? क्यो ऐसी आवश्यक्रता है ? कर्मचारी वर्ग से प्रबधक- 
दर्गं का किप्त प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिए ? यह सब क्रमबद्ध ज्ञान कहा जा 
सकता है । 

२. विज्ञान का दूसरा भ्र्थ यथाथंता से लिया जाता है । भौतिक विज्ञान, 
मणित, रसायन-शास्त्र ग्रादि समाज-शास्त्रों से अधिक यथाथं विज्ञान है। गरित 
में २ भौर २ का योग सदंव ही चार होगा । यदि किसी ऊँचाई से पत्थर गिराया 
जाये तो वह नीचे को ही आएगा फल पेड से टूटकर नीचे ही गिरेगा ) 

यदि यथार्थता झौर परिणशुद्धि को ही विज्ञान की ग्राघारभूत झ्रावश्यकता मान 
लें तो लोक-प्रशासन शायद विज्ञान की परिभाषा में न भ्रा सक्रे । पर यह बात फिर 
दूसरे सामानिक शास्त्रों पर भी लागू होगी | यदि यथार्थता ग्रौर परिणुद्धि को कमी 
के कारण लोक-प्रशासन को विज्ञान नही मान सकते तो समाज-शास्‍्त्र, दर्शव शास्त्र, 
इतिहास, राजनीति, भ्रथंशास्त्र किसो को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता कयोडि 
इन सभी में यथार्थता झोर परिशुद्धि की कमी मिलेगी। प्राय समी सामाजिक- 
शास्त्र प्रपने को विज्ञान कहते हैं । भालोचको ने ययार्थता और परिशुद्धि की कमी के 
कारण इन्हे विज्ञान भानना अ्स्वीकार किया है। इस बात में तो सभी एकमत होंगे 
कि सामाजिक शास्त्रो मै उत्त प्रकार की ययार्थता एवं परिशुद्धि नही झा सकती जँसो 
कि भौतिक विज्ञान, गशित श्ादि में है। पर समी विज्ञान भी एकसे यथायं स्‍भौर 

परिशुद्ध नही होते जैछे ऋतु विज्ञान की सूचनाएं भौतिक विज्ञान झयवा रसायन 
शास्त्र जितनी यथापं प्रौर परिशुद्ध नही होती हैं । 


द्‌ लोक-प्रशासनः सिद्धान्त एवं व्यवहार 


लोक-प्रशासन में यथार्थता और परिशुद्धि को कमी के निम्नतिखित कारण हैं : 

१. लोक-प्रशासन मनुष्यो से सम्बन्धित है । यह कह सकता सम्मव नहीं है 
कि कोई भनुष्य किसी विशिष्ट उद्दीपक के उत्तर में क्या करेगा | यदि आप राह 
चलते विसी व्यक्ति को दो चांटे लगादें तो आप उससे कई प्रकार की प्रतिक्रियाप्रो की 
आशा कर सकते हैं। वह व्यक्ति डर कर भाग जा सकता है । क्रोव मे आकर आपको 
भार सऊता है | गालियाँ दे सकता है ॥ अपने साथियो को बुलाकर आप से भगड़ा 
कर सकता है ) इतने सारे विकल्पों मे से वह कौनसा छुने और किस्त प्रकार का 
व्यवरगर करे इस सम्बन्ध मे कोई भविष्यवारती नही की जा सकती । 

२. जिस प्रकार भौतिक एवं रसायन शास्त्रों में प्रयोगधाला में श्रयाग 
समव हैं उस प्रकार के प्रयोग लोक-प्रशासवर में सम्भव नहीं हैं। भीड़ भगाने के लिए. 
शक्ति प्रयोग करने का क्या परिणाम होगा इसकी किसों प्रयोगशाला में जाँच मही 
की जा सकती । इसका पता तो तभी चलेगा जबकि भी को भगाने के लिए वास्तव 
मेशक्ति का प्रयोग क्रिया जाम। यदि लोक-प्रशासन मे भी प्रयोगशाला के भ्रघोग 
सम्भव होते तो इसकी यथार्थंता भौर परिशुद्धि में वृद्धि हो सकती थी । 

३ प्रशासद सरकृति की पृष्ठभूमि से काम बारता है। चूंकि सभी लोगो 
की सास्ट्वतिक पृष्ठभूमि एकक्‍्सी नहीं होती इसलिए भी लोगों को प्रतिक्रियाप्री मे 
विभिश्नता श्रा ज्ती है। एक ऐसे समाज से जोकि सर्देव ही झाजादी से स्वशामित 
सस्थाओं द्वारा तियत्रित हुआ्ना है वह्म यदि स्वशासित सस्याएं केर्द द्वारा तियत्रित कर 
दी जाबे तो इससे समाज में विद्रोह की भावना बढ सकती है । पर जिस समाज से 
स्वण।पस्ित सस्या्रो जा ध्रभाव रहा है, और केस्द्रीथ सरकार ते नथे नियत्रण लागू किए 
हो तो कोई श्रधिक परेशानी की बात नही होगी । जो आधारभूत प्रेरक श्रमेरिया से 
सजदू रो के लिए दाफी हो के शायद भारत में न हो सके । इसका कारण सासकृतिक 
पृष्ठभूमि में अ्रन्तर है । 
लोक-प्रुशासन एवं साम!जिक शास्त्रों का पारस्परिक सम्बन्ध , 

गोव-प्रशासन एवं राजनीतिशास्त्र सामाजिक शास्त्रों मे सोक-प्रशासन का 
सबसे निक्‍्टतम सम्बन्ध राजनीतिशास्त्र से है। मझभी हाल वक--भारतीय विश्व- 
चिद्यालपों मे यह राजनोनिशास्त्र से ही सम्बन्धित विपय गिना जाता रहा था। प्रव 
कुछ विश्वविद्यालयों में स्वेतन्त्र विषय के रूप मे इसका अ्रध्ययत किया जाने लगा है ! 

हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिशासत्र तो नीलि निर्धारित करता है १ 
राज्य की अधिकार शीमा क्‍या होनी चाहिए ? ब्यक्तिगत्त स्वतन्नता पर राज्य का 
नियन्नण कहा तक उचित है ? यह निर्धारित बरना राजतीति-शास्त्र का काये है। 
पर सीमा निर्धारित हो जाने के बाद राज्य अपने अविवार सीमा भें विस प्रतार 
प्रबन्ध व्यवस्था करे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर नियंत्रण रखने के लिए फकौत से कदम 
डाट्ये यह वाम लोकप्रशासन का है। बुदरों विल्सन ने वहा है कि राजनीति 
अशासन के लिए वाय॑ सिर्धारित करती है। राजनीतिज्ञ अपनी सत्ता बनाये रखने की 
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" चेध्टा करते हैं। वे चुनाव लड़ते हैं । प्रतिद्व द्वों को हराते है प्रशासन उन्हें नीति _ 
निर्धारित करने के लिए आवश्यक साम्गी-एव-सरामर्ण देता है। नीति को कार्यास्वित 
करता है। ग्रत. यह कहा जा सकता है कि राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक एक-दूसरे पर 
निर्भर करते हैं। दोनो एक हो गाड़ी के-दो पहिये-हैं-) राजनीतिज्ञ जनता का निर्वाचित 
प्रतिनिधि होते के दारण दादे से यह कह सकता है-रि विस्ो सम्बन्ध मे जन नीति 
बया होगी ? जनता चाहती है * प्रशासऊ प्रवन्ध विशेषज्ञ होते के नाते यह बह 
सकता है कि ये जन-नीतियाँ विस प्रकार वम से कम व्यप-एथ असुविधा उत्पन्त किये 
बिना ही कार्यान्वित की _जा सकती है। अच्छे प्रशासन के लिए दोनों ही ग्रावश्यक 
है । झ्राज वा प्रशासन जन-प्रिय होना चाहिए | राज्नीतिज्ञ जनता वे विचारो को 
प्रत्त रुप देकर प्रशासन को जन-भ्रिय बनाता है । प्रशास्क ग्पने विशेष ज्ञान से प्रशासन 
बी कुशलता बढ़ाता है भ्ोर जनता वी झावाक्षाओ्रों वो पूरा बराने मे सहायक 
होता 











राजनीतिजन् और प्रशासक में इतना मिक्ट सम्बन्ध है कि प्रशासन के उच्च 
स्तरों पर इन्हे प्रलंग-ग्रलग रखना सम्भव भी नहीं। प्रशासन के उच्च स्तरों पर 
राजनीतिज्ञ भोर प्रशांसक एक-दूसरे से घुल-मिल जाते है । प्रशासर्‌ नौति निर्धारेश 
करने में और राजनीति दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामतों को सुलभागे में भाग 
जैते हैं। किन्तु इस प्रतार की प्रवृत्ति ठीक नही कही जा सकती । प्रशासकों को विसी 
नीति के विरोध या समर्थन में घुलकर जनता के सामने नहीं प्राना चाहिए क्योक्ति 
चाहे नीति कितनी भी ग्रच्छी क्यों न हो, उसके सम्बन्ध में व्त मान विचारधारा में 
परिवर्तत होना प्रावश्यक है । यदि राजनीतिजञ प्रशासन के द्विन-प्रतिदित के मामलो मे 
हस्तक्षेप करने लगें तो उन पर पक्षपात का दोषघारोउण किया जा सकता है। यद्यपि 
कोई लक्ष्मण रेखा सीच कार यह कहता सम्भव नहीं कि यह राजनीतिजों शौर 
प्रशासकों के बीच विभाजन की रेसा है और डिसी को भी इस रेसा को पार नही 
करना चाहिए । प्रशा्सक को किसी भी विचाराधीन प्रस्ताव दे तकनीफी विचार, राज- 
भीतिज्ञ के सामने प्रस्तुत करने चाहिए” । यह विना किसी भय या दलगत भावना के 
किया जाता चारहि [ए, प्रजातन्त्रीय शासन व्यवस्था में ग्रन्तिम निर्णाय राजवीतिज्ञों के 
हाथ में होता है । प्रशामक को इसे सदेव ही ध्यात में रखना चाहिए और एक 
निश्चित सीमा के बाहर अपने विचारों बी स्त्रीव्ृति के लिए हठधर्मी करनी नहीं 
चाहिए | इस प्रकार राजनीतिज्ञों को भी ध्यान रखना चाहिए क्रि प्रशासन की द्विन- 
प्रतिदिन की समस्याएँ उनकी अधिकार सोमा में बाहर हूँ और इसमे उन्हे हस्तशेष 
नहीं बरना चाहिए + 

पिफनर ((॥0 0! ने राजनीतिज्ञों और प्रशावकी के दीच अन्तर ने राजनीतिज्ञों भौर प्रगामको के दीच प्रन्तर इस प्रकार 
चताया है पा 

राजनीविज्न प्रशासक 
३ भविशेषज्ञ-चुनाव वा आधार जत-- १ विशेषज्ञ--ियुक्ति का ग्राधघार 
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ब्रियता विशिष्ट ज्ञान 
२. प्रतकनीकी २०. तकनीकों 
३.  दलगत भावना से काम करते हैं ३. दलगत भावना मे परे रहते हैं 
४. प्रस्थायी ४, स्थायी 
४. जनता से झधिक सम्पर्क ५. जनता से सम्पर्क कम 
६. कानून बनवाने मे अधिक साकेदार ६. कानून को कार्यान्वित करने में 


झधिक योगदान 
७. झधिकतर नीति निर्धारण का काम ७. नीतियों को कार्यास्वरित करने का 


काम 

८ अधिकतर निणंय करते हैं ४. प्रधिकतर परामर्ज देते हैं । 

६. शामस्वय बनाये रखने का काम करते हैं €  यास्तविक कार्य करते हैं । 

०. लोक्मत से प्रभावित होते हैं १०. पग्रध्ययन एवं अनुसंघान द्वारा प्राप्त 
तकनीकी प्राँकडों से प्रभावित 
होते हैं + 


भ्रत यह फहा जा सकता है कि लोक-प्रशासन और राजनीति एक ही वृक्ष 
की दो शाखाएं है। राजनैतिक विचार एवं सस्थाओ्रों की पृष्ठभूमि मे हो लोक- 
भ्शासन कार्य करता है। राजनीतिजञों को सदैव यह ध्यान रखना होगा कि उतकी 
मीतिया प्रशास्कीय हष्टि से वार्यान्वित होने योग्य हैं वा नही, प्रशास्कों को भी यह 
ध्यान रखना होगा दि चाहे उनको सग्रउन प्रत्रियाएँ क्तिनी ही कार्य साघक क्यो न 
हो जनता यदि उन्हे स्वीकार नही करती तो उसमे परिवर्तन करना ही होगा । 
लोक-प्रशासन एव भ्र्थशास्त्र 

प्राघुनिक काल में लोक-प्रघासने पर झाधिक समस्याग्रों का दबाव बढुत ही 
बढ गया है । प्रौद्योगिक प्राति के पहले प्रशासत के कार्य रक्षा, पान्तरिक सुरक्षा, 
न्याय व्यवस्था तक ही सीधित थे । औद्योगिक ज्राति के बाद प्रशासन ने आथिक 
मामलों में भी भाग लेना प्रारम्भ क्र दिया है ॥ सरकार ने भनेक प्रौद्योगिक 
प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं। निजी क्षेत्र के प्रतिप्ठानो पर मये नियन्त्रण लगाये हैं । 
क्ल-कारखानों में काम करने के घण्टे निश्चित किये हैं। गृह उद्योगो को ग्राधिक 
म्गयता ही है । एड़ले ज्रड्डौँ प्राथिक शा करकार की सीमा के शाहर अरे काले के, 
यहाँ झ्रव प्रशासनिक कार्यवाहियों द्वारा देश की आझाथिक उन्नति एंव विकास की चेष्टा 
वी जा रही है । 

आज प्राथिक सम्पन्नता प्रशासन की जिस्मेवारी है । यदि राज्य मे मुद्रास्फीति 
होती है या मूल्य गिरने लगते हैं तो दोनो ही दशाम्रो मे राज्य को कु न कुछ करना 
ही होगा ; प्राज के प्रशासव की झाधथिक जिम्मेवारियाँ इतिहास के पिछले किसी भी 
काल की जिम्मेवारियों से अधिक हैं। वतंमान सरकारों की प्रायः सभी सरकारी 
मौतियों का प्राथिक रूप होता है। अत प्राज के प्रशासन के लिए ग्राथिक्त समस्यायों 
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का समभता और उनका हल निकालना अत्यन्त ही भ्रावश्यक हो गया है । 

आज की सरकारें एक दुविधाजनक स्थिति मे हैं जबकि विभिन्न शक्ति ग्रुट 
अपने आर्थिक साभ के लिए राज्य से अनेक प्रकार की माँगें कर रहे हैं । बहुधा ये 
माँगें परस्पर विरोधी होती हैं । जैसे, किसान भ्रपनी पैदावार के लिए भ्रधिक मूल्य 
चाहते हैं तथा उपभोव्रता भ्रस्ता प्रनाज चाहते हैं। मजदूर अधिक मजदूरी चाहते हैं 
तथा मिल के मालिक भ्रपनी पूंजी से ग्रधिक लाभ की ग्राशा रखते हैं । राज्य के 
कर्मचारी एक ओर तो महंगाई भत्ता बढाने के लिए ग्रान्दोलन करते हैं प्रौर दूसरी 
और नये कर लगाने का विरोध करते हैं। इन परस्पर विरोधी माँगो के बीच 
समन्वय स्थापित करके देश को आ्िक प्रगति की ओर ले जाना सरकार की 
जिम्मेवारी है । 

वतंभान युग मे सरकारो ने प्रपने हाथ मे इतनी घाविक सत्ता केश्द्रित करली 
है कि वे प्रपते मित्रो को मालामाल कर दे सके गौर शजुप्तों का सर्वथा नौमोनिशान 
मिटा दे । लाइसेस, क्ट्रोल, परमिट, और राज्यकोप की प्रथाह धनराशि सर- 
कारो के हाथ में श्रपरिमित ग्राथिक शक्ति केन्द्रित कर देती है । इसके दो प्रमुस 
परिण्याम सामने प्राते हैं। विभिन्न दबाव गुट राज्य के इन साधनों तक पहुँचने की 
चेष्टा करने लगते हैं ताकि इनका उपयोग प्पने गुट के लाभ के लिए कर सके ॥ 
दूसरा नतीजा यह होता है कि यदि प्रशासन में थोडा भी ढीलापन हो तो भ्रष्टाचार 
प्रारम्भ होने लगता है, वयोकि प्रशासन प्रपने मित्रो को सन्तुष्ट करना चाहता 
है । 

प्राज की सरकारो वी ग्राथिक जिम्मेवारियाँ इतनी प्रधिक बढ गई हैं कि 
प्रशासन के अध्ययन के भ्रन्तगंत एक नए उप-विषय 'प्राधिक प्रशासन” वा विक्रास हो 
गया है । प्रशासन वी बढती हुई ब्राथिक जिम्मेवारियों वो देखकर कुछ विद्वानों मे 
प्रपने देश मे धाथिक एवं भौद्योगिक सिविल सेवा (800॥070 6: ॥॥0एशधण 
(शा $९7९०७) के निर्माण का सुझाव दिया है । 
लोक-प्रशासन एवं कानून 

लोक-प्रशासन एवं कातुन वा बडा गहरा सम्बन्ध है । कानून लोक-प्रशासन 
को सीमा निर्धारित करता है। प्रशासन के लिए कातून द्वारा निर्धारित यह सीमा 
लक्ष्मण रेखा का काम करती है । यदि प्रशासन इस रेखा के बाहर जाता है तो 
न्यायालय झवेध घोधित कर देगा । यह सर्वमान्य सिद्धास्त है कि प्रशासन जो कुछ भी 
करेगा वह कानून के अधिकार एव शक्ति से ही करेगा / प्रशासन को अधिकार है कि वह 
जनरक्षा के लिए शक्ति का उपयोग करे । शक्ति के उपयोग का गब्रधिकार एप 
इसकी प्रक्रिया कानून द्वारा तिर्धारित"कर दी गई है । इसका यदि उल्लघन होता है 
तो स्यायांलय की शरण ली जा सकती है 3 

वास्तव में लोक-प्रशासत कानून को सही ढग से कार्यानवत करने का सही 
नाम है । यही कारण है कि यूरोप में लोक-प्रशासन का कादून के श्रगय के रूप में 
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ग्रष्ययन किया जाता था । श्राज भी फ्रास मे सिविल सेवा के सदस्यों के लिए काधुत 
का ज्ञान झनिवाय है । यदि नियुक्ति के पहले उन्होने कानून का अध्ययन नहीं 
किया है सो नियुक्ति के वाद उन्हे ६ महीने तक विश्वविद्यालय मे कानन के अध्ययन 
के लिए भेजा जाता है । 

प्रशातन केवल कातुन की मर्यादा मे रह कर ही काम नही करता, वरत्‌ स्वय 
पअ्पने लिए कातून निर्धारित भी करता है । इस निर्धारण के दो प्रमुख रूप होते 
है । संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों मे पालियाभेट वे ही कातून पास करती है 
जो मत्रियों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं + मत्रियों द्वारा प्रस्तुत किये गए काबूतो के 
वास्तविक निर्माता प्रशांसक ही होते हैं । दूसरे पालिपामेट को न तो इतना समय 
मिलता है न सदस्यों मे इतनी तकनीकी योग्यता ही होतो है कि बतंमान भौद्योगिक 
समाजो के उपप्रुक्त कातुन बना सके | ग्रतः पालियामेट कुछ उहेश्य मिश्चित कर 
देती है। उन निश्चित उद्देश्यों थी परिशणीमा मे प्रशासन को कात्ुत बनाने की 
स्वतनन्‍्तता होती है। प्रशासन द्वारा इस प्रकार बनाये गए कानूनों को भ्रधीतस्थ 
विधान ($09ण००7726 ।6ट्टां॥9॥0०7) या ग्रध्यपित विघान [0668860 ,6899- 
8007) कहते हैं। ग्रवीतस्व विधान के कारण प्रशासन के हाथों में कार्य-पालिका 
एवं थिधात मण्डल की शक्तिया केन्द्रित हो जाती हैं । यह शक्तियों के पृथकक्रीकरणा 
के सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत होता है ॥ 

कादून के माध्यम से ही प्रशासत को जिम्मेवार बताया जाता है । बातुन 
मापद०्ड है । इसी के प्राधार पर प्रदालत यह निर्ंय करती है कि प्रशासन उचित 
हग से काम कर रहा है या नही । यदि कान के प्रनुमार प्रशासन नहीं चलाया 
जाता तो प्रदालत ग्यापत्ति करती है + चाहे क्तिना ही पग्रावश्यक क्यों न हो, 
भ्रावहपयकता के भ्राघार पर झ्रबंध को बेध घोषित नहीं किया जा सझता | 

कादून द्वारा ही जनता के अधिकारो की प्रशासन की असंयमताम्रो से रक्षा की 
जाती है। कातुन यह बताता है कि प्रशासन के ग्रधिक़्ार कहाँ समाप्त होते हैं 
और जनता का भ्धिकार कहाँ प्रारम्भ होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 
कानून प्रशाप्तत के विरुद्ध हमारे अधिकारो के रक्षक के रूप में सामने ग्राता है ॥ 
यदि कानून न हो तो हमारे प्रघिकारो का प्रस्तित्व प्रशासत प्री दया पर तिर्भर 
होगा । इस प्रकार के भ्रधिकार प्रशासन प्ररनो इच्छानुसार हमसे छीन सकेगा ॥ 
लोक-प्रशासन एवं मनोविज्ञान 

जब से लोक-प्रशासत में मानवत्रावादी हृष्टिशोश का प्रादुर्भाव हम्मा है इस 
झेत्र मे मनोविज्ञान के भ्रध्ययन का महत्त्व बहुत अधिक बढ गया है । मनोविज्ञान 
मनुष्य की मानस स्थिति का अध्ययन करता है। मनोवेज्ञानिक शपने अध्ययन एव 
परीक्षण के भ्राधार पर यद््‌ बता सत्रता है कि कोतसा प्रोत्साहन जिस व्यक्ति विशेष 
गा व्यक्ति समूह के लिए किस समय सबसे अ्रधिक प्रभावकारों होगा । जबंतक 
मनोवैज्ञानिक परोक्षशय प्लादि बा ग्ाविष्कार नहीं हुआ था, यो ही भनुमाव प्रौर 


विपय प्रकृति एवं अध्ययन के दृष्टिकोण ११ 


प्रनुभव के भ्राधार पर प्रोत्साहन देने की भ्रया थी १ 

प्रजातन्त्र मे जममत का आदर होने के कारण...हर व्यक्ति का महत्त्व है ॥ 
यदि यह पता चल सके वह व्यक्ति किस दिशा मे सोच रहा है, तो यह प्रशासक के 
सिए लाभ की वस्तु होगी । गह भलग वात है कि वह उत्त विचारधारा में परिवर्तेत ने 
ला सके । पर विचारधारा का ज्ञान होना ही, चाहे उप्तमे परिवर्तत ने लाया जा 
सके, लाभदायक है क्योकि प्रशासक उस दशा में ग्रपती नीतियो मे उस विचारधारा 
मी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तत कर सकेगा । यदि किसी अशासक को यह 
पहले पता चल जाय कि उसकी किसी श्राज्ञा के विरुद्ध लोग उठ खड़े हो सकते हैं, 
तो यह इसके लिए पहले से तेयार हो सकेगा । मनोवेजानिक उसे”चह भी+घता 
सकेगा कि किस प्रकार उसे अपनी योजता अपने: भवीत़स्थ” कर्म नारियों के सामने, 
प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे कि वे उसे स्त्रीकार 'करने मे प्रतिरोध न करे तेथा उसे 
सफल बनाने में प्रमन्नतापूर्वक सड्॒योग दें ५ 

प्राचीन काल मे जबकि प्रशासक भेथ (दिखला कर भ्रपना काम बारदा 
सकता था तब मनोव॑ज्ञानिक हृष्टिबोण वी इतनी आवश्यकता , नही थी । पर 
प्रभातन्त के प्रादुर्माव के कारण भय की उर्ेयोगिता काफी कम दो जयी” है । गत 
भय के स्थान पर भ्न्य कोई प्रोत्साहन ग्रावश्यक हो गेया है । अब भय के स्थान 
पर मनोव॑ज्ञानिक दृष्टिकोश प्रपनाया जाने लगा है। पहले कार्यालयों का प्रशासन 
प्रधिकारी एवं प्रधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध के प्राधार पर ही चलाया जाता 
था । अब मनोवेज्ञातिक तथ्य, सास्कृतिक प्रृष्ठभ्ृमि, समूह व्यवहार, समूह स्वीक्षृति 
आ्रादि पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। भ्रधिकारी एवं ग्रधीनस्थ कर्मचारियों का 
सम्बन्ध हमे किसी भी कार्यालय के वास्तविक रूप से परिचित नहीं करा सकता । 
यह थो ग्रोपच।रिक संगठन मात है । इसके साथ ही एक प्रतौपचारिक सगठन भी है 
जो प्राफिस के प्रशासन का वास्तविक रूप है । बिता मनोवैज्ञानिक प्राघार के प्रनोप- 
चारिक सगठन समझ सकना सम्भव नहीं है ! 

भनोवेज्ञानिको की खोजो का प्रशासन ने सीधे रूप से प्रयोग किया है । ग्राज 
हर कही कर्मचारियों के क्लब, कैन्‍्टीन और सतोरजन के साधन प्रस्तुत किए जा रहे 
है । इसका कारए यह है कि मनोवेज्ञानिकों ने यह बताया कि सन्तुष्ट कर्मचारी, 
भसन्तुष्ट कमंचारी से भ्रधिक उत्पादक होते हैं । अच्छे प्रतिप्ठानों में चुनाव वोड्डों मे 
मनोवैज्ञानिकों को प्रामत्रित किया जाता है। अमेरिका में ग्रदेक अभिवृत्ति परीक्षण 
तैयार किये गए है जो कमंचारियो के चुनावों मे काफी सफल प्रमाणित हुए है । 
लोऊ-प्रशासन तथा विज्ञान एवं टेकनोलॉजी 

लोउ-प्रशासन विज्ञान एवं टेकनोलॉजी वी खोजों से सोघा लाभान्वित होता 
है । इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर के फलस्वरूप झब प्रशासको को वे धाँकडे तत्ताल ही 
प्राप्त हो जाते हैं जो पहले उन्हें ६ महीने या एक वर्ष बाद मिलते थे। पतः प्रशास- 
कीम निर्ंयों के लिए पहले से भधिक सामग्री प्राप्त होने लगी है । नियन्त्रण के 


श्र लोक-प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार 


क्षेत्र में भी विज्ञान ने बटी सहायता की है। रेडियो, टेलीफोन, तार, झादि ने 
रामय झौर दूरी को प्रायः सगाध्त-सा कर दिया है। ग्राज प्रशासक दिल्‍ली में झपने 
कमरे से नगरान्तर दूरभाष (8ए78णाएवव प्रणा६ /327॥॥89) द्वारा पटना में बैठे 
अपने अधीनस्थ कमंचारी से मिनटों मे ही बात कर सकता है । यदि प्रशासक प्राव- 
श्यक सम मे तो घ्वनि से भी तेज चलने वाले वायुयान द्वारा यह दूरी एक धण्टे से कुछ 
कप ही सफ्य मे तय कर वहा पहुँच सकता है | 

विज्ञान ने प्रशासक के हाथ में बडी शक्ति दे दी है | यदि श्रमेरिका का 
राष्ट्रपति चाहे तो वह रेडियों ग्रौर टेलिविजन उपकरणो के माध्यम से जनता के नाम 
सन्देश प्रसारित कर सकता है । हर घर मे उसकी झावाज पहुँच सकती है. भ्रौर 
हर व्यक्ति टेलिविजन के पर्दे पर उसे देख सकता है जैसेकि राष्ट्रपति उसके घर ही 
आरा गया हो । भारत गे जहाँकि अभी टेलिविजन चैनल का विकास नहीं हुगम्रा है 
राष्ट्रपति षा सन्देश हर कही रेडियो पर सुना जा सकता है । दूसरे दिन अखबारों 
द्वारा यह सन्देश सारे राष्ट्र मे पहुँच जाता है । इतिहास के पिछले किसी युग के 
भप्रशासको को इतनी सुविधा शायद ही मिली हो । 

जहाँ विज्ञान ने प्रशासक के लिए इतनी सुविधाएं प्रस्तुत की हैं बहा उसके 
लिए बुछ नये उत्तरदायित्व भी पैदा कर दिए हैं ॥ मोदर को ही लीजिये । मोदर 
चूकि पक्की सडको पर ही चल सकती है भ्रत सरकार को पवकी सडक बनवाने 
की व्यवस्था करनी पड़ती है । मोटरो को लाइसेंस दिलवाने की व्यवस्था करनी 
पड़ती हैं । ड्राइवरों के लिए लाइसेन्स का प्रबन्ध करना होता है। चूंकि प्रसामा- 
जिक तत्तवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी ही पहुँच जाने का मौका मिल 
जाता है, श्रत पुलिस को उडन-दस्तो की स्थापना करनी पडती है । इसी प्रकार 
अभ्य वेज्ञानिक अनुमवानो को भी लिया जाय तो पता चलेगा कि हर वैज्ञानिक 
अनुसधान ने सरकार के लिए नये उत्तरदायित्वों को जन्म दिया है ! 

बतंमान युग मे जितने लम्बे चौढे स्तर पर प्रशासन चलाया जा रहा है वह 
बिना विज्ञान और टेक्नोलॉजी की खोजों के सम्भव नहीं । यद्यपि विज्ञान ने प्रशासन 
#) लिए जिम्मेवारियाँ भी पंदा की हैं, पर उन जिम्मेवा रियो के बदले में प्रशासन को 
् कही अ्रधिक सुविधाये दी है । 

प्रशासन के अऋच्यपन के प्रणुद र॒प्ट्फोश 

7 किमी भी विपय के पध्ययत के लिए आवश्यकतानुसार अनम-ग्रलग हृष्टि- 
कोश प्रपनाये जा सकते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों मे होड नही है, वरद्‌ वे एक<दूपरे 
के पूरक होते हैं । लोक-प्रशासन के अ्रष्ययन के लिए मुख्यत निम्नलिखित हष्टिकोशो 
का उपयोग किया जाता है 

१. कानूनी दृष्टिकोए् :--इस हृष्टिकोश के ग्रनुसार प्रशासकीय सस्थाम्रो 
का प्रध्ययन काठूनी दृष्टि से किया जाता है ॥ इस सम्बन्ध में काठून में कया व्यवत्था 
है, काठुन द्वारा इसे कया शक्तिया प्राप्त हैं, तथा इसकी सीमायें कया हैं, ग्रादि प्रदनो का 


विषय प्रकृति एवं अध्ययन के दृष्टिकोण ३ 


समाधान दूुढ़ा जाता है। ग्रूरोप, विशेषत. फ्रास, जमनी भ्रादि मे लोक-प्रशासन का 
भ्रध्ययन विधि के माध्यम से क्रिया जाता है । फ्राप्त मे सामान्य प्रशासकों के लिए 
कातून का ज्ञान ग्रावश्यक माना जाता है | यदि किसी प्रत्याशी ने पहले कापतुत की 
शिक्षा प्राप्त नही की है तो उसे नियुक्ति के बाद कानुन की शिक्षा दिलवाई जाती है । 

प्रशासन चॉकि भनेक प्रसगो मे नागरिकों के ग्रधिकारों पर प्रभाव डालता है 
अ्रतः यह्‌ जरूरी हो जाता है कि यह कानूनी रूप से बंध तरीके से किया जाये, नहीं 
तो न्यायालय इसे अवैध धोषित कर सकता है । यही कारण है कि भारत में भी 
भारतीय प्रशासकीय सेवा (ताक्षा 80ाप्राइए/ए& 5श9४0९) मे प्रवेश के वाद 
स्वधानिक कानून, भारतीय दण्ड विधान ग्रादि की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है । 

२. ऐतिहासिक दृष्टिकोण :--ऐतिहासिक दृष्टिकोण समाज शास्त्रों के 
अध्ययन की एक बडी ही परम्परागत विधि है। इसमे प्रध्ययन के क्षेत्र विशेष की 
सस्थाप्रो के ऐतिहासिक विकास का अ्रब्ययन किया जाता है। इसका लाभ यह है 
कि मनुष्य पिछले अनुभव से लाभ उठा सकता हैं । यदि हमे यह ज्ञात है कि भारत में 
सचिवालय का विकास किस प्रकार हुमप्ना | प्रशासत मे सचिवालय का विभिन्‍न कालो 
में कया योगदान रहा, तो हम वर्तमान काल में सचिवालय के योगदान को ज्यादा 
अच्छी तरह समझ सकते है । ग्राज हम यदि मुगल प्रशासन पर शोध करे तो इसका 
महत्त्व ऐतिहासिक ही होगा । 

३. जीवन वृत्ताग्तमक हृष्टिकोए्त --ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मिलता जुलता 
ही जीवन वृत्तान्तमक (80;8799|॥०4। 89797०००४) हृष्टिकोण है । अपने देश में जीवन 
वृत्तान्त या सस्‍््मरण लिखने की परम्परा उतनी विक्ित नही है जितनी कि इगलैड 
अयवा प्रमेरिका में है, प्रभी हाल के वर्षों मे बनर्जी वो 'प्रन्डर टू मास्ट्स (७0667 
प्‌७० ॥४०४८४५), कौल की “दी अंंटोल्ड स्टोरी" ([॥0 ७०(०४ 50079), गाडगिल की 
आवनंभेट प्रौम इनसाइड' (00एटाएागल०॥। ॥07 ॥$06) ग्रादि इस श्रेणी की 
पुस्तक प्रकाशित हुई हैं, जिनसे अनेक प्रशासकीय समस्यांप्रों के समभने में मदद 
मिलती है । 

४ मनोवैज्ञानिक इष्टिकोएण --प्रशासत का मनुष्य के वार्य-कलापो से 
सम्बन्ध रहता है | मनोविज्ञान मनुष्यो की मानप्तिक प्रक्रिया का ग्रध्ययन करता है । 
मनुप्य या मनुष्य समुदाय की प्राशाएँ, पसदगी, नापसदगी वा प्रशासन पर प्रभाव पड़े 
बिना नही रह सकता है । ग्रत मनोविज्ञान का प्रशासन पर प्रभाव स्पप्ट है। निजी 
प्रशासन के क्षेत्र मे मनोविज्ञान का प्रभाय अपेक्षतया अधिक है। औद्योगिक मनो- 
विज्ञान का विकास इसका उदाहरण बहा जा सकता है। मतोवेज्ञानिक विधियो के 
लोक प्रशासन में लागू करने के क्षेत्र मे मिस मेरी पारकर फौलेट ने मार्गे-दर्शकू का 
वबाम किया है। प्रमेरिका मे सरवारी तथा गंर सरकारी सेवाप्रो के लिए चयन 
पद्धति में मनोवेज्ञानिको का बडा योगदान है । 

५ राजनंसिक्न दृष्टिकोण -- प्रशासन ग्रन्तत एप प्रशासकोय प्रक्रिया है । 


१८ लोत-प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार 

प्रभासन राजनैतिक सरचना में ही काम करता है। प्रशाप्तन स्वत ही एक साध्य 
नही, यह एक साधन मात्र है। अत. अच्छे प्रशासन की ग्रावश्यक्ताएं देश की स्थापित 
राजनैतिक ध्यवस्था में ही हूंढी जानी चाहिए । समाज में राजनैतिक तथा सामाजिक 
दृष्टि स जो साध्य स्दीडएर झिया है, उसे प्रशासन हारा उपसब्ध कराना ही प्रशागन 
काया काम है। प्रशासवीय समस्याएँ सर्देव ही शजनेतिक समस्याओं का हो ऋण होतो 
है। प्रत: राजनंतित दृष्टि से श्रशासक्रोय समस्याप्रो के अध्ययन की झ्ावश्यकता है । 
चाहे प्रशासकीय दृष्टि से कोई श्रशाप्कीय कार्य कितना ही उचित क्यो न हो, जब- 
तक कि राजर्नतिक दृष्टि से वह स्वीफझार न हो उसकी उपयोगिता नहीं के बरावर 
ही है। 

६. व्यवहारवादी हृध्टिकोश :--इस हृष्टिकोए में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, 
अथंशास्त्र, राजनोतिशास्‍्त्र के सामूहिक प्रभाव को ध्यात में रखते हुए प्रशासन में 
किसी स्यक्ति याब्यक्ति समूह के ब्यवद्वार को समझते का प्रयास किया जाता है । 
मनुष्य का कोई भी ब्यवद्वार कई प्रकार के कारणों से अभाविंत होता है । भ्रतः किसी 
भी व्यक्ति झथदा व्यक्ति समूह के प्रभाव को ठीक प्रकार से समभने के लिए सभी 
महत्वपूर्ं कारणो के प्रभाव वो जानना जरूरी है। उदाहरण के लिए, किसी बारखाने 
में मजदूरों द्वारा हश्ताल करने के कारणों को ठीक तरह से समभने के लिए मनो* 
भेज्ानिक, ग्राधिक, सामाजिक, राजनेतिक सभी पहलुप्री से विधार करता प्रावश्यक 
है। कई बार हडताल यद्यति ऊपरी तौर से भ्राथिक कारणों से दिखाई पडती है 
पर वास्तव में इमके करण राजनेतिक तथा मनोवेज्ञानिक होते हैं । 

७. पारिस्यितिक्त हृष्टिकोश् --पारिष्वितिक दृष्टिकोण (8०००हा०गं 
2977०५५॥) यह चाहता है कि प्रशासन एवं उससे सम्बन्धित रामस्याओं वग अध्यपत 
स्म्बन्धिष्ष लोगो तथा उसके बततावरण के सन्दर्भ से किया जाये। लोगो एड वातावरण 
की विशिश्नता के वारण समान प्रशासकीय स्थिति मे समाद प्रशासकीय कायवाही 
एक-सा फल उत्पन्न नहीं कर पाती । उदाहरण के लिए, विभिन्न क्षेत्रों के दो गाँदो को 
लीजिए । सरकार दोनों गाँवों भे एक-एक सह-शैक्षशिक माध्यमिक स्कूल बनवाती 
है। पहले गाँव में लोगो को सह शिक्षा बिल्कुल ही सापसद है चाहे लडकियाँ 
अधिशित ही क्यो ने रह जायें । भ्रत वे लडकियों को सह-शैक्षरिक स्कूल में नहीं 
भेजते हैं। दूसरे ग्राव में सहर्शिक्षा को यद्यपि पसद तो नहीं करते पर लड़कियों वो 
अधिक्षित रखना भी नहीं चाहते ।अत न चाहते हुए भी लडक्यों को स्कूल भेजते 
हैं। सरकार द्वारा झद्ूल स्थापित करने का लाभ दोनों गौजोे मे ग्रलग-्प्रलग द्ुस्मा । 
पहने गाँठ में राडकिया भ्रश्चक्षित रह गईं। दूसरे ग्राव मे उन्हीने स्कूल का लाभ 
झठाया । ऐसा पारिस््यितिक कारणों से ही हुप्रा । इगलेड में परम्पराग्रों के प्राधार 
बर वहुत सारा प्रशासन का काम सुनियोजित रूप से हो जाता है। जंदक्रि विवास- 
शील देशों में इस प्रकार काम करने में अनेक कठिनाइया श्रातो हैं। यह भी पारि- 
स्वितिक बारणो से ही होता है । 


विषय प्रकृति एवं अध्ययन के हृष्टिकोश १५ 


८, तकनीकी हृष्टिकोष्ता :-प्रमेरिका मे वैज्ञानिक व्यवस्थापत झ्ान्दोलन के 
फलस्वरूप प्रशासन के भ्रध्ययन मे भी वैजातिक पद्धतियों का उपयोग किया जाने लगा 
है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान का प्रेक्षस्प व प्रयोग द्वारा अध्ययन किया जाता है 
उसी प्रकार प्रशासन का भी ग्रध्ययन करने का प्रयास इस हृष्टिकोएा वे फ्लस्वरूप 
किया जाता है | एफ० डब्लू० टेलर ने प्रशासकीय समस्याग्रो के ग्रध्ययन के लिए भी 
समयपरक कार्य तथा माप-सारणी का उपयोग करके इसे एक नया मोड दिया। 
त्तकनीकी हृष्टिकोए के फलस्वष्प प्रशासत को एक स्वतन्त्र प्रक्रिया समझा जाने लगा 
जिम्का उद्देश्य कार्यकुशलता तथा मितव्ययता था। यह प्रक्रिया लोक तथा निजी 
प्रशासन में समान रूप से निहित थी। इसवे अनुसार प्रशामन की प्रमुण़ प्रक्रियाएँ 
पोस्डकोर्ब (?050८0705) प्रत्येक प्रशाप्क्रीय स्थिति मे मिलेती हैं। पोस्डकार्ये का 
प्र्थ है. योजना (? < 9]90778), संगठन (0--0780॥53007), कामिक-प्रशासन 
($--$9४#8), निदेशन (05-0077९00079), समन्वय (005--(000व॥907), 

प्रतिवेदन (९ *+ 7१९००७8), बजट बनाना (8 «> छफत8८४४६) | पोस्डकार्वे शब्द 
अंग्रेजी में इन प्रक्रियाग्रों के प्रथम भ्रक्षरों को मिला कर बना है । 

६. केस पद्धति :--इस पद्धति का विकास अमेरिका से हुम्ना है । प्रशासवीय 
दृष्टि से प्रत्येक समस्या तथा इससे सम्बन्धित निर्णय एक प्रकरण या केस ((४$०) 
है। कसी भी निर्णय की प्रक्रिया एवं विभिशन्ष स्थितियों का प्रध्ययन केस पद्धति में 
किया जाता है। उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा किसी कर्मचारी के प्रति भनु- 
शासनात्मक कार्यवाही करने के निरंय के सम्बन्ध में केस तैयार क्रिया जा सकता है। 
किन प्राघारों पर यह निर्शां लिया गया इसकी प्रक्रिया एवं इसके कारणों का 
प्रध्ययन केस पद्धति में किया जाता है। भारत मे केस पद्धति को लोऊप्रिय बनाने से 
इन्डिपन इ स्टीट्यूट झ्राफ़ प्रव्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बडा महत्त्वपूर्ण भाग लिया है । 
इ स्टिट्यूट के केस स्टडी समिति ने भारतीय संदर्भ में अ्रनेक केस तंयार जिवे हैं । 

१० परिमाणात्मक साप की विधि --परिमाणात्मरू माप साधारणत 
भौतिक विज्ञानों मे काम मे लाई जाती है । सामाजिक विज्ञानों मे परिमाणात्मक माप 
मे दिवक्ते प्राती हैं। पुलिस प्रशासन की सफलता का दण्दित प्रपराधियों की संख्या, 
चोरी के बरामद माल के मूल्य, या जनसह्या के प्रति व्यक्ति पुलिस प्रशासन के व्यय 
के प्राधार पर प्रनुमान लगाना प्रनुचित होगा । पुलिस प्रशासन ने निवारक काय भी 
किये हैं, जिसका माप सभव नहों है । इन कठिताइयो के दावज़ूद भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं 
अहा परिमाणात्मक माप सम्भव है । जंसे टाइपिस्ट का काम, टेलीफोन मॉपरेटर का 
काम या मशीन प्रॉपरेटरो के काम । कई बार लोकमत मतदान (7०० ०छञागाणा 
ए०] द्वारा प्रशासफ्रीय कामो के बारे मे जनता की राय जानने का प्रयास विया जाता 
है । यह परिमाणात्मक सांप दिधि का ही डदाहरण है । 


१६ लोक-प्रशासन; सिद्धान्त एवं व्यवहार 


विश्वेप श्रध्पपन के लिए 
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रे 


लोक-प्रशासन का महत्त्व 





भ्राज लोक-प्रशासन का महत्त्व हमारे जीवन भे बहुत भ्रधिक हो गया.है । बसे 
प्रशासत का घिपय तो काफी पुराना है। जहाँ कही भी एक से मधिक व्यक्ति किसी काम 
पर हो और _एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो, प्रशासन का होना 
अत्यावश्यक है । पर प्रशासन का ग्रम्भीरता से प्रध्ययन झभी हाल से ही प्रारम्भ हुग्रा 
है। पहले प्रशासन अध्ययन की वस्तु न समझी जाकर व्यक्तिगत अनुभव की वस्तु 
प्रमझी जाती थी । प्रशासन का व्यावहारिक ज्ञान तो अभो उसी प्रकार आ्रप्स किया 
जाता है पर भव प्रशास्तत के विधिन्न अगर विश्वविद्यालयों मे प्रध्ययन एवं प्रनुप्तंधाव 
के विषय बन गये हैं । 

प्रशासन झाज के समाज में बडा हो महत्त्ववू्ण स्थान रखता है। प्रोफेसर 
डौनहमु.ते कहा है कि यदि हमारी सम्यता ग्र्तफ़ल रहती है तो यह मुख्यतया प्रशासन 
के भग होने के कारण होगी । एक झन्प विद्वान ने कहा है कि प्रशासन के विषय से 
श्रधिक महत्त्वपूर्ण और कोई विपय नही है । सम्य सरकारो का भविष्य, प्रौर सम्भवत 
सम्पता का ही भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशासन ऐसे विज्ञान, दर्शन 
एंव कार्गविधि विकसित करे जो सम्य समाज की जिम्मेवारियों को तिभा सके । 

यदि हम झाज से पचास यासो वर्ष पहले की स्थिति का झनुमान करें तो 
पता चल्लेगा कि ग्राज का मनुष्य पहले की अपेक्षा सरकार एवं प्रशासन पर अधिक 
आराश्ित है। पहले किसान भ्रपनी जरूरत के लिए प्रनाज उपजा लेता था। गाँव के 
जुलाहे से कपडा आवश्यकतानुमार प्राप्त कर लेता था । मोची से जूते बनवा लेता 
था ) उप्रको जीवन की पग्रावश्यक्ताएँ बहुत कम थी । हर भनुष्य झपनी प्रावद्यकता 
की सारी चीजें प्राय: पैदा कर लेता था । यदि किसी पुलिया या रास्ते की मरम्मत 
का प्रश्न होता दो गाँव वाले मिलकर यह काम कर लेते थे ! समाज का गह दोचा 
भ्रौद्योगिक क्राति के बाद एकदम बदल गया । उत्पादन वी नयी व्यवस्था चालू 
हो गई। प्रव आात्मनिर्मरता के युग का श्रन्त हो गया । नये शहर बस गये । नये 
कल्त-का रपानों का निर्माण हुग्रा | गाँव की समस्या गाँव के लोग स्वयं हो हल कर 
सकते थे । नये शहरों की समस्या सरकार द्वारा ही सुलकमाई जा सकती थी । बहुत 
सी ऐसी समस्याएं सामने आई जिनमे कुछ व्यक्ति या व्यक्ति समूह प्राय निरीह दर्शक 
मात्र ही रह सकते थे । भ्रव मनुष्य की भावश्यकत्ताएं बहुत भ्रविक बढ़ गई और यह 
संभव न रह गया कि बह आवश्यकता की हर वस्तु अपने-प्राप उत्पन्न कर ले। झतः 
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हम यह कह सकते हैं कि जैसे-जंसे सम्यता का विकास होता गया मनुष्य सरकार एवं 
प्रशासन पर अधिक निर्भर रहने लगा | यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है 
कि भर्विष्य में भी यही प्रवृत्ति रहेगी और लोग सरकार एवं प्रशासन पर और भी 
झणधिक निर्भर होते जाए मे । 
7» आज की सरकारो ने पहले की अपेक्षा कही अधिक काम अपने हाथो में ले 
रेखा है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यो हुप्रा है ? इसके कूछ महत्त्वपूर्ण 
कारण नीचे दिये जाते है .-- 
ह 4 २ विज्ञान के बढ़तेहुए चर के बढ़ती हुए चरणो ने सरकारो की जिम्मेवारी बढाने में बहुत 
अधिक सहयोग दिया है। हर वेज्ञानिक प्रनुसधान ने राज्य के लिए नये काम पैदा किये 
हैं। उदाहरण के लिए मोटर को लीजिए । मोटरो के लिए प्रच्छी पकक्री सडक्ो की 
आवश्यकता होती है, ग्रत सोक-निर्माण विभाग भवन एवं माय (? ७.०., 8&7)_ 
का निर्मास्य करता पडा । मोटरें दुर्घटना स्थल से आसानी से भाग न सकें इसलिए 
उन पर नम्बर प्लेटें लगवाने की व्यवस्था करनी पडो | मोटरें वही लोग चला से 
जिन्हे भ्रच्छी तरह चलाना आता है इस कारण चालकों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था 
जरूरी हो गई ( मोटर कारो से पुलिस विभाग की जिस्मेदारियाँ बढ गई”, वयोकि झब 
भपराधी पहले की अपेक्षा कही श्रधिक तेजी से भाग सकता था। भोटरें काफी गुल्य- 
वान होती हैं भ्रत, किस्त-क्रम के तरीके की ग्रावश्यकता महसूस हुई। भारत सरकार मे 
प्रसारण विभाग इसीलिए बनाया गया कि बेतार के तार से समाचार और मनोरजन 
के लिए याने ग्रादि का प्रसार विज्ञान ने समव कर दिया । इस प्रकार, इस तथ्य की 
पुष्टि मे कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं + 

२ वर्तमान भ्रौद्योगिक तथा शहरी सम्यता ने भी राज्य के लिए नये काम 
उत्पन्न किये है ॥ औद्योगिक सम्यता के फलस्वरूप बड़े-बड़े कल-कारखाने खुले और 
शहरों की जतसख्या बहुत अधिक वढ गई । ऐसा अनुमान किया जाता है कि कलकत्तोे 
की जनसंख्या प्रतिवर्ष २००,००० की दर से बढ रही है! । फेवट्री एवट के तत्वावधान 
में फैबट्री इल्सपेबटर, बॉयलर इन्सपेवटर नियुक्त किये गए तथा राज्य को पोकट्री एक्ट 
को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी स्वीकार करनी पड़ी । जनसख्या बढ़ते से श्रावास, 
स्वास्थ्य, भावागमन के साधन, सुरक्षा व्यवस्था, विजली, पानी झोर ग्रस को उत्पत्ति 
एवं वितरणख पर सरकारी नियत्रस्प श्रावेश्यक हो गया । 

३. लोक-प्रशासन के माध्यम से झव सामाजिक एवं पुनतिर्माणं के प्रयत्न 
किए जा रहे हैं। स्पतस्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने श्राथिक श्रसमानता दूर करने 
तथा छूप्राछूत को_भवृध घोषित करने के लिए नियम बनाये हैं । देश में शिक्षा प्रचार 
के प्रयत्त किये जा रहे हैं मोर स्त्रियो एवं पुरुषो वो कानून द्वारा समानता का स्तर 
प्रदान किया गया है । 





१. वीक एन्ड रिव्यू (लव छघ४ हल्रासक्त) #फाए 4, 4967 
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४, आज विकासशील देशों मे तीव्रगति से झ्राथिक प्रगति करने के लिये 
प्राथिक नियोजन किया जा रहा है। झ्राथिक्‌ नियोजत के कारण सरकार को श्रव 
चहुत अ्रधिक कार्य करना पड़ता है । श्रनेक क्षेत्र जहाँ पहले सरकार का कोई हस्त- 
क्षेप न था भव सरकारी नियन्त्र्ठ में लाये गए हैं । सरकार ने भुखमरी प्रौर गरीबी 
के विरुद्ध युद्ध छेड रकसा है ॥ आज सरकार का यह दावा है कि वह प्रशासन के 
माध्यम से समाजवादी समाज को स्थापना करने जा रहो है.। 

५० इस समय ससार मे विश्व व्यापी युद के भय के कारण भी सरकार को 
नयेनये काम करने पड़ रहे हैं। युद्ध को हानि से नागरिकों की रक्षा के लिए 
नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना करनी पड़ती है । देश की रक्षा के लिए सर- 
कार को नये-तये काम करने पड़ते हैं । प्राग्ल शासन काल में द्वितोय विश्वयुद्ध के 
दौरान प्रतिरोध प्रचार निदेशालय (0007/९८ ९7009384॥03 ॥)70007906) झौर 
ए्‌० भ्रार० पी० (6॥7 १७॥60 ?97९09७(07) के विभाग खोले गये । 

६ सरकारो का काम इसलिए भी बढ गया है कि ग्राज के युग में सरकारों 
से लोगो की ग्राशाएं बढ गई हैं। जहां सरकार ,को पहले टेवस वसूल करने वाले 
एजेन्ट के रूप में देखा जाता था वहाँ भ्रव यह भ्राशा बी जाती है कि सरकार नये स्कूल 
खोले, नये पथ झौर भवतो का निर्माण करे, जनता के लाभ के लिए नई सेवाग्रो का 

० "०-5 
प्रबन्ध करे । सरकार इन सभी प्राशाग्रो की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ करने का 
प्रयस्त करतो है। फलतः राज्य का काम बहुत अधिक बढ जाता है । 

चूंकि सरकार के काम बहुत बढ गए हैं और इसकी कार्य कुशलता पर 
ही हमारे समाज का भविष्य एवं विकास निर्भर करता है भ्रतः प्रशाक्षन का महत्त्व 
स्पप्ट ही है १ 

प्राचीन काल में प्रशासन इतने व्यापक पैमाने पर विस्तार पा सके इसकी 
सुविधा नही थी  ग्लाज के जमाने मे विज्ञान की प्रगति के कारण रेल, तार, हवाई 
जहाज, टेलीफोन तथा रेडियो के कारण समय भौर दूरी पर विजय प्राप्त करली 

गई है । 

यदि देश के कसी भी भाग मे कोई गडबड़ी हो तो राजघानी मे उप्की 
सूचना तत्वाल टेलीफोन झौर रेडियो द्वारा भेजी जा सकती है । कुछ ही 
घण्टो के भीतर देश के किमी भी भाग में हवाई जहाज से सेना की ट्ुकडियाँ पहुँचाई 
जा सकती हैं। 

एक समय था जबकि सरकार एवं प्रशासन के अभ्रधिकारो को प्रत्यन्त सीमित 
रखने की चेष्टा की जाती थी । सरकार को प्र॒त्याचार एव दमन का साधन समझा 

जाता था ) पभ्रव सरकार और जतता के बीच सम्दन्धो को नये रूप मे देखा जा रह्ष 
है । सरवार झब जनता के सामने तानाशाह के रूप मे न आकर मित्र भौर सेवक 
के रूप भे धाती है। भाज सरकार जनता के सर्वांगीण विकास मे शक्ति भर झपना 
भाग प्रदा करना चाहती है । 
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लोक-प्रशासम एवं निजी प्रशासन 
7“ककपश्ावन सरकार व्ज्नागों एव कार्पालयो के प्रशासन से सम्वन्ध रखता 
है। लोक-प्रशासन का तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजकीय, एवं स्थानीय स्तर 
पर सरकारी सस्थानो की कार्यपालिकाग्रों के सगठन, एवं कार्यंविधि का श्रध्ययन 
करता है । इसके दूसरी ओर निजी प्रशासन में गेर सरकारी विभागों एवं 
श्राफिसो के प्रशासन का अध्ययन क्या जाता है । सोक-प्रशाशन की भाँति ही यहू 
भी अस्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजकीय एवं स्थानीय स्तर पर कार्यप्रालिकाग्नों के 
सगठन एव कार्यविधि का ग्रध्ययन करता है, पर यह अध्ययन गैर सरकारी सस्थानो 
तक ही सीमित रहता है । ग्रत यह कहा जा सकता है कि प्रशासन एक प्रजातीय 
प्रज्िया है । अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो भिशिष्ट क्षेत्रो, लीक-प्रशासन 
एवं निजी प्रशासन में बाँटा गया है ६ 

कुछ “लोगो का विचार है कि लोक-प्रशासव एंव निजी प्रशासन में मौलिक 
भेद हैं। पर यह बात वस्तुत, सत्य नहीं । प्रशासन के कुछ सामान्य सिद्धान्त शर 
अगवश्यकताएं' हैं। चाहे प्रशासन का क्षेत्र लोक-प्रशासत हो, अथवा निजी-प्रशासन, 
उस पर प्रशासन के पिद्धान्त लागू होगे। कर्मचारी वर्ग का प्रशासन बजठ, निर्णय 
लेता, प्रशासकीय योजनाएँ बनाना, नियन्त्रण, पर्यवेक्षण की समस्याएं तो ऐसो हैं जो 
हर प्रकार के प्रशारान में लागू होती हैं। यह बात दूधरी है कि सरकारी एवं गैर 
सरकारी भ्रशासन का वातावररा भिन्न होता है। इस कारण इन समस्‍्याश्रो के 
व्यावहारिक हल एक एकदम से न हो सके, पर प्रशासन के मूलभूत सिद्धान्त दोनो 
में ज्यों के त्यो मिलते हैं । यही कारण है कि प्रशासन का विद्यार्थी दोनों प्रकार के 
भप्रशासनों का अध्ययन करता है। ग्रमेरिका मे कर्मचारी बर्ग के प्रशासन में निजी 
प्रशासन के क्षेत्र मे काफ़ी श्रनुसंचान हुप्ला है। इन झनुसधानों के नतीजे सरकारी 
और गेर सरकारी दोनो प्रकार के प्रशासनिक क्षेत्रो मे लागू किये गए हैं । 


लोक एवं निजी प्रशासत मे समानता 

१. दोनों प्रशासतिक क्षेत्रों मे कुछ ऐसी प्रक्रियाए हैं जो एक ही समान हैं जंसे 
बलकें, लेखा-लकं, वकील, भ्रकृशास्त्री। इनकी सेवाओं की दोनी क्षेत्रों मे समात 
रूप से श्रावश्यकता है ॥ सरकारी सेवाप्ो से प्रवेकाश प्राप्त अधिकारी एवं कर्मचारी 
निजी प्रश्यायन मे से लिये जाते हैं। अ्रमेरिका में तो लोक एवं निजी भ्रशासन में कम्में- 
चारियो की अ्रदला-बदली श्राम बात है ॥ 


२ प्रशासन के सिद्धान्त नेतृत्व, संचार, निर्णय लेना, पर्यवेक्षणा, बजद अ्रादि 
दोनों क्षेत्रो मे समान रूप से लागु होते हैं । 

३. निजी क्षेत्री के प्रशासन ने लोक-प्रशासन प्र प्रभाव डाला है। लोक- 
प्रशासतद ने भी विजी प्रश्न पर बदले मे प्रभाव डालता है। अमेरिका मे प्रशाप्ततिक 
अनुर्संघान ग्रधिकतर तिजी प्रशासन वे क्षेत्र मे हुए हैं। वहा पर पहले मिजी प्रशासत 
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ने पेंशन की व्यवस्था की । श्रमिकों को सतुप्ट रखने के लिए कैँटीन, वलब और मतो- 
रंजन की व्यवस्था की । यह सब इसलिए किया गया कि गअनुसंधानो से यह प्रमारित 
हो गया था कि सतुध्ट बारयंकर्त्ता अधिक उत्पादक कार्यकर्ता होता है॥ निजी-प्रशासन 
में इनवी सफलता देखकर लोक-प्रशासन मे भी अमेरिका मे इन्हे अपना लिया गया। 
भारत भौर अविक्सित देशो मे सरकार को ग्रादर्श मालिक के रूप मे मानकर उनकी 
कार्यपद्धति को निजी क्षेत्रों मे अपना लिया गया है । 


४ निजी और लोक-प्रशासन में कुछ ग्रन्तर तो इसलिए भी प्रा जाते हैं कि 
निजी प्रशामन छोटे प्रैमावे पर चलाया जाता है जबकि लोक-प्रशासत बहुत बड़े 
पमाने पर चताया जाता है। क्षेत्र की व्यापकता से कार्येविधि में प्रन्तर आता 
ग्रावश्यक है ! पर यह भ्रच्छी तरह समझ सेना होगा कि यह अन्तर ह्वामित्व--एक 
के लोक-प्रशासत और दूसरे के निजी प्रशासत से होने -के कारणा नहीं है बल्कि 
प्रशासनिक इकाइयो के दोटी उड़ी होने से है । अ्र्सर यह कहा ज।वा है कि निजी 
प्रशावन लाल फोताशाही से मुक्त है, जबकि लोक-प्रशाप्तन में इसका बोच-बाला है । 
यदि विजी-प्रशासन भी उसो प्रक्नार के बातावरण में काम करे जिसमे कि लोक 
प्रशासन करता है--एक्ाधिकार एवं वस्तु या सेवा की आ्राप्ति का अन्य कोई साधन ने 
होना-+-ठो निजी प्रशासन में उतनी ही लालफीताशाही हो जाएगी जितनी लोक- 
प्रशासन में हैं। द्वूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि लालफीताथाही लोक- 
प्रशासन के स्वभाव में द्वी निहित हो ऐसा नहीं कहा जा सकता । लोकजशासम में 
एक्एधिकार के कारण सुस्ती थभ्रा जाती है। यदि झ्राप एक तार भेजता चाहते हैं तो 
श्रापको चाहे जितनी देर परक्ति में सड़े क्यों न रहता पड़े आपको खडे रहता ही पडेगा 
क्योकि दूसरा कोई साधन नहीं । निजी प्रशासन में उपभोक्ता प्रतियोगिता के कारण 
प्रपने को इतता अमहाय नहीं पावा । यदि एक दूकातदार से आप सम्तुप्द ने हो तो 
आप दूसरे दुकानदार के पास जा सकते हैं। जहा यह स्थिति नहीं है लोक-प्रशासन 
और निजी प्रशासन में बहुत कम प्रन्तर द्वो जाता है । भाषके शहर के वंस्पा, लेम्मटा 
और फियट मोटरों के विकरेवा की तुलना लास फ्रीताशादही धौर अभद्र व्यवद्ार के 
सदर्भ में क्रियी थ्री सरकारी विभाग से की जा प्क्ता है । 
लोक एवं निजी प्रशासन में अन्तर 
7- _ कज्षक्नक्तासन कहने दारा निजो प्रशासन से कही भ्रधिक सीमा तक 
नियोजित किया जाता है। लोव-प्रशासन पर पर्यवेक्षण भोर नियत्रश के लिए 
सरकार ने भ्रनेक नियम और कासूंन दना रखे हैं। सारा काम इन नियमों प्रौर वादुत 
के प्रनुसार ही होता चाहिए। उनका उल्लंघन दष्डनीय म्पराध है ॥ यदि इनका 
उत्लघन हो जाय तो विधान मण्डल और लोकसभा में सदस्यगछा प्रश्न पूछ-पूछ कर 
मंत्रियों को परेशान कर डालते हैं । यदि कोई वस्तु किसो विभाग में सरीदी जानी है 
तो नियमानुसार निविदा घ्रामत्रित किये जाने चाहिएँ । निविदा भामत्रित करने की 
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प्रक्रिया भी नियमों द्वारा निर्धारित है । 

बसे तो तिजी प्रशासन स्री कानूनो द्वारा नियन्दित है । भारतीय कम्पनी 
अधिनियम देश के अधिकाश निजी भ्शासन के प्रतिष्ठातो पर लागू होता है । पर 
यहा पर नियंत्रण लोकप्रशासन की श्रपेक्षा काफी कम रहता है | निनो प्रशासन के 
क्षेत्र मे काफी हद तक स्व-विवेकाघीन झधिकार हैं जोकि लोक-प्रशापन के क्षेत्र में 
नही 

लोइ-प्रशासन मे एकरूपता का सिद्धान्त लागू होता है। सभी व्यक्तियों 
के सांथ एक्सा ही व्यवहार होना चाहिए + यदि प्लाप बहुत ही छोटी-सी बात्त के लिए 
भी किसी सरकारी वार्यालय में झवेदन दे तो उनके लिए पूर्व दष्टान्त हंढने की 
झ्रावश्यक्ता होती है जिसमे कि पूर्व निशेय के प्रनुसार ही निर्योय लिया जा सके । 
यदि ऐसा न हो तो लोक-प्रशासन पर झनिममितता एवं पक्षपांत का दोपारोपण किया 
जा सकता है । 

निजी प्रशारात में दस प्रकार के पूर्व निर्णंप के झनुसार प्रागे नि्ंय लेने का 
बन्धन नही होता । निम्ी प्रशाप्तत मे अपने विवेक के प्रनु्तार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के 
साथ प्रावश्यक्तानुसार अलग-ग्रलग् व्यवहार किया जा सकता है । 

३, लोक-प्रशासन जनता के प्रति जिम्मेवार होता है। पालियामेट गौर 
राज्यों के विधान मण्डलों के सदस्य प्रशासन बेः बारे में प्रश्म पूछ सकते हैं । पालिया* 
मैंद का कोई भो सदस्य यदि चाहे तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि पिछले वर्ष मई 
महीने थी हे तारीख को अपघुक स्थान पर ट्रेन देरी से क्यो पहुँची ? चहुत हद तक 
सालफीताशाही का कारण प्रशासन का पालियामेंट के प्रति जिम्मेवार होता है। 
चूर्षकर प्रशासन पालियामेंट के प्रति जिम्मेवार हे, इसलिए इसे ग्रपने कार्यों की विस्तृत 
लिखित रिपोर्ट रखनी पडती है जिससे कि प्रइनो का उत्तर दिया जा सके । यदि कोई 
जाँच हो तो जाँच पग्रायोग के सामने तथ्य उपस्थित किए जा सकें । विस्तृत लिखित 
रिपोर्ट रखने में बहुत अधिक समय लग जाता है । भ्रनेक प्रकार के फार्म भ्रादि भरने 
पड़ते हैं ( रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है । निर्णय लेने मे भी देरी होती है वयोकि 
सभी भ्रधिकारोी मयभीत रहते हैं कि कही कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे कि 
विधानमण्डल या पालियामेंट में कोई प्रश्न भ्रादि उठ खडा हो | ग्रत वे पूर्व दृष्टान्त, 
एव पूर्व निर्णय की पूरी-पूरी जाँच कर ही कोई कदम उठाना चाहते हैं । 

निजी प्रशान के झान्तरिक मामलो के बारे मे न तो पालियामेंट एवं विधान- 
मण्डलो में इस प्रकार के प्रइन पूछे जा सकते हैं भौर न हिस्सेदारों की वायिक बैठक 
में हो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे यह कदापि नहीं समभना चाहिए कि 
निजो प्रशाशत नियंत्रण से घुक्त है। निजी प्रशांसन पर भी निमंत्रण है । भारतीय 
कम्पनी भ्रधिनियम तथा दूसरे झ्धिनियमों को धाराप्रों को सरानना प्रावश्यक है । 
यदि सरकार यह समभती है कि निजो प्रशासव की किसी इवाई हारा भारतीय 
कम्पनी प्रधिनियम की घाराप्नो का उल्लंघन हुप्ला है तो वह जाँच-प्रायोग द्वारा जाँच 
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ऋरवा सकती है | साहू ज॑त झर मू दडा को कम्पनियों की जाँच भारत सरकार द्वारा 
घरवाई गई थी ॥ यदि कम्पनी अधिनियम और दूसरे श्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों पर निय- 
अशा रखने वाले अधिनियमो का भ्रतिक्षमण न होता हो तो निजी-प्रशासन भाग्तरिक 
मामलों मे स्वतंत्र होता है । यह बात लोक-प्रशासत के क्षेत्र मे लागू नही होती 

४, लोक-प्रशासन मे लाभान्वित होने की भावना नहीं रहनी । सरकार के 
भ्रनेक विभाग जैसे सेना, पुलिस, जेल, शिक्षा, चिक्त्सा, जनस्दास्थ्य श्रादि कोई मुनाफा 
कमा ही नही सकते । सरकार यदि सारा काम मुनाफे को ध्यान मे रखकर करती तो 
इसे बहुत सारे विभाग बद कर देने पडते | सरकार तो बहुत सारा काम जन-कल्याण 
की भावना से करती है । यदि पोस्ट झाकिस से थोडा बहुत मुनाफा हो जाय तो यह 
धूसरी बात है, पर पोस्द भ्राफ्िस मुनाफा कमाने के लिए नहीं चलाया जाता। निजी 
प्रशासन ये मुताफ़ा बसाना संभवत सबसे प्रभिक गहत्वपूर्णा उद्देश्य है। पूंजी के 
मालिक पू जी इसी लिए लगाते हैं जिससे कि मुनाफा कमाया जा सके । नहीं तो उन्हें 
पूजी लगाने से लाभ हो क्‍या होगा ?ै 

पर सरकार के श्ौद्योगिक प्रतिथ्ठान उपरोक्त नियम के प्रपवाद हैं। भौचो- 
गिक प्रतिष्ठान चाहे वह सग्बारी हो प्रथवा गेर सरकारी उन्हे मुनाफा कमाना ही 
होता है । जंसे रेलवे, जीवनबीमा-निगम आदि। यदि श्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों में 
मुनाफा नही होता तो यह भ्रबस्ध की प्रकुशलता दर्शाता है। इस प्रकार निजी प्रशासत 
फ्लेत्र मे भी कुछ ऐसे भ्रपवाद मिलेगे जहा मुनाफा कमाठा उद्देश्य नही है जैसे, गीता- 
प्रेस गोरखपुर, बिडला एज्यूकेशन ट्रस्ट विलानी, किसी मदिर की अ्रवस्वक बोर्ड, वलब 
का अशासन श्रदि । इनसे से किसी का भी मुनाफा बमाना उद्देश्य नही है । 

५. लोक-प्रशासन साधाररणातः एक्ाधिकारी होता है। यह भौद्योगिक एव 
सामान्य प्रशासन दोनो की इफाइयो पर लागू होता है। पुलिस, सी० प्राई० ढी०, सेना, 
रेवेन्यू, पर सरकार का एकछप्र प्रधिकार होता है। रेलवे भौर जीवनब्रीमा दोनो ही पर 
सरकार का एक़छित अधिकार है । पर कुछ क्षेत्रों मे सरकार को प्रतिस्पर्धा का भी 
सामना करना पडता है । एक ही शहर में सरकारी और गंर सरकारी स्कूल तथा कालेज 
होते है । सरकारी और गँर सरकारी प्रस्पताल होते हैं | इनमे थ्रापस मे प्रतिस्पर्धा 
होती है । जीवनतबीमा-निगम का यद्यपि जीवन बीमा पर एक्राधिकार है पर बीमा के 
झन्य क्षेत्रो मे इसे दूसरी व्यावसायिक बीमा कम्पनियों जोकि निजी प्रशासन मे हैं 
उनसे होड करनी पड़ती है। रेलवे को बस प्रौर ट्रक की कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा 
करनी होती है । 

निजी प्रशासन ने प्रतिस्पर्दा साधारण नियम है। यही निजी प्रशासन भौर 
लोक-प्रशासन के अन्तर को जड है । यदि निजी प्रशासन मे प्रतिस्पर्धा नहीं है तो 
इसका कारण है सरकार के क्ट्रोल एवं लाइमेंस की नीति । यदि दो समान परिमाण 
वाली इकाइया लो जाएं जिनमे से एक निजी प्रशासन और दूसरा लोकअशासन में 
हो और दोनो पे ही प्रतिस्पर्धा न हो तो दोनो का व्यवद्धार एवं भ्राचरश्त एक सा ही 
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होगा । 

६ लोक-प्रशासन साधारणत: वही काय करता है :जिशकी प्राज्ञा स्पष्ट रूप 
से कातून द्वारा दी मई हो । यदि सरकार ऐसा कोई काम कर रही है जिसके लिए 
कानून की स्पष्ट भाज्ञा न हो तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है । 
म्यायालय सरकार को निर्धारित कार्य-क्षेत्र से वाहर जाने से रोकेगा । निजी प्रशासन 
के सम्बन्ध में स्थिति इससे भिन्न होती है । निजी प्रशासन वे सब वाम कर राक्‍ता है 
जिन पर कि कानून द्वारा रोक न लगा दी गई हो 4 

७ प्रायः कहा जाता है कि लोक-प्रशासन में कायदे-कानून पूर्व हृष्टात व पूर्व 
निर्णय पर चलने वाला अ्विका रो वृत से सचालित ग्रौर राजनंतिक होता है। अधिका री 
निजी प्रश्ासन व्यावहारिक शौर भराजनंतिक होता है । लोक-प्रशासन मे कानून, पूर्व 
हृष्टान्त, पूर्व निर्शंय इसलिए सर्वमान्य होते है क्योंकि सारा काम वायदे कानूनों के 
अनुसार होना जरूरी होता है । सरकारी वार्यातिय मे काम करने वालो के लिए यह 
अधिक महत्त्वपूर्ण है कि काम नियमानुसार हो, बनिस्पत इसके कि बह जल्दी हो । 
सरकार का एकाधिकार होता है इसलिए वहाँ जल्दी नहीं है। यदि झाप किसी 
लाइसैन्स या परमिट के लिए श्रावेदन कर्त्ता हैं तो चाहे जितनी बार प्रापको कार्यालय 
का चवकर क्यो न लगाता पड़े, ग्रापके लिए दूसरा कोई चारा नहीं। सरकार का 
नियन्नण चूंकि राजनीतिज्नो के हाथो में होता है इसलिए राजनंतिक स्‍झ्राघार पर 
कुछ निर्णय होना स्वाभाविक ही है। 

निद्जी प्रशासन में साधारण्यत एकाधिकार नही होता इसलिए किसी ब्यावसा- 
पिक प्रतिध्ठान को प्राप पत्र भेजें, तो उन्हे जवाद भेजने की जल्दी रहती है क्योकि 
उन्हे मय रहता है कि यदि उन्होने जवाब भेजने मे देरी की तो कही यहू काम 
उनके द्वाथ से निकल न जाय । साथ ही जैसा पहले भी स्पष्ट किया गया है, प्रास्त- 
रिक मामलो भे निजी प्रतिप्ठानों मे नियम-कानुन, पूर्व हृप्टास्त, पूर्व निर्णय भादि 
पर इतना बल नही दिया जाता क्योकि इस सम्बन्ध में प्रवन्धकों से स्पष्टीकरण 
भागवे की प्रथा निजी प्रशासन में मही है । झतः निजी प्रशासन मे पूर्व हृष्टान्त, पूर्व 
निणंयों का इतना ध्यान नही रहता जितना लोक-प्रशासन में | श्रतिस्पर्दा के कारण 
काम जल्दी निबटाया जाता है ॥ 

निजी एवं लोव-ग्रशासन का यह अन्तर दो बातो पर निर्भर करता है । 
पहली बात तो परिमाण या प्राकार की है ॥ साघाररातः सोक-प्रशासव की इकाइयाँ 
निजी प्रशासन की इकाइयों से बडी होतो हैं। यदि निजो प्रशासन की इक्यइयाँ भी 
सतठनी ही बडी हो जिठसो लोक-प्रशास्तन की तो निजी प्रशासन मे भी पूर्व हृष्टास्त 
(?४००९१८॥७ झौर पूर्व निर्णय का प्रयोग बढने की प्रवृत्ति का भी विकास होगा ॥ 
चव प्रशासकीय इकाइयो का विकास होता है तो थे निर्वेचक्तिक होने लगती हैं । 
सोग एक-दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नही जानते हैं। अत: नियम कानून, पूर्व हृष्टान्त, 
झौर पूर्व निर्शेय पर ग्रधिक निर्भर रहना पढता है । 
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अन्तर का दूसरा कारण प्रतिस्पर्डधा की अनुपस्थिति है । यदि प्रतिस्पर्दा न 
हो और निजी प्रशासन को यह भय न हो कि कोई दूसरा उनके कामों को ले लेगा तो 
निजी प्रशाशन झौर सरकारी कार्यालयों मे कोई अन्तर नहीं रह जाएंगा। प्रपने 
शहर के वेस्पा, लेम्नच्न टा ग्रथवा फिएट कार के विक्रेता को एक पत्र डाल कर श्राप इस 
कथन वी सत्यता की जाँच कर सकते हैं ! 


विशेष प्रध्ययन के लिए 


१. विलोबी :. प्रितिपिल्स ब्लॉफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रे भन 
२. साइमन, थामसन स्मिथ वर्ग: पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 

३. पी०सरन : पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 

४. बाइट :  इन्ट्रोडक्शन हू दी स्टडी भॉफ पब्लिक 


एडमिनिस्ट्रे शन 


्डं 


अ्रध्ययन के विषय के रूप सें लोक-प्रशासन का विकास 





यद्यप्रि प्रशामन का झनुमव प्राचीन काल से चल्य झा रहा है, पर इसका 
अध्ययन ग्रशी हान के दर्षों मे ही होने लगा है १ भारत सवा विदेशों में अनेझ ऐसे 
विश्वविद्यालय हैं जहा लोक-प्रशामन को स्वतन्त्र रूप से एक विषय के रुप में नहीं 
पढ़ाया जाता है । इन विश्वविद्यालयों मे राजनीतिशास्त्र के साथ लोक-प्रशासन 
जुडा हुप्रा है । 

प्रशामसकीय व्यवस्था के ग्रध्ययन की और दधिक ध्यात झभी हाल के दर्षों 

में निम्नलिखित कारणो से दिया जाने लगा है :- 

(प्र) वर्तमान राज्यों मे सरकार का प्रशामकीय कार्य बहुत प्रधिक बढ गया 
है। जनता की सुख-सुविया यहूत कुछ सग्कार द्वारा इन कासो को पूरा 
करने में कार्यत्रुशलता पर निर्भर करतो है। पश्नतः प्रशासवीय व्यवस्था 
एव कार्यपद्धति का श्रध्ययन किया जाने खगा है ) 

(ब) लोक-प्रशासन पर राष्ट्रीय ग्राय का काफो वडा अंश खर्च हो जाता 
है । यदि बजट को देखा जाए तो ज्ञाघ्र होगा कि प्रत्येक वर्ष सरफार या 
खर्चे श्रधिकाधिक बता ही जाता है ! भ्त यह आवश्यक हो गया कि 
इस धन यो उचित रूप से खर्चे किया जाए और हर प्रवार वी फिद्नल- 
खर्ची रोको जाप | इन उद्दइप की प्राप्ति के लिए भी सोक-प्रशासन का 
अ्रध्ययत झावश्यक हो गया है । 

(स) चू कि प्रशासन विज्ञान है, भरत. यह झ्रावश्यक है कि ग्रन्य विज्ञानों वो 
भाँति इसवा भी झगक्‍्क्‍ध्ययन क्षिया जाए। जब सरकार का शाम इतना 
बढ गया है, तो यह प्रइव उठता है कि इन कामों को ग्रच्छी तरह कंसे 
क्या जाय | इसके लिए प्रशासकोय समस्यायों के प्रध्यपत एव भनु« 
सघान की झावश्यवता प्रतीत हुई । 

अमेरिका में लोक-प्रशासन के अध्ययन पर ज्यादा जोर दिया गया है । 

झनेक विश्वविद्यालयों मे लोक-प्रशामन, प्रौद्योगिक प्रधासन, तथा व्यवस्था ग्लादि 
विपयो को पढ़ाया जाता है तथा इनसे सम्बन्धित समस्यादयों पर गझ्नुसन्घान कर- 
वाया जाता है । वहा प्रशासन एक विज्ञान के रुप में विकसित हुम है । जिस 
प्रकार लोग कानून, डावटरी, इजीनियरिय प्रादि की शिक्षा के लिए सम्दन्धित कालेजों 
में प्रदेश लेते हैं, उमी प्रक्षार प्रशासन के प्रध्ययन के लिए लोग व्यवस्था विद्यालयों 
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(१/४७५४६८७४६४६ 5८000) परे प्रवेश लेत्ते हैं. । 

बुडरो विल्सन का कथन है कि श्रशाप्तन का विज्ञान राजनीतिशास्त्र के 
अध्ययन का नवीनतम फल है । प्रशासन का विज्ञान बीसवी शताब्दी की देव है । 
१८८७ में विल्सन के लेख के प्रकाशन के साथ एक नये युग का जन्म हुमप्रा, जिसमे 
धीरे-धीरे लोक-प्रशासन भ्रध्ययन के एक नये क्षेत्र के रूप में विकत्ित हुआ । अमेरिका 
में कोलम्बिया विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इस्‍्टीब्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 
तथा मैत्सबेल स्कूल श्रॉफ सिटिजनशिप एण्ड पब्लिक एफेयर्स (सिराकूज विश्वविद्यालय) 
से स्नातक स्तर पर लोक प्रशामन के शिक्षण में महत्त्वपूर्ण भाग लिया है। सन्‌ 
१६०६ मे स्यूथा्क मे ब्यूरो श्रॉफ म्युनिसिपल रिसर्च वी स्थापता वी गई । सर १६२६ 
में लियोनार्ड डी वाइट ने, जिन्हे अ्रमेरिका मे लोक-प्रशासन के भ्रध्ययन का वित्ता कहा 
जाता है, भ्रपनी पुस्तक “इ'ट्रोडक्शन टू दी स्टडी भ्रॉफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेंशन' 
प्रकाशित की । ग्रमेरिका तथा ग्रन्य देशो में यह पुस्तक अनेक वर्षों तफ़ लोक-प्रशासन 
के विद्यार्थियों के बीच प्रिय बनी रही । लोक-प्रशाप्तन के प्रध्ययन एवं प्रनुसधान के 
क्षेत्र मे प्रग्य महत्वपूर्ण सस्थाप्नो में शित्रागों स्थित पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सविस, 
तथा म्यूयार्क के इस्स्टीक्‍्सयूट प्रॉफ पश्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी नाम उल्लेस- 
नीय है । 

अ्रमेरिका में लोक-प्रशासन के ग्रध्ययन का विकास भ्रपेक्षाक्ृत अ्रन्य देशों से 
प्रधिक हुआ्ना है । बहा भ्रनेक विश्वविद्यालयों मे इसकी पढाई द्वोती है तथा विद्याधियो 
को एम० ए० एवं पीएच० डी० की उपाधि तक दी जाती है । इगलैंड में लोक- 
प्रशाप्तन के भ्रध्यपन का विकास्त अमेरिका की गपेक्षा कम हुआ्ना है । इ ग्लैंड के विश्व- 
विद्यालयों में साधारणतः यह राजनीति शास्त्र या सामानिक शास्त्रों के साथ ही 
पढाया जाता है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में प्रशासन में बी० ए० तथा एम० ए्‌० 
की उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। इ ग्लैंड मे लोक-प्रशासन के प्रध्ययत की सबसे 
भ्रधिक सुविधा लंदग स्कूल झँफ इफॉनोमिक्स एण्ड पोलिटिमल साइंस में है। झ्रभी 
कुछ ही वर्ष पहले मन्‍्त्री कक्ष के सदस्यों के झाग्रह पर लोकल गवर्नमेट एग्नामिनेशन 
बोर्ड ने सरकारी प्रशासन में एक डिप्लोमा कोर्स का झ्रायोजन किया है । 

स्वतम्वता प्राप्ति से पूर्व भारत में लोक-प्रशारान के ब्रच्ययत की सुविधाएँ प्राय 
नगण्य ही थी | केवल दो या तीन विश्वविद्यालयों में ही लोक-प्रगासत एवं स्थानीय 
प्रशासन में डिप्लोमा की पढाई होती थी । एम० ए० के स्तर पर लोक-प्रशासन से 
सम्बन्धित एक या दो प्रश्न-पत्त राजनीति विज्ञान के एम०ए० से हुआ करते थे । लोक- 
प्रशासन में भनुसधान तथा प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध मही थी। अंग्रेजी शासत- 
काल में प्रशासन को जनता से ज्यादा से ज्यादा दूर रखने की चेष्टा वी जाती थी $ 
प्रष्यपन एवं प्रनुसधान के लिए सरकारी झविऊारी शोधकर्ताओं को शामग्री देये मे 
भानाकाती करते थे । सरकारी भ्ाकिसों के नियम भी इस प्रकार के थे, जिसने 
साधारण से साधारण सूचना भी गुप्त समभी जाती थी। प्रशासन पर इस बाल से 
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जो भी पुस्तकें लिखी गई वे झधिकतर सिविल स्िस के अफसरों ने ही लिखीं । जैसे 
ब्लंट ने प्राई० सी० एस० पर पुस्तक लिखी। ओरमैले ने "इंडियन सिविल सविता 
नामक पुस्तक लिखी । भारतीय प्रोफेसरों ने जो पुस्तकें लिखीं वे ग्रधिरतर प्रशामकशीय 
इतिहास से सम्बन्धित थी वयोकि पुरानी घटनाप्रो के सम्बन्ध में सामग्री देने में 
सरकार को इतनो झापत्ति नहीं होती थी । डी० एन० बैनर्जी ने 'अरली एुडमिनि> 
स्ट्रेटिव सिस्टम आफ दी ईस्ट इ डिया कम्पनी इन वंगाल' नामक पुस्तक लिखी । 

भारत में लोक-प्रशासन के क्‍्मध्ययन एवं अनुसघान का विकास स्वतत्व॒ता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ हुआ है । फोर्ड फाउ डेशन के विशेषज्ञ डीन एप्लवी वी सस्तुति पर 
सब १६५४ में इडियन इस्टीव्यूट झॉफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना नई 
दिल्ली में तत्कालीन प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रध्यक्षता मे की 
गई । यह एक स्वायत्तणासी ग्रराजने तिक संस्था है । प्रारम्भ में इ स्टीस्थू,ट के लिए 
फोई फाउ डेशन ने पर्याप्त धनराशि दी थी। इसके अलावा इसके आय के स्रोतों मे 
निम्नलिखित प्रमुख कहे जा सकते हैं 

(मर) भारत सरकार द्वारा दी गई ग्राथिक सहायता । 

(ब) सदस्यों से प्राप्त मुल्क झ्रादि । 

(स) दान से प्राप्त घनराशि॥। 

इस इ स्टीट्यूट ने लोक-प्रशासन के ग्रध्ययन में रुचि उत्पन्न करने के लिए 
निम्नलिखित कार्य क्ए हैं :-- 

१. इस्टीव्यूट ने अपने मुस्थालय पर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाया है 
जहा भशासन से सम्बन्धित पुस्तकों का बडा ही सुन्दर सकलन है । इसके वाचनालय 
में देश एवं विदेशों से प्रकाशित लोक-प्रशासन से सम्बन्धित झनेक पत्र पत्रिकाएँ पढने 
को मिलती हैं। प्रस्य किसी पुस्तकालय मे शोयकर्त्ताश्नो को इतनी सुविधा शायद ही 
उपलब्ध हो सके । 

२. इ स्टीव्यू,ट के तत्वावधान में पहले इंडियन स्कूल श्रॉफ पड्िचिक एडमिनि- 
स्ट्रेंशन चला करता था। यह सस्प्रा एम० डो० वो० ए० का डिप्लोमा प्रदान करती 
थी । लोक-प्रशासत के झ्रध्यपन के विकास मे इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया । वु्ध 
वर्ष पहले इसे बन्द कर दिया गया । 

३. इस्टोब्यूटड ने प्रशाप्तकीय समस्याज्रो। ५९ अनेक अध्ययन क्ये हैं जरा क्ृफि- 
विक्रास व्यवस्थापन (89फावराइधणाड़ 8श०णाणतर 00520:णध्या) जिला स्तर 
पर राजनीतिज्ञो एव प्रशासक्ों के वोच सम्बन्ध (रिटोआआएत5 0९७७९३॥ रीधटा35 
बा06 30ग्रंएठरस्या05 20 ए।६ 79776 ॥९६९) झादि । 

४. इंस्टीट्यूट समय समय पर प्रशासक्रीय महत्व के श्काशन करता रहा 
हैं। जैसे, दी भौरग्रेनाइजेशन भोंफ दी गवर्नमेट झॉफ इण्डिया एडमिनिस्ट्रोटिव रिफो- 
मंस्‌ पित्त इंडिपेन्डेंस, टास्‍्क्म एण्ड प्रापरिटीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्मेस, रीसेंड 
ट्रेन्द्स एण्ड डेब्लपमेन्टस इव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया झादि | 


अध्ययन के विषय के रूप में लोक-प्रशासन का विकास २६ 


५. इस्टीव्यूट सरकारी तथा मार्वेजनिक क्षेत्र में स्थित भौद्योगिक प्रतिष्ठानों 
के प्रधिकारियो के लिए अनेक प्रकार के पाख्य-क्रम ग्रादि की व्यवस्था करता है । 

६» इंस्टीट्यूट “इण्डियन जनेल ग्रॉफ पब्लिक एडमितिस्ट्रे ण१' नामक नेमासिक 
पत्रिका प्रकाशित करता है। इसमे लोक-प्रशासन से सम्बन्धित विषयों पर देश तथा 
विदेश के विद्वानों के लेख प्रकाशित किये जाते हैं। इसके ग्तिरिक्त न्यूज बुलेटिन 
मामक मासिक भी प्रकाशित किया जाता है जिसमे देश तथा विदेशों में होने बाली 
प्रशासन सम्बन्धी नयी सूचनाएं ग्रादि प्रकाशित की जाती हैं । 

७ समयन्‍राणय पर इस्टीव्यूड ने प्रशासकीय समस्याप्रो पर विचार करने 
के लिए .ग्रधिवेशन बुलाये हैं तथा विचार गोष्ठिया श्रायोजित वी हैं। इन पश्रधिवेशनों 
एवं विचार-गोप्ठियो, की रिपोर्टे प्रकाशित वी जाती है जो लोक-प्रशासन के विद्यार्थियों 
तथा शोधऊर्त्ताम्रो के लिए प्रत्यस्त ही लाभदायक सिद्ध होती हैं । 

हैदराबाद मे एडिमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज की स्थाउना सन्‌ १६४७ में वी 
गई। यहा पर सरकारी तथा गेर-सरकारी उच्च पदाधिकारियों को व्यावसायिक 
प्रशिक्षण दिया जाता है । भारत सरकार ने अपने उच्च पदाधिकारियों के 
प्रशिक्षण के लिए मसूरी मे सर १६४६ में नेशनल एक्डमी ग्राफ एडमिनिस्ट्रेशन की 
स्थापना की । अनेक राज्य सरकारो ने भी अपने राज्य के ग्रधिकारियों के प्रशिक्षण 
के लिए विद्यापीठों की व्यवस्था की है । राजस्थान सरकार ने हरिश्चन्दर मायुर स्टेट 
इन्हटीव्यूट प्रॉफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की है | यहा पर राज्य सरकार 
के ग्रधिकारियो को प्रशिक्षण दिया जाता है । 

भारत मे. क्सी भी विश्वविद्यालय म लोक-प्रशास्तन के लिए. प्रलग॑ सक्ताप 
नही है । इण्डियन स्कूल ग्रॉफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन इस दिशा में प्रथम प्रयास 
कहा जा सकता था। पर अब यह स्कूल बन्द हो गया है । नागपुर, मद्र।स, उस्मानिया, 
पटना, राजस्थान, दक्षिरा ग्रुजरात (सूरत), लखनऊ तथा पजाब के विश्व- 

विद्यालयों भे लोक-प्रशासत स्वतन्त्र विषय के रूप में मतातकोत्तर स्तर पर बढ़ाया 
जाता है। ग्रन्य विश्वविद्यालयों मे राजनीतिशास्त्र के एम०ए० के पाख्य-क्रम में दो 
यथा एक ऐच्छिक प्रसन-पत्र लोक-प्रशासन से सम्यन्धित होते है। जो लोग ये प्रश्न- 
पतन्न लेते हैं, वे यदि ग्रागे चाहे तो लोक-प्रशामन से सम्बन्धित तिपयो पर झनृसन्धान 
कर के पीएच० डी० ही उपाधि प्राप्त कर सकते है ! स्मातब-र्तर पर भी 
लोक-प्रशासत राजस्पान, उस्मानिया तथा पजाब विश्वविद्यालयों से पढ़ाया जाता 
है । नागपुर तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों में एम०ए० के ग्रलावा डिप्लोमा कोष की 
व्यवस्था भी है । नागपुर में स्वायत्त-शासन तथा लयनऊ में लोक-प्रशासन में 
डिप्लोमा दिया जाता है । 

विश्वविद्यालयों में इस विपय वी पढाई व्यावसायिक्र रूप मे न होबर एक 
उदार शैक्षणिक विषय के रुप में होती है। यदि भारतीय तथा अमेरित्री विश्व- 
विद्यालयों के पाठ्यक्रमों वा वुलतारमक सर्वक्षण किया जाए वो प्रतीत होता है कि 
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अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इसके व्यावसायिक रूप पर अधिक जोर दिया जाता है, 
जवकि भारतीय विद्यानयों में इसका रूप शैक्षरिक विषय का है। 

लोक-प्रशासन के द्रध्ययत के तीव प्रमुख अग कहे जा सवबते हैं । (म) 
प्रधासनिक सिद्धान्च, (व) व्यावहारिक प्रशिक्षण (स) अनुसन्धान ॥ प्रशासतिक 
सिद्धान्त के भ्रध्ययन को बढावा देने के लिए श्रावश्यक है कि विश्वविद्यालयों में 
स्नातक तथा स्वातवोत्तर स्तर पर इस बिपय की पढ़ाई आरम्भ की जाए। कई 
विद्वानो वा मत तो मह भी है कि इसको पढ़ाई इन्टरमीजियेट तथा हायर 
सैरण्डरी के स्तर पर भी ध्यरम्भ वी जानी चाहिए । स्नातकोत्तर स्तरसे ग्ागे की 
पढ़ाई तथा ग्रनुसन्धान झादि के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएँ 
प्राप्त नही है । यदि राज्य तथा केसद्रीप सरकार विश्वविद्यालयो को मुक्त-हस्त होकर 
झाधिक सहायता दें तो स्थिति में पर्याप्त सुधार हो सवता है । 

सोर-प्रधासन के लिए अध्ययन-सामग्री प्रस्तुत करने से सयुक्तराष्ट्र तकनीकी 
सहायता प्रशानन भी सहायता देता है। सव्‌ १६४६ मे इस प्रशासत में लोक-प्रशासन 
का डिवीजन स्थापित कया गया था। यह विकज्ञासशील देशो की सरकारो को 
प्रस्यायी तौर से विदेशों विशेषज्ञों बी सेवाएं उपलब्ध करवाता है ॥ विदेशी विशेषज्ञ 
सिविल संदिस के प्रश्षिक्षर्य तथा प्रशासकीय पद्धति के सुधार झ्लादि के कार्यक्रम में 
सहायता देते हैं । तर्नीकी राहायता प्रशासन कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत विवासधील देधों 
के लोगो को दा्ात्रवृत्तिया देकर विदेशों में प्रशिक्षण दिखाने की भी व्यवस्था 
है । इसके अलावा इस कार्यक्म के ग्नल्तगंत अ्रध्ययन सामग्रो देने वी व्यवस्था भी 
होती है । 

कुछ दर्प पहले भारतीय विश्वविद्यालयों के लोक प्रशामन के शिक्षकों नें 
मिलकर इन्टियन पब्तिकर एडमिनिस्ट्रेडन एसोसिएशन को स्थापना की है ॥ इस 
एस्तोस्िएशन का पहला वापिक अधिवेशन लखनऊ में १६७२ में हुआ है । इसका 
उदं ध्य लोक-प्रशासन के शिक्षकों को ग्रापस मे मिलने-जुलने तथा विचारो के आदान- 
प्रदाव की सुविधा देना है । यह एक आशाश्रद चिह्न है। इससे लोक-प्रशासन के 
भध्ययन में सहायता मिलन की झाशा है । 


विशेष भ्ष्यपन के लिए-- 
पी० सरन ४ परब्तिक एडमिनिस्ट्रेशन 
हनप्पा : स्टडी प्लॉफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेंशन इन इ डिया 
इ डियन जेल ऑ्रॉफ पोलिटिक्ल साइस-गप्रेल-जूुन १६४५- 


डे 


लोक-कल्याणकारी राज्य 





आधुनिक युग में जनसाधारण के जीवन में सरकार की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
भूमिका रहती है | ग्रनतेक्त वार हम सरकार री ग्रालीचना करते हैं क्योकि -- 

१ हम सरकार के किसी काम को पप्चन्द नही करते) शायद यह हमारे 
निहित स्वार्थ के विरठ जाता हो । 

२ हमे टैक्स देना पड़ता है । 

३ श्र सरकार की अनेक ग्राज्ाए' मातनी पड़ती हैं। पर महान सकदो जैसे 
ब्ाढ, सूखा, महामारी, विद्रोह के समय हम सरकार से सहायता को भी प्रपेक्षा करते 
हैं। सरफार हमारे बीच सामाजिक निग्नणा की समते महत्वपूर्ण सस्था है। हम 
सरकार से छुटकारा नही पा सकते हैं। यदि कोई श्रपने देश से भाग कर दूसरे देश 
में भी चला जाय तो सरफार से उसका पीछा नहीं छूट सपता । उस दूसरे देश की 
सरकार को उसे स्वीगार करना होगा । यदि अपने देश मे विद्रोह करके सरकार का 
तख्ता पलट दें तो भी एक नई सरकार सत्ता की बागडोर सभाल लेगी | 

सरकार अन्तेसान रामाज को व्यवस्थित रखने के लिए प्रावश्यक है । सरकार मे 
हो तो राज्य का गस्तित्त्व ही ममाप्त हो जाए। राज्य बिता विधानमण्डल के जिंदा 
रह सकता है, बिना स्व॒तन्त्र स्याथपालिता के भी राज्य का होता सम्भव है । प्रग्रेजी 
शासन के प्रारम्भ गे, ओर बहुत-सो देशी रियारत्रों से विधानम्रण्डल और सवतन्ध 
न्याय-पालिकाए नहीं होती थी । पर सरवार के बिना राज्य का अस्तित्व सनव 
नहीं है । 

सरकार तिरन्तर चलते रह पकने बालो राष्या है। सम्नादू मर सकते हैं, 
संविधान बदलता है पर सरकार निरंतर चलतो रहती है। यह जाति से भी नही 
हटनी । फ्राप्त की क्रानि के बाद भी नई सरकार ने सत्ता सभाल ली । 

जनता सरकार को इसलिए स्त्रीकर करती है क्लि जनता स्वभाव एवं 
प्रशिक्षण से सरकार की झ्राज्ञाएं मानने की भ्रम्यस्त हा गई है । इसके प्रतिरिक्त 
झाज्ञा न मानते में दण्ड दा भय सदेंव ही बना रहता है । 

जहा भी मनुष्य रागठित समध्जों में रहा है सरकारे भी रहो हैं / सगठित 
शामाज को सम्मिलित जिस्मेवारियों को पूरा करने वा साथन सरकार हो है। सस्कृति 
प्रौर सम्पवा के विकास की अवस्था के अनुरूप ही सरकारें सगठित की जाती हैं । 
चघादिवायों समाज के लिए फदीले वे खुसखिया का शासन था तो बर्तवान शोद्योगिर 


३२ लोक-प्रशासनः सिद्धान्त एवं व्यवहार 


समाजों के लिए प्रजातत्रात्मक शासन प्रणाली विकसित को गईं है । प्रजातत्रीय देशो 
में सरकार के अलावा और भी संगठन होते है + जँसे चर्च, क्लब, और कोई सामाजिक 
ससस्‍्था झ्रादि पर सरकार इन सस्थाओं से भिन्न होती है । अयोकि :--- 

१. सरकार के हाथ मे सावंभौम सत्ता होती है । 

२ कामूनी रूप से सरकार किसो को भो श्रपने आदेश मानने के लिए बाध्य 
कर सकती है। किसी भी व्यक्ति को इच्छानुस्तार काधूुन मानने या न मानने की 
स्ब्रतन्त्रता नही दी जा सकती । सरकार ने यदि घारा १४४ लागू क्र रखी है या 
करफ्यू लगा रखा है तो सरकार शक्ति द्वारा जनता से इन झ्रादेशों को मनव)येगी । 
टैक्स न देने बालो से जबरदस्ती टैक्‍स वसूल क्या जाता है। पर सरकार की शक्ति 
हारा बस करा सकने की समता की ग्रपनी सीमा है ॥ यदि सारा सप्ताज फ्रिसी बात 
जा विरोध करता है तो सरकार जबरदस्ती काम नहीं करवा पक्ती। सरकारी 
प्रशासन हमेशा इस झ्राघार पर चलता है कि अधिक्राश लोग सरकारों प्रादेशों को 
मानते को तेयार हैं। थोडे-से लोगो वी ग्योर से विरोध होता है तो उस्ते शक्ति रे 
दवाया जा सकता है । सरक्रार गोली चलवा सकतो है, गिरफ्तार कर मकत्रो है । पर 
अ्रजातत्रीय शमाज मे इस प्रकार के दमत की सीमाएँ' हैं) राज्य मे चाहे कातुनी शक्ति 
हो ग्योर सरकार चाहे कातून के ग्रनुरुष ही काम कर रही हो, परन्तु यदि जनता का 
अधिकाश भाग किसी नीति का विरोध करता है तो प्रजातश्रीय सरकारे खुले रूप मे 
नग्न शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती । जनमत इसका विरोध करता है । इसका 
तात्पयं यह नही कि प्रजाताजिक सरपारे शक्ति के सहारे जो चाहे करवा सकती हैं । 
बहा भी शक्ति की सीमा है। उस सीमा से प्रागे शक्ति का प्रयोग वहा भी सभव 
नही । 

बसे तो दबाव और शक्ति का प्रयोग कुछ हृद तक चर्च, क्लब, समाज प्रादि 
में भी होता है। सध्यकालीन इतिहास में ऐसी श्रनेक घटनाएं मिलती हैं जहा पोप ने 
डिसी राजा को जाति से बाहर करने की घोषणा करदी । क्लब एवं राजनैतिक दलो 
में सदस्यों का बहिष्कार तो प्राम बात है । अ्रभी चौथे आम चुनावों के बाद हरियाणा 
में कांग्रेस दल ने उन १३ काग्रेसी विधायकों को जिन्‍्होने स्पीकर के छुनाव मे मुख्य 
मन्‍्त्री के प्रत्याशी के विरोध से वोट दिया उतका दल से बहिष्कार क़िया। बहिप्कार 
के ग्रतिरिक्त क्‍न्य प्रकार की दण्ड व्यवस्थाए जैसे कोई उत्तरद|यित्व का पद ने देना, 
बुछ वर्षों तक चुनाव के लिए टिकट श्रादि न देना भी होती हैं । 

सरकार समय के अझनुप्तार बदलती है । सरकार के काये क्षेत्र को हो लीजिए । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व सरकार ने अपने हाथ मे इतने काम नही ले रखते थे। पुलिस- 
राज्य में मरकार के काम सीमित होते हैं। पुलिस-राज्य जब लोक-कल्याणस्ारी 
राज्य हो जाता है तो यह नये दाम करने लगता है । स्वतन्त्रता प्र/प्ति बे उपरास्त 
भारत में सरकार ने छुप्राछुत उन्पुलन, झ्राथिक नियोजन, बेरोजगारी दूर करने के 
प्रयत्त, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरणा, झ्रादि धनेक नये काम क्ये हैं। पुलिस-राज्य 
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में लोग सरकार को दमन का साधन समभते हैं। लोक-कत्याणकारी राज्य यें यह 
जनता के सेवक रूप मे सामने प्राता है । 

प्राचीन काल मे सरकार के काम सीमित थे । जँसे-ज॑से मौद्योगीकरण होता 
गया, सम्यता का विकास हुआ सरकार के काम बढ़ते गये । प्राज हम सम्यता के 
विकास के ऐसे स्तर पर पहुँच गये हैं जहाँ हम यह भनुमान भी नहीं कर सकते कि 
बिना सरकार के हम जिन्दा भी रह सकते हैं ॥ 

लोक-कल्पराणकारी राज्य उस राज्य को कहते हैं जहा सरकार का उद्देश्य 
आन्तरिक एवं बाह्य स्रक्षा तथा न्याय व्यवस्था के प्रतिरिक्त जन-कल्याण के लिए काम 
करना हो । वंसे तो राज्य सदंव ही कुछ न कुछ कल्याणकारी कार्य करता ही रहा 
है । राज्य के कार्यों द्वारा जनता का कल्थाण करने की भावना कुछ मात्रा में तो 
सदेव ही पाई जाती रही है । भारत मे ब्रिटिश प्रशारान को बहुघा पुलिस राज्य की 
सज्ञा दी जाती रही है पर उस समय भी कुछ कल्याणकारी कार्य होते थे। प्रस्पताल, 
स्कूल, कॉलेज खोले गये । रेल, डाक तथा तार की व्यवस्था की गई । पजाब में 
सत्खर का बाँध बनाया गया । 

ग्रत यह प्रश्न किया जा सकता है कि लोक-कल्याणकारी राज्य भौर पुलिस 
राज्य में भ्र्तर क्या है ? इनमे प्रमुख रूप से दो भ्रन्तर हैं। पहला तो यह कि पुलिस 
राज्य में यद्यपि लोक-कल्याएकारी कार्य किये जाते हैं, पर उस पैमाने पर नहीं 
किये जाते, जितने कि लोक-कल्याणकारी राज्य मे किये जाते हैं॥ लोक कल्याए- 
कारी राज्य में ऐसे कास बहुत बढ़े पैमाने पर किये जाते हैं । पुलिस राज्य का 
भुएय उदय लोक-कल्याएकारी कार्य करना नही होता, जबकि लोक-कल्याणकारी 
राज्य का प्रमुख उद्देश्य यही होता है। दूमरा भन्‍्तर यह है कि पुलिस राज्य मे 
सरकार लोक-कल्याणकारी कार्य भ्रपनी इच्छा से करती है। जनता इस प्रकार के 
बार्षों की भ्रपेक्षा सरकार रो मही करती । यदि रारकार इस प्रकार के काम करती 
है तो सरकार की इच्छा है । लोर-कल्याणकारी राज्य में इस प्रकार के कामो की 
जनता भपेक्षा करती है । जनमत सरकार पर इस प्रकार के काम करने के लिए दबाव 
डालता है । 

लोव-कल्पाणकारी राज्य का उदंशय इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण 
करना है, जिम्ममे प्रत्येक व्यक्ति भ्रपने व्यक्तित्व का स्वतन्त्र रूप से सर्वांगीणा विकास 
कर रोके । आजतक जज जनक 

अमी हाल के वर्षों में लोडजत्याणकादी राज्य वी विवारधारा का 
यहुत भधिक विकास हुप्ना है । इसने भ्रधिक स्पष्ट भौर व्यापक्र रूप घारण 
कर लिया है ॥ ग्राज राज्य के कार्यक्षेत्र का अतिदित विकास हो रहा है । 
लोक-कल्याणकारी राज्य के विकास के प्रमुख कारण ये कहे जा सझते हैं : 
१. लोकतन्त्रीय आाद्शा का विकास 

लोकतन्त्र के विकास से हर व्यक्ति की निज को महत्ता हो गयी है । 
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मानव मात्र के लिए झ्रादर की भावना का विकास हम्रा है ! यह धारणा जोर 
पकड़ने लगी है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी परिस्थितिया मित॒ती चाहिए जिससे कि 
बहू अपना विकास कर सके । इस प्रकार की परिस्थितियों वो निर्मित करने को 
जिम्मेवारी लोव-चल्याएकारी राज्य की मानी जाती है। 


२, श्रौद्योगिक क्रान्ति हे 

ग्रौद्योगिक क्रान्ति के कारण ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई जहां सरकार 
पहले की भाँति तटस्थता की नीति से बाम नहीं कर सक्तती थी । श्रौद्योगिक 
क्रान्ति ने नई ३ प्रमस्याएं खड़ी कर दी । पुराने गाव नष्ट हो गए । नये शहर बस गए ! 
नये शहरों वी नई समस्याएं सामने झाई । उत्पादन के नये साधनों का उपयोग होने 
लगा । समाज पू'जीपति और मजदूर दो वर्गों मे बट गया। झ्ाज के राज्य में 
सरकार से तरह तरह की सेवाओ्रो की झ्राशा को जाती है। धुलिप्त राज्य में राज्य के 
कार्य सीमित थे। स्याय, तथा प्रान्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा तक ही राज्य के काम 
सीमित थे । ग्रव समाज की बदली हुईं परिस्थितियों के कारण नई सेवाएं यथा 
बीमा, स्माज-कल्यारा विभाग, गेडिकल विभाग, बृद्धावस्था पेशन योजसा, प्राधिक 
नियोजन, समाज सुधार का भार भी पुलिप्त राज्य की जिम्मेवारियों के श्रतिरिक्त 
सरकार के कन्धो पर ही था पडा। राज्य के नाय॑ं क्षेत्र के बारे मे लोगो के विचार 
बदले । जहा पहले राज्य के बढ़ते हुए भ्रधिकारों एवं कार्यों की प्रातोचना की जातौ 
थो, वहा प्रव इन्हे झ्रावश्यक सगभा जाने लगा । 


लोक-कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं 

१. लोक-कल्याणकारी राज्य भे स्वतन्त्र उद्योग का ग्रस्तित्व समाप्त क्ये 
बिना ही सभी व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की गारन्टी की जाती है १ 
यह गारन्टी व्यक्तिगत उद्योग ओर पहल में बाघा नहीं डालती । इस व्यवस्था में 
ब्यक्तिगत उद्योग एवं पहल के जिए स्थान होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि 
लोक-बल्पारकारी राज्य पूजीदाद और साम्पदाद के बीच एक मध्यम माग है $ 
साम्यवाद में श्राथिक गारन्टी तो होती है पर व्यक्तिगत उद्योग प्रादि सदी होते ॥ 
पूजीवाद ये व्यक्तिगत उद्योग होता है पर श्राथिक गारन्टी महीं होती । लोक- 
कल्पाणकारी राज्य आर्थिक गारन्टी देता है, झौर साथ हीं व्यक्तिगत उद्योग एक 
स्वतन्त्रता की भी रक्षा करता है। 

२. यह प्राधिक अ्समानता दूर करने का प्रयास करता है । प्राय के सीमित 
पुनवितरण के लिए प्रगतिशीत टैक्स व्यवस्था का सहारा लिया जाता है। इससे 
झ्राथिक भसमानता कम हो जाती है । प्रत्तर तो फिर भी घनिक एवं निर्घन वर्षों मे 
रहता है, पर पहले जितनी खाई नहीं रहती । 

३. इसमे समाज के समी कमगोर वर्गों को सहायता का ग्राभ्वासत रहता 
है । दु़े, बीमार, धताय, साधन विद्वीन प्राकृतिक संकट से नरस्त, दुर्घटनापो के शिकारों 
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को पर्याप्त भाधिक सहायता का झ्ाइवासन रहता है । जरूरतमद वर्ग को सहायता तो 
पृल्चित्त राज्य भी देती है । पर दोनो में अन्तर है। पुलिस राज्य मे इस प्रकार की 
सहायता दान के रूप मे प्राप्त होती, जबकि लोक-कल्याण॒कारी राज्य मे इस प्रकार की 
सहायता भ्राप्त करने का भ्रधिफार समझा जाता है । 

४ सभी नागरिकों के लिए निश्चित स्तर की शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था 
राज्य द्वारा की जाती है । लोइ-कल्यारएकारी राज्य में शिक्षा व्यवस्था उदार होती 
है। विद्याथियो के मन पर विस़ी एक पूर्व निश्चित विचारवारा को लादने का प्रयत्न 
नही किया जाता। विद्यार्यी निज के अध्ययन के आधार पर ही भ्पनी मान्यताएँ 
स्थापित करता है । 

५. समाज के सभी वर्मों के लिए सार्देजनिक स्वास्थ्य योजता का विकास 
किया जाता है । राज्य की श्रोर से सार्वेजनिक प्रेस्पताल, प्रौपधालय, डाबटर, 
चिक्त्सा वा प्रबन्ध किया जाता है । राज्य की झोर से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू 
की जाती है १ 

६, इसमे बेकारो को काम दिलाने की जिम्मेवारी राज्य पर है । राज्य यह 
देखता है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे । दंसे तो कम्युनिस्ट तथा प्रन्य 
निरकुश शासन प्रणालियों मे भी काम सभी को दिलाया जाता है । पर उनमे काम 
चुनमे की सुविधा नहीं रहती ( राज्य जो काम ब्षताता है उसे जबरदस्ती करवाया 
जाता है । चोक-कल्याणकारी राज्य हर व्यक्ति को काम चुनने का भ्रवसर देता है । 
व्यक्ति अपनी पंसंद का काम चुन लेता है । 

७ इममे राज्य सभी व्यक्तियो के लिए बीमा की व्यवस्था करवाता है । 
अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा इसका अच्छा उदाहरण है। 

9:78 4०.०. इसमे भपेक्षित बच्ची के जिनके माता-पिता ने उन्हे छीड दिया हो, 
चवा जिनके माता-पिता का देदान्त हो गया हो, पालन-पोपण गौर शिक्षा-दीक्षा का 
भार राज्य पपने ऊपर लेता है । 

६. लो१-कल्याणवारी राज्य में प्रशासन का काम बहुत ही मधिक बढ़ जाता 
हैं । भ्रत नये प्रशासकीय विभाग तथा ऐजेन्सिया खुलतो हैं । नग्ने कमीशन, बोडड, 
दफ्तर प्रादि की स्थापना होती है। व्यापक प्रशासकीय व्यवस्था लोक-कल्याणकारी 
राज्य वी प्रमुख प्रावश्यकता होती है ! 

१» सोक़-कल्पागाक्रारी राज्य प्रह्मातन्क्ोण ब्यवम्या शे आडशा रखता है? 
स्यक्ति की मौलिक स्व॒तन्व॒ता की रक्षा करता है। तथा लोकमत के प्रनुसार प्रशासन 
बा काम चलाता है। पभ्रनातस्त्रीय भझाघार पर सामाजिक एवं प्राथिक समानता का 
निर्माण करना लोक-कल्याणकारी राज्य का उद्दश्य है । 

लोक-यल्याणवारी राज्य में राज्य के कार्य-क्षेत्र का विस्तार किया जाता है, 
जिससे प्रधिक से प्रधिक लोगों व विकास हो सके । पुलिप्त राज्य मे व्यक्ति के कार्ये- 
सेत्र पर बन्घन लग जाता है । पर वल्याणकारी राज्य का लक्ष्य होता है कि राज्य 
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के कार्य-क्षेत्र का विकास इस प्रकार हो, कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर कोई विशेष 
बन्धन न॑ लग सके । 

छोक-कल्याणकारी राज्यो को हप साम्यवाद ग्योर पू 'जीवाद के बीच मध्यम 
मार्गों कह सकते हैं । यह साम्यवाद के भ्राथिक लाभो को प्रशातस्त्रीय_ढुग़ से प्राप्त 
करना चाहता है । पूजीवादी व्यवस्था की स्वतन्त्रता तथा साम्यवादी देशो के भ्राथिक 
लामों को एक साथ एक नई प्रशासकीय व्यवस्था में प्रजातन्त्रीय ढंग से निभाने का 
काम लौके-कल्याण॒कारी राज्य करते हैं । 





विशेष भ्रध्यपन के लिए--- 
१ । झारशीवादम ड़ पोलिटिकल ध्योरी 
२. | होवमैंन है दी वेलफेयर स्टेट 


द्‌ 


सरकारों के प्ररूप 





विश्व के विभिन्न देशों में प्रशासन चलाने वाली सरकारो का स्वरूप समान 
मही है । यदि हम विश्व की प्रमुव सरकारों का अवलोकन करें तो हमे चार 
प्रकार की सरकारें मिलेंगी :--- 

१ ससदात्मक सरकारे--इईस प्रकार की सरवारे भारत, इगर्लण्ड, फ्रांत प्रादि 

देशो मे है ॥ भारतवर्ष की राज्य सरकारें भी संसदात्मक ढग की ही हैं 

२ प्रध्यक्षाएमक सरकारें--इस प्रकार की सरकार प्रमेरिका मे है । 

३. एकात्मक सरकारे--इस प्रकार की सरकारें इ गर्षण्ड भर फ्रास मे हैं । 

४ सघात्मक सरकारें--इस प्रकार की सरकारें भारत प्रौर अ्रमेरिका मे हैं । 


स्सदात्मक सरकारे 

सतदात्मक धरकारें वे सरकारे है जहाँकि वास्तविक कार्यपालिका रासद के 
निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होतो है। उत्तरदायित्व का तात्पय॑ यह है कि सरकार 
सभी तक पगपने पद पर रह सकती है जबतक कि उसका सदन में चहुमव हो । 
यदि किसी प्रकार सरकार के रामयकों की सबू्या कम हो जाय तो सरकार तत्काल 
हो त्यागपत्र दे देती है। इस सन्दर्भ में हरियाएा का उदाहरणा लिया जा सकता 
है । चौथे प्राम चुनाव के बाद सदन में कांग्रेस का बहुमत था और काग्रेम दल के नता 
को मुख्यमस्त्री बनते तथा सन्त्रि सण्डल बताते के लिये सिसन्त्रित शिया गया । बुछ 
ही दिनो बाद सदन के प्रध्यक्ष के चुनाव के ग्रवसर पर यह पता चला कि वास्तव में 
विरोधी दलो की सदस्य सख्या अ्रधिक है क्‍योंकि मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तावित 
अत्याशी स्रध्यक्ष पद के लिए नही घुना जा सका । वच्यवि चुना ययवा व्यक्ति कांग्रेस 
का ही था पर मुख्य मन्त्री ने इसे अपने प्रति श्रविश्वाध माना और दा दिन के 
भीतर ही प्रपने पद से त्याग पत्र दे दिया । 

कि कोर्श नन्‍्की वा सुहुया अन्न छुनाथा था उप छुनाव ने पराजित हो जाता 
तो वह तत्काल ही ग्रपने पद से त्यागपत्र दे देता है। चोये ग्राप चुनाव मे जो भी 
मुख्य मम्त्री पराजित हो गये उन्होने तुरन्त ही झपने पद से त्यागपत्र दे दिया, पर 
राज्यपाल के प्राग्रह पर नये मन्विमण्डल के निर्मारप तक ये झपने पदों पर कार्य 
करते रहे । केन्द्रीय सरत्रार के पराजित मन्त्रियो ने तो चुनाव परिछामों के धोषित 
होने के पूर्व ही, जब उन्हे इसका प्राभास हो गया कि भ्रव उनको विजय सम्भव नही, 
स्पागपष दे दिये । 
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संसदात्मक सरकारों के प्रमुख लक्षस 

१. ससदात्मक सरबारो में दो कार्यपाल होते हैं--रामघारी कार्यपाल घौर 
वास्तविक कार्यपाल । भारत मे राष्ट्रपति और इ'गल॑ण्ड में सम्राट वामधारी कार्यपाल 
है। धास्तबिक कारपात की छक्तियौँ इन दोनो देशों में प्रधाद मनी एव 
मत्रिमप्टल में निहित होती हैं । यद्यपि संविधान एवं कानून की दृष्टि से सारी 
प्रशासतिक सत्ता नामधारी कार्यवात में ही निहित होती है, परन्तु वास्तव में माम- 
धारी व! पंपाल केवत नाम झात्र का होता है। उसकी बोई वास्तविक शक्तियाँ नहों 
होती । उसके नाम पर वास्तविक वार्यप्राल समस्त भ्रद्यातनिक शक्तियों का उपभोग 
करता है। 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ससदात्मरू शासन व्यवस्था में कातुन 
भौर वाह्तविवता में बडा ही भ्स्तर होता है । कानून की हृष्टि से सारी प्रशासनिक 
पत्ता नामघारी शासक में निहित होती है। वह राज्य का प्रधान होता है ) बढ़े 
ठाठ-बाद झौर शान शौकत से रहता है । मारत में राध्ट्रपत्ति और राज्यों के राज्य- 
पाल एव इ गर्लण्ड के र्राट एव प्रात के राष्ट्रपति इसके उदाहरण हैं। पर बस्तुत 
मामधारी शासक की कोई रूत्ता नहीं द्ोती । उसे वही काम करने पढते हैं जो 
वास्तविक कार्यपाल चाहता है । 


२ समदात्मक ग़रदारों मे दास्तविक कार्यप्राल प्रधान मन्त्री प्रोर मस्त्रि- 
मण्डल के सदस्य ही होते हैं ॥ मम्त्रिः्मण्डल को सदन के बहुमत दल की एक 
समिति वह सकते हैं! प्रधान मन्‍्नी और मत्रियों वी कोई निद्दिवत पदावधि नहीं 
होती $ वे उस समय त्तक ग्रपने पद पर बने रह सकते हैं जवतक कि उसवा बहु- 
मत निम्न सदन में हो । वास्तव में मन्त्रि-मण्डल का कार्यकाल ससद की इच्छा पर 
निर्भर करता है । पहले जब दल्ोय ग्रनुशासन इतना विकसित एवं कठोर न था तो 
यास्‍्तव मैं संसद के हाथ मे बहुत बडी शक्ति थी । पर भव दलीय झनुशासन के 
प्रभाव से ससद की शक्ति पर्याप्त घट गईं है । प्रव दल के सदस्यों को भपने दलीय 
संचेतक के भादेशों के ग्रनुसार ही सदन ये मतदान करना टोता है । 

यद्यपि सविधान ये सवेतक परिपत्र को न मातने के प्रपराध में कोई दष्ड- 
व्यवस्था नहीं है पर थर्टो सदेत्र ही दण्ड व्यवस्था करती हैं। सचेतक परिपत्र बी 
प्रवहदेलना करना पार्टी भ्रनुशासन को भंग करना समभा जाता है ॥हाल ही में 
काप्रेस पार्टी ने हरियाणा विधान मण्डल के सदस्यो के सम्बन्ध में यह घोषणा की थी 
कि उन्का दल से स्पागपत्र स्वीकार नही किया जाएगा। उन्हें दल से निष्कासित 
किया जाएगा । 


ह. सम्मिसित उत्तरदायित्व या सामूहिक उत्तरदायित्व 


सम्मिलित या सापूदिक उत्तरदाय्त्ति का सिद्धान्त बह बतताता है कि सन्चरि- 
परिएद ((४७४9) के 5६३ेढ पंससे के लिए मन्तरि-मप्डल के सारे सदस्य जिम्मेवार 
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हैं । यद्यपि मग्त्रि-्मण्डल के सारे सदस्य कैविनेट के परामर्श मे माग नही सेते हैं 
श्रौर यह भी सभव है कि कंँविनेट क्वा कोई सदस्य किसी कारणवश कंबिनेट की 
किसी सीडिय से अनुपस्थित होने पर इससे उसरी जिम्मेवारो पर कोई प्रसर नहीं 
पडता । कैथिमेट वी मीटिंग मे उपस्थिति या प्रनुपस्थिति, प्रस्ताव से सहमति या 
असहमति अन्य सदस्यों के दबाव, ये सभो जहाँ तक उत्तरदायित्व क्वा प्रश्व है गौएण 
हैं । यदि कोई सदस्य कही विदेश गया हो झौर उसे किसी प्रस्ताव का ज्ञान भी न 
हो तो भी उसकी संवंधानिक जिम्मेवारी मानी जाती है । कोई सदस्य भ्रपने बचाव 
में यह नहीं कह सकता कि प्रस्ताव के एक भाग से तो उप्तको सहप्ति थी पर 
दूसरे भाग से बह सहमत नहीं था, या उसने धस्ताव के विरोध में वोट दिया था या 
सहयोगियों के प्रभाव के कारण उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध वोद दिया ॥$ यदि 
कोई सदस्य किसी केबितेद के निर्णय के सम्बन्ध में अपनो जिम्मेवारी स्वीकार नहीं 
कर सता सो उसके लिए केवत एक ही मार्ग है । वह है, प्रपने बद से त्यागपत्र दे 
देने का ; यदि बहू त्याग्रपत्र देकर भ्रलग हो जाता है तो इस प्रकार के निर्णय के 
लिए जनता को हृष्टि मे जिम्मेवार नही होता । परन्तु यदि कोई सदस्य, चाहे भ्रपनी 
इच्द्धा के विरद्ध ही क्यो न हो, अपने पद पर बना रहता है तो उसे सर्वधानिक रूप 
से जिम्मेवारी स्वीकार वरनी ही पड़ेगी । 


सामूहिक उत्तरदायित्व के फलस्वरूप सारा मत्रि-मण्डल जनता के सामने प्रपनी 
एकता बनाये रखता है । मत्रि-मण्डल के सदध््यों मे चाहे कितना भी मतभेद क्यो ने 
हो, जनता बे सामने इन्हें प्रकट करना ठीक नहों समभा जाता है। जनता के सम्मुख 
ये एवं ही राय प्रतट करते हैं। दूसरे, मत्रि-मण्डल के प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक 
सदस्य अपने को सामूहिक एवं ब्यक्तितत झूप से जिम्मेवार मानता है ॥ तीसरे, यदि 
मत्रि-मण्डल के किसी सदस्य की वालियामेन्ट प्रथवा उप्तके बाहर कोई ग्रालोबता 
होती है तो दुसरे गदस्य इसको घपनी प्रालोचना मानते हैं घोर उस मत्री को सहायता 
के लिए आगे झाते हैं । 
४. प्रधात भनत्री को स्थिति 

समदीप शासन व्यदस्था से प्रधान मन्त्री का पद भअध्यन्त हो महत्त्वपूर्ण होता 
है । उसे रापान स्तर यालो मे प्रथम कहा जाता है । यह विवरण प्रयान मन्त्री की 
स्थिति वो सही प्रकार से श्रमिव्यंजित नहीं करता | यदि सभी बराबर हैंतो उनमे 
या द्वितीय होने वा प्रश्त ही कहाँ उठता है २? रामजे स्यूर ने भी यही विचार प्रकट 
किया है कि ऐसे पदाधिकारी को, जिसे मन्त्रि-्मण्डल मे जिसको लिया जाये और किसे 
नहीं यह फैसता करने का प्रधिकार है. जितको इच्छा पर मन्त्रि-मण्दल का जीवन 
निर्भर करता है, यदि वह स्यागपत्र दे दे तो यह सारे सत्रि-सण्डल का त्यायपत्र साथा 
चाता है, उसे समान स्तर वालो मे प्रथम रहना ठीक नहीं ॥ 


प्रधात सन्त्री समदीय घासन व्यवस्था से झोधार शिला का काम करता है | 


० लोक-प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार 


उसप्तकी नियुक्ति मे ही मब्त्रि-मण्डल का काम प्रारम्भ होता है। मसच्यपि मन्वि-अष्डल 
में कौन सम्मिलित होंगे प्ौर कौत नहीं इसका निणणय करने के लिए प्रधान मन्‍्त्री 
सर्वेथा स्वतन्त्र नही हीता, पर प्रधान मन्त्री की इच्छा का काफी महत्त्व है। दल के 
ऐसे नेत्ताओं को जिनके समर्थक ससद मे हैं, मन्त्रिन्मण्डल मे लेना ही होगा भष्यथा 
मन्त्रि मण्डल का जीवन खतरे मे पड़ सकता है। नेहरू जैसा व्यक्ति भी प्रदार पटेल 
को सन्त्रि-्मण्डल से बाहर ने रख सका । चोथे श्राम चुनाव के बाद हरियाणा में 
बागग्रेसी सन्निमण्डल के विघटन का एक कारण तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा कुछ 
कांग्रेसी नेताप्रो को सम्त्रि-मण्डल मे नलेना था। ये नेता अपने समर्यक्रो के साथ 
विरोधी दल के साथ मिल गये जिसके कारण म-्त्रिमप्डल का बहुमत समाप्त 
हो गया । 

प्रोफेतर लॉस्की मे लिसा है कि ब्रिठिश प्रधान मल्तरी अमेरिकी राष्ट्रपति रे 
प्रधिक शक्तिशाली भी है और कम भी । वह राष्ट्रपति से भ्रविक शक्तिशाली इस 
प्रकार है कि वह भ्रपने चुताव के दौरान भे यह कह सकता है कि उसकी आर्थिक 
नीति क्‍या होगी ? कौन से टैक्स लगाये जाए गे ? देश के प्रमुख बेदेशिक नीति के प्रश्नों 
पर उसका वया रवैया होगा ? अमेरिका का राष्ट्रपति यहू नहीं कर राकता क्योकि उसे 
अमेरिकी काप्रेम से इन विषयों मे सहमति लेगी होगी । मदि वाप्रेस़ मे उसी के दल 
बा बहुमत हो तब भी यह पूर्व-घारणा नहीं बनायी जा सकती कि वह दल राष्ट्रपति 
के विचारो के झनुसार ही काम करेगा। प्रधान मस्त्री के साथ ऐसी समस्या नहीं है। 
यदि प्रधान मन्‍्त्री के दल का हाउस श्रॉफ कामन्‍्स में बहुमत है तो उसके सभी प्रस्ताव 
क्रवपय ही स्दीकार कर लिए जाए गे । 

प्रधान मस्त्री के पद की कमशोरी यह है छि उसे अपने सहयोगियों पर निर्भर 
रहना पडता है। प्रधान मत्त्री एक ऐसी क्रेबिनेट का प्रधान है जहा कि सारे सदस्य प्रायः 
उसके समकक्ष है गऔर उन सदस्यो के विज के पालियामेन्ट में समर्थक है । यदि कोई 
दुर्घटना हो जाय और प्रधान मन्‍्त्री का पद रिक्त हो जाय तो उनमे से फोई भी प्रधान 

न्त्री बन सकता है । यदि एक या दो सदस्य मत्रिलमण्डल मे स्थागपत्र देकर अपने 
रामघंको के साथ विरोधी दल से जा मिले तो मत्रि-मण्डल का ही विघटन हो जाय । 
अमेरिकी राष्ट्रपति को इस प्रकार की स्थिति का सामना नही करना पडता । संवि- 
धान द्वारा राष्ट्रपति को अबेले ही जिम्मेवारिया निभाने दा भार दिया गया है। 
बह चाहे जिस अधिकारी वर्ग से सलाह ले सकता है पर उसी सभाह मानने के लिए 

बह बाघ्य नही है । भ्रमेरिया मे भी राष्ट्रपति की सहायता के लिए केबिनेट है पर 
प्रमेरिकी झर ब्रिटिश कंविनेट के सदस्थो की सर्वघानिक्ठ स्थिति में बड़ा ही भन्तर 
है। प्रमेरिकी केचिनेट राष्ट्रपति के श्रधीनस्यों की संस्था है जबकि ब़िंटिश वेबिनेट 
प्रधान मन्‍्त्री के सम्रकक्ष सदस्थों की । 

प्रधान मन्‍्त्री की इस स्थिति से एक महत्त्वपूर्ण प्रइन उत्पन्न होता है । वह है, 
प्रधान मन्‍्हत्री या भुख्य मत्री भोर केबिनिट के ब्रन्य सदस्यों के बीच सम्बन्ध का | क्‍या 


सरकारों के प्ररूष डर 


प्रधान मन्त्री या सुख्य मंत्री भ्रपते केबिनेट के किसी सदस्य को त्यागपत्र देने के लिए 
मजबूर कर सकता है ? केन्द्रीय सरकार मे ती प्रधान मत्री नेहरू के व्यक्तित्व एवं 
प्रभाव के कारण यह स्थिति रही कि जिस किमी को भी नेहरू जी ने नही चाहा ड़्से 
झपने पद से हटना पडा । पर यही बात राज्यो के सम्बन्ध मे क्दाचिव्‌ ठीक न हो । 
उत्तर प्रदेश मे जब थी चन्द्रभावु गुप्ता मुख्य मत्री थे तो उन्होने प्रलगूराय शास्त्री से, 
जो उनकी केबिनेट मे सदस्य थे, त्यागपत्र देने को कहा । शास्त्रीजी ने पहले तो मना 
कर दिधा पर जब उन पर श्रधिक दबाव डाला गया तो कई प्रन्य मत्रियो एव उप 
मन्रियों में कहा कि यदि शास्त्रीजी ने त्याग-पत्र दिया तो बे भी त्यागपत्र दे देंगे । 
ऐसी स्थिति भें मुख्य मत्री या प्रधान मन्‍्त्री की सफलता अपने विरोधी का अलगाव 
करने में है। जिस सदस्य को वह हटाना चाहता है पदि उसके समर्थन में मश्रि-म०्डल 
के संदस्य त्याग-पत्र देने को तैयार न हो जाएँ तो सुख्य मत्री या श्रधान मन्त्री उस 
सदत्य को निकाल सकता है । यदि ऐसा नही होता है और मत्रि-मण्डल मे ही पूट 
पड जाती है तो स्वय मुख्य मत्री या प्रधान मस्त्री का भविष्य ही अ्रनिश्चित हो 
जाता है । 

ह प्रधान मन्‍्त्री या मुख्य मत्री की शक्ति इस बात में निहित है कि उसे अपने 
सारे सहयोगियो का समर्थन प्राप्त रहे । इसी से पालियामेन्ट या विधान मण्डल में 
अहुमत बना रहता है । बिना इस बहुमत के ससदीय शासन में सरकार सले ही 
नहीं सकती । 
मन्नी की विभागीय प्रशासन चलाने की जिम्मेवारी 

विभागीय प्रशासन दो भागो में बाँदा जा सकता है--- 

(१) नीति निर्धारण एवं (२) नीति का कार्यानिवत किया जाना । नीति निर्धा- 
रण केबिनेट का कार्य है। केबिनेट सामूहिक रूप से किसी भी विभाग की नीतिया 
निर्धारित करती है। नीतियों से सम्बद्ध श्रशासनिक समस्याओं पर भी केबिवेट की 
सभा्रो मे विचार किया जाता है श्रोर उचित निर्णय लिए जाते हैं। इन नीतियो एव 
नि्ंयों को विभाग मे कार्यान्वित करने का काम मंत्री का है। मंत्री की देख-रेख में 
विभाग के उच्च पदाधिकारी यह काम करते हैं। ऐसे मामले कम होते हैं जिन पर 
मत्नी महोदय निरणंय लें । मत्री तो फाईलो पर हस्ताक्षर मात्र कर देते हैं। सर्वधा- 
निक दृष्टि से जिम्मेवारी मंत्री की ही होती है । विभाग मे ऐसी कोई भी बात नही हो 
सकती जिसके बारे मे मत्री यह कह सके कि यह उसकी सर्वधानिक जिम्मेदारी से परे 
है । चाहे यह उसकी ग्राज्ञानुसार हुआ हो या आ्राज्ञा के विपरीत, चाहे उसे इसका पता 
हो या न हो जिम्मेवारी मत्री की ही है। विभागीय प्रशासन सफल होता है, विभाग 
अच्छा काम करता है तो मत्री की श्रशसा होती है यदि ऐसा नहीं होता तो मत्री को 
दोष दिया जाता है । 
संसदोय शासन व्यवस्था के गुण 

१. ससदीय शात्तन व्यवस्था का सबसे बडा गुणा यह है हि कार्यपालिवा 


डर लोक-प्रशास्तनः सिद्धान्त एवं व्यवहार 


और विधान-मण्डल में बड़ा ही धनिष्ठ सम्बन्ध है। इसमे कार्यपालिक्ता और विधान- 
मण्डल में मतभेद सभव ही नहीं है। कार्यपालिका तभीतक प्पने पद पर रहती है 
जवतक कि उसे विधाग-मण्डल वा विश्वास श्राप्त है। यदि विघान-मण्डल का 
विश्वास उसे प्राप्त नही है तो उसे अपने पद से त्यागपत्न देना होगा । यदि कार्यपा- 
लिका चाहे तो विधान-पण्डल को भग भो करवा सकती है । यह इस कारण होता है 
कि मन्नीमण्डल ऐसा सानता है कि यद्यपि सदव में उसका बहुमत नहीं है, परन्तु देश 
में उसका बहुमत है । सदन बदली हुई परिस्थितियों में देश की भावनाग्रों का प्रतिनि- 
घिल्‍्व नहीं करता | विधान प्रण्डल के भग होने पर नये चुनाव की व्यवस्था की जाती 
है। यदि नये चुनाव के बाद भी मत्रिमण्डल को बहुमत प्राप्त न हो तो सत्रिसिए्डल 
को त्यागपन्र देना होता है । भरत: ऐसा कह्मा जा सकता है कि इस व्यवस्था मे सत- 
भेद प्रधिक दिन नहीं चत सकता । ऐसा प्रबन्ध करता ही होता है कि मतभेद की 
स्थिति का अन्त हो जाए । 

२. फार्यप्लिका श्रोर विधान-मण्डल मे दुशव नही रहता । वार्यपालिका के 
ही नेता विधान मण्डल के भी नेता होते हैं या ऐसा भी कह सकते हैं विधान-मण्डल 
के नेता ही कार्ययालिका के भी नेता होते हैं। इसके फलस्थहूप विधान-मण्डल मे 
शासत सम्बन्धी काम्त तत्परता मे होते हैं । कानून निर्माण सम्बन्धी जो भी प्रह्ताव 
कार्यपालिका विधान मण्डल के ममक्ष रखती है वे सब ग्रासानी से पास हो जाते है ! 
बूकि कार्यपालिका और विधान मण्डल का नेतृत्व एक ही व्यक्ति समुद्द के हाथी में 
रहता है इसलिए झापस मे समन्वय रहता है ! 

३ सम्दीय शासन व्यवस्था अधिक उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका स्वे- 
च्छाघारी होकर निरकु'श शासन नहीं कर सकती । इ गलैष्ड में यदि स्ट्॒प्र्ट काल का 
इतिहाप्त देखें तो पवा चलेगा कि स्वेच्छाचारी-शासन स्थापित करने की चेष्टा मे एक 
राग्राट को तो अपनी जान से हाय धोना पडा और दूसरे को गद्दी छोड़ कर भागना 
पडा । जनमत यदि सरकार के विरुद्ध हो जाए तो इरो प्राताती रो पदच्युत किया भा 
सकता है । चोथे प्राम चुनाव के बाद हरियाएा, पजाव, विद्वार, बंगाल, उडीता, 
केरल, भद्राप्त मे ग्र काग्रेसी सरकारे बनी थी । केरल को छोडकर जहा कि राष्ट्रपति 
शास्रव था, श्त्य सभी राज्यों में पहले काग्रेस की स्रकारे थी । 

४. मात्रि-मण्डल में परिवतेन सभव है $ अनमत के गझ्नुसार मत्रि-मण्डल में 
परिवर्तन बिना किसी दिक्कुत के हो सकता है । मत्रि-मण्डल का कोई निश्चित कार्ये- 
कान है ही मही । यदि युद्ध आदि के कारण स्वेदतीय सरकार बनाने की प्रावश्यवता 
हो तो वह भी पग्रातानी से हो सकता है। कार्यपालिका की सदस्यता से जितनी 
प्राप्तानी से इस व्यवस्था मे परिवर्तन हो सकते है अन्य किसी व्यवस्था मे नही । 
संसदीय शासन व्यवस्था के दोप 

१ इस व्यवस्था मे सरकारों में स्थायित्व कौ कमी रहती है ! स्थायित्व की 


सरकारो के प्ररूप छ्३ 


कमी उस समय भौर भी अधिक हो जातो है जब सदन मे द्वि-दलीय प्रथा न होकर 
बहुदलीय प्रथा हो । डिगाल के पूर्व फ्रास में सरकारें अत्यन्त ही अस्थाई हुम्ना करती 
थी। सबसे दीधेंकालोन सरकार ४४ सप्ताह चली। चौथे आम चुनाव के बाद 
हरियाणा में वाग्रेत्त सत्रि-मण्डल को १०-१२ दिनो के भीतर ही त्यांगपन्न दे देना 
पडा । पाडिचेरी के काग्रे सी मत्रि-मण्डल को भी पद भार साभालने के कुछ ही दिनों 
“के भीतर त्यागपत्र दे देना पडा ! 


२. इसका झ्राधार राजने ततिक दलवन्दी को प्रथा है । प्रनेक बार शाप्तन स्‍क्‍्लौर 
राष्ट्र के हित की उपेक्षा कर सत्ताघारी राजन॑तिक दल के हिंतो को प्रघानता दी जाती 
है । दलीय राजनीति के सारे दोष यहा पर भी झा जाते हैं । मत्रि-मण्डल एवं प्रन्य 
समितियों में विद्युक्ति का प्राधार योग्यता त होकर दलयत भावना होती है । दूसरे 
दल के योग्य व्यक्तियों को भी केवल इस कारण महत्त्वपूर्ण समितियों और पदों पर 
नियुवत नहीं किया जा सकता क्योकि वे ग्रन्य दन के हैं। 

३. इस व्यवस्था मे सवसे बडा दोष यह है कि यह झधिकार विभाजन के 
सिद्धान्त के विरद्ध है। मत्रि-भण्डल विधान सभा के नेताग्रो की समिति है । ये ही 
विधान सभा का नेतृत्व करते हैं और इन्ही के हाथो मे कार्यपालिका का नेतृत्व भी 
है । यह इसी का फल है कि हमारे सविधान मे जोकि २६ जनवरी, १६५४० में लागू 
हुआ्रा था, ग्रव लक २५ बार संशोधन हो घुके हैं। जब कभी उच्च न्यायालय या 
सर्वोच्च स्यायालय ने ऐसा कोई निर्णय दिया जो सत्तारूढ़ दल को पसन्द न झाया तो 
सविधान में सशोधन कर दिया गया । बहुत सारे मौलिक प्रधिकार जोकि संविधान 
में जनता को दिये गए वे सशोधन द्वारा छीन लिये गए | अधिकार विभाजन न होवे 
के कारए जनता के अधिकारो की रक्षा का प्रश्न बडा ही गरभीर हो उठता है । 


ग्रध्यक्षात्मक सरकारे 

अ्रध्यक्षात्मक सरकारें उन सरकारों को कहते हैं जहा वास्तविक एवं नाम- 
धारी कार्येपालिका भलग-प्रलग न होकर एक ही होती है। अमेरिवा वा राब्ट्रावि 
नामधारी एवं वास्तविक सत्ताधिकारी है । केवल राष्ट्रपति का पद होने से प्रध्यद्ात्मक 
शासन व्यवष््या हो ऐसा नही कहा जा सकता । भारत और फ्रास दोनो मे राष्ट्रपति 
का पद तो है पर ग्रध्यक्षात्मक भासन प्रणाली नही है । इन दोतो देशो मे ससदास्मक 
शासन प्रणाली है । 

अध्यक्षात्मक शास्रन से कार्यपाल एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है 
और पदावधि समाप्त होने तक झपने पद पर बता रहता है । विधान मण्डल में उसके 
द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पास हो या न हो इससे उसकी पदावधि पर कोई प्रभाव नही 
पडता । अमेरिका में बहुधा राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये प्रस्तावों में कांग्रेस परिवर्तत या 
क्टोती कर देती है।इस पर वहा राष्द्पति त्यागपत्र नहीं दे देता ॥ ससदात्मक 
शासन प्रणाली- में जिम प्रकार कार्यालिका जनता से निर्वाचित विधान सभा 
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प्दन के प्रति उत्तरदायों होती है वैसा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नहीं होता । 
सदन के बहुमत से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सरकारो पर बहुत श्रधिक असर 
नही पडता है। ग्रमेरिका मे ऐसा कई बार हुम्ना है जदरक्ि राष्ट्रपति एक दल का था 
और कांग्रेस में विपक्षी दल का बहुमत था । वंत्ते तो अ्रध्यक्षात्मक सरकारें भी विधान 
भण्डलो द्वारा महाभियोग के प्रपराध में हटाई जा सकती हैं पर महाभियोग लगाते का 
तरीका इतना जटिल होता है क्रि इसका केवल सर्वेधानिक महत्त्व ही रह जाता है । 


अध्यक्षात्मक सरकारो के प्रमुख लक्षण 

१. भ्ध्यक्षात्मक सरकारों मे केवल एुक ही कार्यपाल होता है । जिस प्रक्रार 
का विभाजन नामधारी और वास्तविक कार्यपाल मे ससंदात्मक सरकारो मे होता है 
वैसा सरकार के इस प्ररूप मे मही होता । अमेरिका भे राष्ट्रपति भौपचारिक कतेव्य, 
यथा मवत का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी करता है और साथ ही वास्तविक 
कार्यपाल के करत्तव्प, यथा देश के प्रशासनिक पामली पे निरंप देना, दोनो पूरा करता 
है । सवेधानिक स्थिति देसी ही है जैस्ती वास्तविक । समदात्मक सरकारों मे सर्वंधानिक 
एव बास्तविक स्थिति में जो झश्तर हृष्टिगोचर होता है वह झ्न्तर प्रध्यक्षात्मक 
सरकारों में नही होता । 


२. अध्यक्षाध्मक सरकारों में कार्यपाल की पदावधि स्विधान द्वारा निश्चित 
होती है। उत्त ग्रवधि के भीतर कार्यपाल फो महाभियोग के श्रपराध को छोड कर 
प्र्य किसी प्रकार से पदच्युत नही किया जा सकता । ससदात्मक सरकारो से ये सरकारें 
श्रधिक स्थाई होती हैं । ससद भे हार जाने या किसी प्रस्ताव के प्र॒स्वोकृत हो जाने पर 
इन्हे त्यागपतन्र नही देना पड़ता । सैद्धाभ्तिक रूप से ससंदात्मक सरकारें जिस सुविधा 
पूर्वक अपने पद से हटाई जा सकती है प्रध्यक्षास्सक सरकारे उतनी सुविधापूर्दक अपने 
पद से नहीं हटाई जा सकती । 

३ चूंकि पअ्ध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सदन में किसी सरवारी प्रस्ताव 
झ्ादि के पराजय से सरकार -की पदावधि पर कोई अ्रसर नही पडता इसलिए उन 
राज्यों के विधान मण्डलो में दलीय प्रनुशासन उतना कठोर नहीं होता जितना कि 
समदात्मक शासन प्रणालो वाले देशो मे ॥ समदात्मक शासन प्रस्याली मे मंत्रि-मण्डल 
का प्रस्तित्व हैः इस बात्त पर निर्मर करता है कि विधान मण्डल उसके सारे प्रस्तावों 
का समर्थन करता रहे १ गत दलीय ग्रनुशासत कठोर होता है ग्योर पार्टी के सचेतक 
परिपत्र की भ्रवहेलना पार्टी सहन नही कर सकती । अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले 
देशो मे इसकी प्रावश्यकता ही नही होती । उन देशो में साधारणत: विधान मण्डल 

सदस्यों को ससदात्मक विधान मण्डल के सदस्यों की श्रपेक्षा अधिक स्वतस्त्रता 
रहती है । भ्रमेरिका मे सदन भे किस सदस्य ने किस्ध प्रकार वोट दिया यह अ्रखबारों 
में छपता है बयोकि वहाँ पर यह प्रावश्यक नही कि र्पिब्लिकल सदस्य रिपब्लिकल 
राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये प्रस्ताव का समर्थेन करे । भारत ध्ोर इ गल॑ण्ड जैसे देशों 
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में इसको ग्रावश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योकि प्राय सभी सदस्य अपने दल के 
प्चेतक परिपत्र के अनुसार ही वोट देते है। यदि कोई सदस्य सचेतक परिपत्र के 
विरुद्ध बोट देता है तो समाचार पत्रो मे यह्‌ विरोध रूप से प्रकाशित किया जाता है । 


४, फाईनर ने लिखा है क्रि राष्ट्रपति एक अकेला कार्यपाल है | पच्चपि 
उसकी सहायता के लिए ग्रनेक समितियाँ या संगठन होने हैं किन्तु वह उनकी राय 
लेने के लिए बाध्य नही है । उम्रकी कंविनेट में चाहे उसके विचार के समर्थन में एक 
भी हाथ न उठे तो भी वह अपनी इच्छानुमार निणंय ले सकता है। प्रमेरिवा की कार्य- 
पालिका में ऐसी कोई भी शक्ति नही जो राष्ट्रप'त को रोक सके । हा कुछ मामलो में 
राष्ट्रपति को सीनेट की सहमति से काम करना होता है। जिवनी भी राजनैतिक 
नियुक्तियाँ होती है वे सभी सिनेट द्वारा अनुमोदन के लिए भेजी जाती हैं । युद्ध एव 
शान्ति की घोपणा कांग्रेस ही कर सकती है। विदेशों में सवि काँग्रेस की महमति से 
ही सभव है। इन स्थितियों मे भी बहुत कुछ राष्ट्रपति पर निभंर करता है । 
ग्रापातिक स्थिति मे राष्ट्रपति सैनिक कार्यवाही कर काँग्रेस को सूचना देता है । 
राष्ट्रपति सेना को पहले ही भेज कर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है कि काँग्रेस के 
सामने युद्ध घोषित करने के सिवाथ और कोई चारा ही न हो। विदेशों से सधि के 
स्थान पर कार्यवारी समभौते किये जा सकते हैं जिनके लिए सीनेट की सहमति 
ग्रावश्यक नही है $ 


राष्ट्रपति का स्थान 

राष्ट्रपति प्रगासन का केन्द्र बिन्दु होता है + उप्तकी स्थिति ससदात्मक शासन 
के प्रधान मस्ती से भिश्ष है। प्रधान मस्त्री करी तरह उसे प्रपने के विनेट के वरिष्ठ सदस्या 
से विद्रोह का भय नहीं रहता । जहां तक शारान की नीतियो को कार्यान्वित करने 
का प्रश्न है राष्ट्रपति अधिक प्रभावशाली नेतृत्व प्रदात कर सकता है क्योकिन तो 
प्रतिक्षण उमे प्रपने केब्रिनेट के सदस्यों का मुह जोहना पडता है प्रौरन यही चिन्ता 
करनी पड़ती है कि विधान-मडल में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी । कोई भी प्रधान- 
मन्त्री चाहे बह कितना हो शक्तिशाली क्‍यों न हो, इम दोनों बन्घनों से मुक्ति नहीं पा 
सकता । 

विधान-मण्डल पर राष्ट्रपति का उतना प्रभाव नही होता जितना कि प्रधान- 
मन्त्री का होता है। प्रमेरिका में राष्ट्रपति यह दावे से कदापि नहीं कह सकता कि 
उसके द्वारा भेजे गये प्रस्ताव सदत को मान्य ही होंगे । राष्ट्रपति विलसन ने प्रवम 
विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ (.८88०८ ० ४४०१5) के निर्माण मे ग्रत्यधिकर भाग 
लिपा था। पर जब यह प्रस्ताव सिनेट के सम्मुख झाया तो सिनेट ने प्रमेरिका की 
राष्ट्ररथ वी सदस्यता का विरोध किया । फलत अ्रमेरिका राध्ट्ररथ का सदस्य न 


हो सका । राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये प्रस्तावों में काग्रेस मनमाना परिवर्तन कर 
देती है । 
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अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण 

१. इस शासन व्यवस्था में कार्यप्रालिका मे स्थायित्व को भावना संसदात्मक 
शासन प्रणाली की सरकारों की अपेक्षा ग्रधिक होती है । राष्ट्रपति एक निश्चित 
अवधि के लिए चुना जाता है। उसे महाभियोग के भ्रपराध को छोडकर ग्रन्य किसी 
प्रकार से हटाया नही जा सकता । सम्तदात्मक्र सरकारों का भविष्य सर्देव ही कच्चे 
धागे से ढेंगा रहता है। १६६६ में आम चुनावों के वाद हरियाणा और पाण्दीचेरी 
की झाग्रेसी सरकारों का विघटय इसलिए हो गया कि दल के कुद सदस्य विरोधी 
दल से जा मिले | ,उत्तर प्रदेश मे एव बडी ही ग्रापातिक स्थिति उत्पन्न हो गई जब 
लगभग ४० कांग्रेसी सदस्यो ते मुख्य मन्त्री चन्द्रभानु गुप्ता की नीतियो के विरुद्ध एक 
सभा की प्रौर यह भय हुआ कि कही वे विरोधी दल से न जा मिलें । इस प्रकार वी 
अ्रनिश्चित स्थिति भ्रध्यक्षात्मक शासन प्रग्णाती वाले देशों मे नही झाती है । 

२ नीतियों के कार्यान्वित करने से भी अध्यक्षात्गक शासन प्रणाली वाली 
सरफारो को ग्रधिक स्वतन्त्रता रहती है । राष्ट्रपति अपने विवेकानुसतार कार्य संघालन 
बरते को स्वतस्त्र रहता है । उसे प्रश्नोधर काल ध्यानाकपंण श्रस्ताव तथा झ्रविश्वास, 
के प्रस्ताव का भय नही रहता । वह जनता के हित मे जो उचित समभना है वह 
करता है । प्रशासन के कार्यो मे विधात-मण्डलो का हस्तक्षेप कम होता है । 

इसके विपरीत समदात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में विधान-मण्डल कार्य 
पालिका के कामों में सदैव ही हस्तक्षेप करता रहता है । मन्त्रि-मण्डल का प्रत्येक 
सदस्य ग्रयाशझरित रहता है कि कही उमके कमी कार्य के विषय में विधान-मण्डल में 
कोई प्रश्न न पूछ लिया जाएं। उन्हे ध्याताकपण प्रस्ताव और प्रविश्वास के प्रस्ताव 
का भग सादेव ही बना रहता है । फन्न यह होता है कि बे प्रपने बिवेक के अनुसार काम 
न॑ करके इस प्रकार काम करते हैं जिसमे उन्हे ऐप्वी कोई दिक्कत सामने न झ्रावे । 

३. प्ध्यक्षात्मक शासन बाते देशो में कंबिगेट के सदस्य दलबन्दी ध्ौर भ्रपनी 
सत्ता बताये रखने में इतवा ग्रधिक समय व्यय नही करते जितना कि समदात्मक शासन 
प्रणाली आाले देशों मे विया जाता है। वहाँ तो यह प्राय विश्चित-सा ही है कि जब 
तक उन्हे राष्ट्रवति का विश्वास प्राप्त है तबनक दे ग्रपने पद पर रहेगे। प्रत. वे 
झपना समय प्रशासन की समस्याश्रों में देते है। ससमदात्मक शासन प्रणाली वाले देशो 
में मन्त्री वा सबसे पहला वाम दलब्रन्दी द्वारा अपने को पद पर बनाये रखना है । 
शासन के सारे काम प्रायमिकता में इसके बाद ही गाते है । कई बार प्रशासन के 
काप्ो की उपेक्षा की जाती है + 

४, अध्यक्षात्मक शासन सकटकालीन स्थिति में ग्रधिक लाभदायक सिद्ध होता 
है | चूँकि सारी कार्यपालिका की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ मे केन्द्रित होती हैं । 
चह अपने जिम्पेदारी पर निर॑य ले सकता है। आपत्तिकाल में कोई भी प्रधान मंत्री 
प्रपत्रें गहयोगियों के परामर्श के विना शायद ही कोई कदम उठाने को त्वैयार हो । 
अन समदात्मक शासन प्रणाली में महत्त्वपूर्ण निर्णयों में देरी होती है । 


सरकारों के प्ररूप डछ 


अ्रध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोप 

३. अध्यक्षात्मक शास्तन व्यवस्था मे कार्यपालिका निरकुश हो सकती है । 
कार्यपालिका पर न तो कंबिनेट के सदस्थो का नियन्त्रण रहता है और न विधान- 
मण्डल का। कैबिनेट तो राष्ट्रपति के अधीनस्थ कर्मचारियों की ससस्‍्था होती है । 
भ्रत उसके द्वारा प्रभावकारी नियन्त्रण का प्रश्न ही नहीं उठता। विधान-मण्डल 
महाभियोग से ही उप्ते हटा सकता है । पर महाभियोग की प्रयोगविधि इतनी जदिल 
होती है कि ग्रास्तानी से राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता 4 


२. कार्यपालिका और विधान-मण्डल में सर्देव ही मतभेद बना रहता है । 
कार्यवालिका और विधान-मण्डल का जैसा परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध ससदात्मक शारान 
प्रयालियों मे मिलता है वँत्ता यहाँ नहीं मिलता । यहाँ कार्यपालिका के सदस्य तो 
विधान-मण्डलों के सदस्य होते ही नहीं। विधान-मण्डल के ग्रपने निज के नेता होते 
है। कार्यपालिका एवं वियान-मण्डल के नेता अलग-प्रलग क्षेत्रों थे काम करते हैं । 
वार्यप्रालिका द्वारा भेजे गये प्रस्तावों को विधानमण्डल जैसा चाहे परिवर्तित कर देता 
है । विधान-मण्डल ऐसा अ्रपनी सुविधानुसार करता है न॑ कि प्रशाप्तन बी मुविधा की 
हृष्टि से । प्रशासन का हृष्टिकोरा बताने वाला तो विधान-मण्डल में कोई होता ही 
नहँ' है । 

३ चूँकि कार्यवालिका और विधान मण्डल मे मतभेद रहता है प्रत प्रशासन 
के कामो में कठिनाईया झ्राती है। कार्यपालिका प्रपना प्रस्ताव अनुमोदन के लिए 
भेजती है परन्तु विधान-मण्डल उसे अस्वीकार कर देता है। धनराशि के लिए माँग 
जाती है । प्रधशापत के लिए इसकी बडी ग्रावश्यकता है, पर विधाने मण्डल स्वीकृति 
नही देता । विधाव-मण्डल प्रशासन की समस्याग्रो को बिना समझे मनमाना बाम 
करता है जिससे प्रशासन को ग्रसुविधा होती है । 

४ किसी सीमा तव इस शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व का गभाव रहता 
है । चुनाव के बाद राष्ट्रपति प्राय स्वतन्त्रन्स ही होता है। जिस प्रकार का निरन्तर 
निय-त्रणा ससदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है चैसा अ्रष्यक्षात्मफ शासन प्रणाली 
में नही है| दिन-प्रतिदित के शासन मे राष्ट्रपति पर कोई भी नियन्त्रण नही है । वह 
अ्रपने विवेक के झनुसार वार करने को स्वतन्त्र होता है| उसे श्रपने पद के दृश्पयोग 
करने पर नेबल महाभियोग द्वारा हटाया जा सउता है। 
एकात्मक सरकारे 

एकात्मक सरकारे वे सरवारे होती है जहाँ सारे देश वी समस्त प्रशासनिव' 
शक्तियाँ सविधान द्वारा एक ही केन्द्र स्थित सरकार को सौंप दी जाती हैं । इ गरलड, 
फ़ास, और १६३४ के पहले भारत से एक्ात्मक सरकारे थी # प्रान्तीय सरकारो 
के होने या न होने से एच्रात्मक सरकार की स्थिति पर कोई असर नहीं पडता ॥ 
इंगलेड झोर फ्रास मे प्रास्तीय सरकारें नहीं है। भारत में १६३४ के १हले प्रान्तीय 


है लोक-प्रशासनः सिद्धान्त एवं व्यवहार 


सरकारें थी, पर ये सभी सरकारें एकात्मक सरकारें थीं । क्योकि प्रान्तीय सरकारो 
की कोई स्वैवानिक स्थिति न थी । वे केन्द्रीय सरकार के द्वारा बनाई गई थीं। 
उनओी जो भी शक्तियाँ थीं वह केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई थी । केत्रीय सरकार 
इच्छानुप्तार इन शक्तियों में परिवर्तत कर सकती थी, इन्हे दापस ले सकती भी, 
या नई शक्तियाँ दे सकती थी सल्लेप मे यह कहा जा सकता है कि प्रान्तीय 
सरकारे केन्द्रीय सरकार के अभनिर्र्ता (एजेन्ट) के रूप मे काम करती थी । यदि 
प्रान्तीय सरकारे अभिकर्ता के रूप मे ही काम करें भौर उनके निज॑के कोई 
सर्वधानिक अ्रधिकार न हो तो ये एकात्मक सरकारें ही होगी । झत: ऐसा कहा 
जा सकता है कि एकात्मक सरकारें दो प्रकार की हो सकती हैं । पहली श्रेणी मे बंसी 
एकात्मक सरकार ग्रातो हैं जहाँ प्रान्तीय सरकारें न हो ज॑से इ'गर्तड, फ़ाँस प्रावि। 
दूसरी श्रेशी में वैसी एकाह्मक सरकारें आती हैं जहाँ कि प्रान्तीय सरकारें हो--ज॑प्त 
१६३५ के पहले का भारत । ] 


एकात्मक सरकारो के गुण 
१. एकार्मक सरकारे शक्तिशाली सरकारें होती हैं। वहाँ शक्ति के विभाजन 
का तो प्रश्न उठता ही नहीं । चाहे केस्द्रीय सरकार की देख-रेख से काम हो, प्यवा 
म्तीय सरफारो द्वारा काम हो, नियन्त्रण की सारी शक्ति केन्द्रीय सरकार मे ही 
निहित होगी है। सत्ता बेन्द्रीय सरकार मे निहित होने के कारण सरकार का काम 
सुचाछ जप से चलता है । ड़ गे 


२. एकात्मक सरकारो में प्रान्तीय एवं राजकीय सरकाटों में शक्ति के 
विभाजन को लेकर कोई झंगडा नहीं रहता । संघीय सरकारों में बहुत सारा 
समय इसी श्रधिकार सीमा के निर्धारण मे बीत जाता है । पडित नेहरू के बाद 
प्रनेक राज्यों के मुख्य मत्रियों ने राज्य सरकारों के लिए अधिक शक्तियों की माँग को 
है। कई बार मच्त्त्वपूर्णा निणंय इसलिए नहीं लिए जा सकते क्योकि यहौ तिरणंय 
लेना कठिन हो जाता है कि यह क्सिका का काम है । * 

है उन स्थानों पर जहाँ प्रशासन में एकरूपता लाने का प्रश्न हो एकात्मक 
सरकारे प्रधिक कार्यकुशल होती हैं। ऐसा इस कारण होता है कि सारी सत्ता एक 
दी केन्द्र में निहित होने के कारण नियन्त्रण में एकरूपता आती है । सारे देश में 
एक ही कानून, एक ही प्रकार के नियन्त्रस में कार्यान्वित कराया जाता है । यदि 
प्रान्‍्तीय सरकारों द्वारा भी कानून कार्यान्वित हो रहे हो तो ये सरकारें कैन्द्रीय 
परकार के आ्रादेशों की अ्रवहेलना नही कर सक्षत्ी क्योकि प्रास्तीय सरकारों के निज 
के अधिकार तो होते ही नही हैं । 

४. एक्ात्मक सरकारों में खच कम होता है। यदि भारत में एकात्मक 
शासन होता तो राज्यो और चोनद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालो, उपराज्यपानों, 
मन्धिसरण्डलो, विधान सभाओं झोर विधान परिषदो, युव राज्य सचिवालयों पर 


सरकारों के प्ररूष हा 


व्यय होने वाली धनराशि बच सकती थी ॥ एकात्मक सरकार न होने की दशा 
में देश मे अनेक सरकारें होती हैं । भ्रमेरिका मे इस समय ४५२ सरकारें 
( १ संघीय सरकार, ५१ राज्य सरकारें) हैं ॥ भारत मे इस समय १६ राज्य 
एवं १० केन्र शासित प्रदेश हैं। भौर इन सब की ग्ललग-ग्रलग सरबारे 
हैं । इतनी सरवारो के होने से काफी धनराशि का व्यय हो जाता है । 


५ एकात्मक सरकारो मे निर्ाय शोघ्रता पूर्वक होते हैं। एकात्मक सरकारों 
में सारी शक्ति निहित होती है | उनके हाथ में निर्णाय लेने एवं निर्णय को 
कार्यान्वित करने की शक्तियाँ होती हैं। उन्हे यहू भय नहीं रहता कि उनका कोई 
निर्णेय कही राज्यो की भधिकार सीमा का उल्लधन मन करे ।॥ भ्रत. सघीय राज्यों 
भे मद्दत्त्वपूर्ण निर्णंयो के पहले कई बार राज्यो के मुख्य मल्त्रियों एवं सम्बन्धित 
स्त्रियों से विचारविमर्श की आवश्यकता पड़ती है | इस प्रकार के विचार 
विमर्श मे कई वार काफ़ी समय लग॑जाता है औओर,फलतः निर्णय लेने में देरी 
हो जाती है । चूंकि एकात्मक सरकारों में यह सब नही करना पड़ता झतः यहाँ 
निर्णय जल्दी लिए जा सकते हैं । 
एकात्मक सरकारों के दोष 

१ एकात्मक शासन व्यवस्था छोटे देशो के लिए तो ठीक हो सकती है, पर 
बड़े देशो मे इससे काम नही चल सकता । भारत झौर अमेरिका जैसे विशाल देशो मे 
एकात्मक शासन-ब्यवस्था शायद उपयुक्‍त न हो । भारत के विभिन्न भागों की 
झपनी निज की समस्याएँ हैं। एकात्मक सरकारें इन समस्याप्रो को नहीं सुलभा 


सकती । स्थानीय समस्याप्रो को घुलभाने के लिए तो सघात्मक प्रशासनिक ब्यवस्था 
श्रधिक उपयुक्त होती है + 


२. एकात्मक शासन व्यवस्था में दूसरा भय यह होता है वि केन्द्रीय सरकार 
स्वेच्छाचारी नहों जाय । सभी प्रशासनिक सत्ता एक ही केद्ध में निहित होतो 
है । सपीय शासन व्यवस्था में राज्य ग्लौर सघ सरकारो में दोतों को ही एक 
दुसरे का भय बना रहता है ! अ्रत' दोनों ही ओर से यह चेष्टा की जाती है 
कि अधिकार सीमा का प्रतिक्रमण न हो । एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी 
सत्ता का एक ही केन्द्र मे होता, जनता के श्रजातन्त्रीय भ्रधिवारों के हित में 
सही है। 

३ एकात्मक शासने व्यवस्था मे नौकरशाही का प्रभाव बढ जाता है । 
सघोय ब्यदस्था मे राज्य स्तर पर भी जनता द्वारा चुने हुए नेता विधान मण्डल 
भौर राज्य मब्त्रिमण्डल में होते हैं जो नौकरशाही पर नियम्त्रण रखते हैं । 
एडात्मक व्यवस्था मे ऐसा नही होता) प्रतः नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता है । 

४. एकात्मक शासन व्यवस्था में प्रशारन का सारा वार्य केर्द द्वार निर्देशित 
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होता है । राज्य स्तर पर तो प्रधासनिक निर्णय होते हो नहीं । भ्तः सार्वजनिक 
कार्यों मे जनता की भ्ररुचि होने लगती है । प्रशासनिक निर्णय लेने वालो हंस्थाए 
भर व्यक्ति जनता से बहुत दूर हो जाते है । स्थानोम मस्त्रिमण्डल झौर विधानसभा 
के प्रति जो सम्बन्ध-भादना होती है वह केम्द्रीप सरकार के श्रति नहीं होती । 
स्वायत्तता का भो झभाव होता है| मारे महत्त्वपूर्ण फंसले केन्द्र को राजघानी मे हो 
होते हैं । गु हें न 

# एकात्मक शासन व्यवस्था मे बेन्द्रीय सरकार की प्रशासनिक जिम्मे- 
दारियाँ बहुत प्रधिक बढ जाती हैं । जो कार्य सधीय शासन व्यवस्था में केस 
और श्रतेक राज्य सरकारें मिल कर करती है वही कार्य एकात्मक व्यवस्था में 
केवल एक केन्द्रीय सरकार की जिम्मेबारी पर छोड दिए जाते हैं । ग्राज के 
युग में जब हम लोक-कल्याशक्तारी राज्य को झोर बड़ रहे हैं तो शायद 
एकात्मक शासन व्यवस्था उचित न हो । राष्य प्रतिदिन नये-तये काम भपने 
ऊपर ले रहा है । नये उत्तरदायित्व उत्पन्न हो रहे हैं। बढ़ने हुए कतेथ्यों एवं उत्तर- 
दायित्वों को केवल एक ही केन्द्रीय सरकार के कम्पो पर छोड़ देना शायद उचित 
नहो। 

६. एकात्मक सरकारें सघीय सरकारों से कम प्रजाताम्विक होती है । एकात्मक 
प्रकारों मे जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निरंय एवं नियन्त्रण को व्यवस्था केवल 
केरद्र पर ही होती है । जबकि सघीय रारकारो से यह ब्यवस्था राज्य स्तर पर 
भी होती है । 
सघात्मक सरकारे 


प्रधात्मक सरकारें बड़े देशों में मिलती हैं । भारत, प्रमेरिका, रूस, कनेंडा, 
आस्ट्रे लिया आदि देशों मे सघात्मक सरकारें हैं। सघात्मक सरकारों वाले देशों मे 
एक तो कैन्द्रीय सरकार होती है और श्रन्‍्य उनकी राज्य सरकारें होती हैं । जैसे 
मारत में १६ तो राज्य सरकारें हैं भौर १ केन्द्रीय सरकार है। प्रमेरिदा में ५ राज्य 
सरफारें हैं और ! संधीय सरकार है । 

सवात्मक सरवारों वाले देशो मे एक ही राज्य सीमा में दो सरकारें शासन 
करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान का राज्य लें । यहाँ दो सरकारों द्वारा 
एक साथ ही शासन चलाया जा रहा है। बुद्ध प्रशामनिक जिम्मेवारियाँ कैन्द सरकार 
की हैं तो कुछ राज्य सरकार की । यदि जेंसलमेर वी सीमा पर विदेशी सेना हमता 
कर दे तो उसका निराकरण करता बेन्द्रीय सरबार को जिम्मेवारी है। राज्य में रेत 
ऐव डाक-तार व्यवस्था, उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क आदि केल्दीय सरकार के 
काम हैं । राज्य में शान्ति बनाये रखना, शिक्षा व्यवस्था, भूमिकर, जेल प्रशासन 
भादि राज्य सरकार के बतंव्य हैं । अतः यह कहा जा सकता है कि संघीय 
भासन व्यवस्था दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था होती है -- केमखद्रीय प्रशासनिक 
सयवत्था एवं राजकीय प्रशासनिक व्यवस्था । दोनो में ही कार्यपरातिकाएं विधान 
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मण्डल भौर स्यायपालिकाए' होती हैं। दोनो भपने-पपने क्षेत्र मे शासन करते हैं 

चूंकि एक हो राज्य सीमा मे दो सरवारें काम करती हैं इसलिए यह 
भावश्यक हो जाता है कि प्रशासत के विषयो का सविधान द्वारा बटवारा कर दिया 
जाय ताकि केन्द्रीय और राज्य सरकारों में विवाद न हो | यदि सघीय शासन 
वाले देशों को देखें तो वाई प्रकार की विभाजन प्रणालियाँ मिलतो हैं । क्‍्रमेरिका 
में केन्द्रीय सरकार को कुछ निश्चित शक्तियाँ दे दी गई हैं श्र प्रशासन के शेष 
विपयो पर राज्य सरकारो का भ्रधिकार है । भारत मे सविधान में तीन सूचियो की 
व्यवस्था है;-- 

(पर) केन्द्र सूची से ये प्रशासनिक विपय हैं, शिनके लिए केन्द्र सरकार उत्तर- 
दायी है जैसे रक्षा, विदेशों से म्म्बन्ध, डाक, तार एवं टेलीफोन व्यव- 
स्था, रेल इत्यादि । 

(ब) राज्य सूची मे वे प्रशासनिक विषय हैं जिनके लिए राज्य सरकारे उत्तर- 
दायी हैं जैसे शान्ति व्ययस्था, जेल प्रशासन, भूगिकर, समाज-कल्याण, 
सहकारिता, शिक्षा झादि 

(स) समवर्त्ती सूची मे वे विपय हैं जिन पर केन्द्रीय एव राज्य सरकार दोनो 
ही का ग्रधिकार है जंसे दण्डविधान, शादी-विवाह सम्बन्धित नियम 
आदि । समवर्त्ती सूची के किसी विषय पर यदि केन्द्र सरकार 
भ्रौर राज्य सरकार दोनों ही नियम बनावें पग्रौर उत दोनों के नियमों 
में भ्रसगति हो, तो असगति की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा बनाया 
गया फ़रानून रह माना जाता है, चाहे केस्द्रीय सरकार हारा बनाया 
गया कामसून घाद मे ही क्यो ने बनाया गया ही ) हमारे सविधान मे 
भ्रवशिष्ट शक्तिपा केन्द्र को दे दी गई हैं । 

सघ का निर्माण दो प्रकार से हो सकता है-- 

१ छोटे-छोटे राज्यो को मिला कर जब सयुवत राष्ट्र भमेरिका का निर्माण 
हुआ तो मह १३ छोटे-छोटे राज्यो को मिलाकर बना था । ऐसे देशो मे सघीय शासन 
ब्यवस्था प्राय: कप्र शक्तिशाली होती है। इसका कारण मह है कि सघीय शासन 
व्यवस्था के लागू होने के पहले ये सभी राज्य स्वतम्त्र थे | श्रत. वे केन्द्र को कम से 
कम शवित देना चाहते ये । प्रब भी वे भपने ही हाथो में भ्रधिक्षाधिक शक्रित रखने 
की चेष्टा फरते हैं 

२. एक बडे देश को सघ बनाने के लिए छोटे-छोटे राज्यों में बाट दिया 
जाप । या फिप्ती एकात्मक सरकार के मौचे काम कर रही प्रान्तीध सरकारों को 
सविधान द्वारा शक्ति दे दी जाय ॥ भारत मे सघोय व्यवस्था लागू बरने के लिए सब्‌ 
१६३४ में ऐसा ही किया गया । १६३५ के पहले भारत एकात्मक शासन व्यवस्था 
वाला देश था। सपात्मक शासन व्यवस्था लागू करने के लिए प्राम्तीय सरकारों को 
१६३४ के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सवेधानिबर शर्वित प्रदान की गई। ऐसे 
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संघीय शासन प्राय: शक्तिशालों होते हैं क्योकि नई व्यवस्था के लागू होने के तुरन्त ही 
पहले सारी प्रशासनिक सता केन्द्र मे निहित होती है । केन्द्र कम से कमर सत्ता हृस्ता- 
न्वरित करता चाहता है । भ्रान्तीय सरकारो में इतनी शक्तित भी नहीं होती कि दे 
प्रधिक सत्ता श्राष्ति के लिए लड-भगड सके । 

सधीय सरकारो के सुचारू रूप से काम कर सइने के लिए निम्नलिखित 
आावश्यकताएँ हैं :--- 

१. लिपछित सविधान--लिएसित सबिधान की ग्रावश्यकता इसलिए पडठी है 
जिससे कि केद्ध और राज्य मरकारो के बीच ग्रधिकार विभानत में कोई भ्रम न रह 
जाए । लिखित सविधान मे भ्रम का भ्रश्त उठ ही नहीं सकता । एकात्मक सरकार मे 
चूंकि प्रधिकार विभाजन का प्रश्न नही होता इस कारण वहा पर प्लिखित सविधान 
से भी काम चल सकता है । ह 

२, अधिकार विभाजन-स्ू'कि दो सरकारे सध के हर राज्य में काम कर रही 
है इसलिए यह जहूरी है कि उनमे झ्रापस मे अधिकारों का विभाजन हो जाए। पदि 
ऐसा न हो तो कुछ काम तो शायद किये ही न ज'ए' क्योकि दोनो ही सरकारें इसी 
अम में रह सकती हैं वि दूसरी सरकार यह काम करेगी ' इसी प्रकार, छुछ काम 
दोनों सरकारें कर सकती हैं । जब दो सरकारें एक हो भौगोलिक सीमा में काम कर 
रही हैं तो यह बताना बडा ही प्रावश्यक होगा कि किसकी ग्रधिकार सीमा कहाँ तक 
श्राती है । 

३. ब्रुष्परिवर्ततशील संविधान-सधीय सरकार की तीसरी आ्रावश्यकता दुष्परि- 
वर्तेन शील सविधान की है । इसकी झ्रावश्यकता इसलिए होती है. जिससे कि राज्यों 
और केन्द्र सरकारों को अधिकार सीमाप्रों मे मगमाना परिवतंन न किया जा सके । 
यदि सविधान मे सशोधन आसानी से हो तो जिस किसी सत्ता के हाथ में यह शवित 
होगी बह उसका उपयोग करके राज्य और केन्द्र सरवारों के प्रधिकारों मे मनमाना 
परिवत॑न कर देगी । इससे सरकारो के स्थायित्व में कमी प्रायेगी । 

४. स्वतन्न स्थायधालिका-स्वतत्र न्यायपालिका की प्रावश्यकता इसलिए 
होती है कि यदि लिखित सविधान की धाराओं के अर्थ के प्रम्बन्ध मे केद्ध और राज्य 
सरकारो के ब्रीच कोई विवाद उठ खडा हो तो उसका भ्रधिकृत श्रय॑ निबंदन न्याय- 
पालिका द्वारा करवाया जा सके । यदि न्यायपालिका ने होता प्रथ-नि्णंय कौन 
करेगा ? स्वतंत्र स्थायपालिका इसलिए प्रावश्यक होती है कि उस पर सरकारी प्रभाव 
डालकर शक्तिशाली दल अपने पक्ष मे प्र्थ-निर्दंचत न करवा सके ! 

एकात्मक और संघात्मक सरकारो मे भेद 

एकात्मक झौर संधात्मक सरकारो के भेद निम्न प्रकार से बताये जा सकते हैं: 

एकात्मक सरकारें सघात्मक सरकारें 
१. प्रधिकारी का के द्भीयकरण १. अधिकारों का बेंटवारा । 
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२. प्रान्तीय सरकारों को केन्द्र हो ३- राज्यों की सरकारो को सविधात द्वारा 
अधिकार देता हैं । अधिकार मिलते है । 

३. इनका संविधान परिवर्तेदशील या. ३. इनका संविधान दुष्परिबतंनशील होता 
दुष्परिवर्ततशीन हो सऊता है । है। सु 


४, ये सरकार शक्तिश'ली होती हैं। ४. ये सरफारे एकात्मक्र सरकार जंसती 
शक्तिशाली नही होती । 
५. इनमें प्रशासकीय एकरूपता होती है । ५ इनमे प्रशासकीय विभिन्‍नता होती है। 
६ इनमे प्रशासकीय व्यय कम दोता है। ६. इनमे प्रशासत्रीय व्यय प्रधिक होता है। 
इनमें प्रशासत्रीय निर्णेय जल्दी होते ७ इनमे प्रशाशाक्रीय निरंय होने में देरी 
हैं। लगती है । 
८. स्वतंत्र न्यायपालिका झ्रावश्यक नहीं ५८ स्वत न्‍्यावपालिका ग्रावश्यक है ! 
है। 

सधात्मक सरकारो के गुण 

१. सघात्मक शासन व्यवस्था बडे देशो के लिए प्रधिक उपयुक्त होती है । 
बढ़े देश के विभिन्न भागो की झपनी निजी समस्याएं होती हैं। ऐसे देशों में सघीय 
शासन व्यवस्था बडी उपयोगी होती है । केर्द्रीय सरकार तो उन समस्यात्रो को 
सभालती है जो सारे राष्ट्र के महत्त्व की हैं। राज्य वी सरकारे स्थानीय एवं राजकीय 
महत्त्व के मामनो को अपने हाथ मे लेती हैं । 

२. आज हम लोक-कल्याणकारी राज्य के युग प्रे रह रहे हैं । ग्रब राज्य के 
कामों में बहुत ग्रधिक वृद्धि ही गई है । बड़ हुए कामों को, एक बढ़े देश मे, एक ही 
सरकार के हाथ मे छोड देता उचित नहीं | एक ही सरकार शायद इतनी सभी सम- 
स्थाग्रो यो सुलफा भी न सके । इसतिश भी सघात्मक शासन व्यवस्था की भ्रावश्यकता 
अनुभव होती है । 

३. स्रघात्मक सरकारो में कार्य विभाजन होता है ॥ का विभाजन के कारण 
प्रशासवीय दक्षता में वृद्धि होती है । कुछ काम केन्द्रीय गरकार ग्ननेक वर्षों तक करते 
रहने के बाद उरामे दक्षत्रा प्राप्त कर लेतो है | यही बात राज्य सरकारो के बारे मे 
भी सही है । 

४ सघात्यक्र शासन प्रणाली वाले देशों में स्थानीय स्वराज्य एवं राष्ट्रीय 
एकता जाए बडा ही युत्दर सरिसश्चर् देखने को मिलता है? स्थस्रीय गहतय के प्रशाप- 
निकर विपय राज्य सरकारों के हाथ मे दे दिए जाते हैं प्रोर राष्ट्रीय महत्त्व के विषय 
केन्द्र सरकार के हाथो में ) ऐसा हो सकता है कवि पास ही पास स्थित बुछ देश प्रापस 
में सहयोग कर विकास एव रक्षा के कार्यक्रम निडिचत करना चाहे पर पूर्णतया एकता 
न॑ चाहे । ऐसी ग्रवस्था मे सधात्मक शासन व्यवस्था बडी उपयोगी होती है । 

५. सघात्मक शासन प्रणाली मे स्थानीय महत्त्व के विषयों पर राज्य सरकारों 
वा नियत्रण रहता है। स्थानीय सरकार की विधानसभा में जनता के घुने हुए 


हम] 
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प्रतिनिधि होते हैं । जनता राज्य सरकारों को अपना समझती है ! केन्द्रीय सरवार 
उनसे बहुत दूर हो जाती है । एक राजस्थानी राजस्थान सरकार वो भारत सरवार 
की अपेक्षा अपने भ्रधिक निकंठ पाता है । कारण स्पष्ट है। राजस्थान सरकार में 
उसके जान-पहचान परिचय वाले लोग भारत सरकार की अपेक्षा अधिक हैं। परिचय 
के कारण अझपनत्व की भावना झातोी है । ५, 


६. सघात्मक सरकारों से कुछ ग्राथिक लाभ भी होते हैं। यदि सघात्मक 
सरकार न होती तो भारत के सभी १६ राज्य स्वतत्र रूप से विदेशों से सम्बन्ध स्थायरित 
करते । सभी राज्य श्र॒तग-अलग भ्रपने राजदूत भ्रौर दृतावासो का प्रवध करते | १६ 
राजदूत भौर दृवावासो के स्थान पर शभ्रव एवं राजदूत और झुक दुतावास ही सारा 
काम कर लेते हैं । 

७ सधात्मक शासन प्रणाली मे केन्द्र सरकार कभी भी निरजुभ् नहीं हो 
सकती | केन्द्र सरकारों पर राज्य सरकारो का प्रभाव स्व ही रहता है । कोई भी 
ऐसी नीति जिसमे राज्य सरकारों का हित निहित हो, कार्यार्वित करने के पहले 
सरकार यह ग्रवश्य सोचेगी कि राज्यो पर इसको बया प्रतिक्षिया होगी। भारत से 
राष्ट्रपति एवं प्रघानमत्री के चुनाव में राज्यों के मुख्यमत्नी काफी महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
डालले हैं । यदि राज्यों के मुख्यमंत्री चेष्टा करे तो अपने दल के सदस्यों से भ्रपनी 
इच्छानुसार दल की सरकारी नीति के विरुद्ध वोट डलवा सकते हैं। 


सघात्मक सरकारों के दोप 

१. केन्द्र और राज्य सरवारो में सदेव ही गतिरोष बना रहता है। यह 
गतिरोध बई प्रकार के कारणों से द्वों सकता है । राज्य और केन्द्र सरकारे पब्रापस में 
कार्यक्षेत्र को लेकर विवाद खडे कर सकती हैं क्रि भ्रमुक कार्य कैन्द्र की श्रिव्रार सीमा 
के भीत्तर है या राज्यो की प्रधिकार स्वीम। मे । गतिरोघ का दूसर। व्ारण राज्यों एव 
क्रेन्द्र मे विभिन्न दलो को सरकारे होना हो सकता है । चोथे ग्राम जुताव के बाद 
भारत पम्रे उडोसा, बगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पजाव, हरियाणा, मद्रास, बे रल प्रोर 
वाण्डीचेरी में गेर कांग्रेसी दलों के मविमण्डल बने थे । केन्द्र से काग्रेसी सरकार थी । 

२. भारत जंसे देश मे एक और भी प्रशासनिक समस्या भ्रादी है । भारत में 
झायकर, सीमा एवं उत्पत्ति शुल्क, रक्षा, डाक तंया रेल को छीड कर प्रत्य विभागों 
में निज की कार्य पद्धति व सचालन नही हैं । भारत सरकार शिक्षा, सहृवारिता, 
सापुदायिंक विकास योजना, परदायती राज, स्वास्थ्य आदि के मामलों में राज्य मर- 
कारो को परामर्श देती है । जब एक ही दल की सरकारें राज्यों एव केन्द्रों में हो तो 
इस प्रकार से दिये गये परामर्श प्रधिक प्रभावशानी होते हैं। जब केख्ध प्रौर राज्यो 
में विभिन्न दलो की ,सरकारें हो तो इस प्रवार का केन्द्र द्वारा दिया गया परामर्ण 
वितना प्रभावकारी होगा यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता | 

३. सघात्मक सरवारो में उद्र श्रान्‍्तीय मावनाप्रो को प्रोत्माहन मिलता है । 


सरकारों के प्रषतप ५५ 


कई बार तो राज्य सरकारें श्रपने स्वार्धलास के लिए इस भ्रवार भी भावनाओ्ो को 
प्रोत्साहित करती है । अभी चोथे आम चुनाव से कुछ ही पहले ग्रान्ध्न में इस्पात 
समन्त्र की स्थापना के पक्ष में जो प्रदर्शन एवं उपवास झादि एक काग्रेसी नेता द्वारा 
किये गए उसमें राज्य सरवार का सहयोग कहां जा सकता है। राज्यों को सीमा 
निर्धारण को लेकर उत्पन्न हुए बाद-प्रिवादों मे राज्य सरकारों का रबंया पक्षपातपूर्सण 
फहा जा सकता है । 

४ आन्तरिक शासत कमजोर हो जाता है । इस व्यवस्था में दोहरी कानून 
ध्यवस्था एवं दोहरी राजभक्ति होती है। यदि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में 
मतभेद हो तो नागरिक के लिए समस्या हो जाती है कि वहू किसका समर्थन करे । 

५ मधघीय शासन एक राष्ट्र की भावना में भी बाधक होता है। प्रभी हाल 
में ही एक ग्रमेरिकी विद्वान ने कहा कि वह अनेक बार भारत प्रा चुके हैं, पर अभी- 
कुक ऐसा कोई व्यक्ति भारत मे नही मिला जिसने यह क्हा हो कि वह भारतीय है । 
सबने ही भ्रपता परिचय बंगाली, बिहारी, उडिया, राजस्थाती कह कर ही दिया है । 
भाषा सम्बन्धी दंगे, श्रौर नये राज्य भ्रादि के निर्माण में जिस प्रकार की भावना का 
परिचप्र दिया गया है, वह एक राष्ट्रीयता की भावना का शायद ही प्रतीक हो । 

६. संघीय शासत व्यवस्था में व्यय प्रधिव होता है । भारत में १६ राज्यो के 
लिए १६ विधान सभाएं (कुछ में विधान परिषदे भी) है, मभिमण्डल हैं) यदि एका- 
स्मक शासन होता तो इतने मंत्रिमण्डलो एवं विधान सभाग्नों की कदापि ग्रावश्यकता 
न होती । 

७. भारत जंसे सधीय सरकार वाले देशों में प्रशासकीय दृष्टि से एक भौर 
असुविधा होती है । रेल सघीव विपय है, १२ रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा का भार 
राज्य सरकारो पर है। केर्द्रीय कातुनो को भग करने वाले मुकदमो की सुनवाई 
राजकोप प्रदालतो मे ही होती है । यदि राज्य सरकारो की शोर से पूरां सहयोग न 
हो तो सघीय शासन व्यवस्था मे काफी बाधाएं हो सबती हैं । 


विशेष भ्रध्ययन के लिए 
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संगठन 








संगठन एक शत्यन्त हो प्राचीन प्रक्रिया है ! जिसके अभाव मे मानव-समाज 
की बल्पना करना कठिन है | व्यक्तियत रूप में कोई कार्य कठिन प्रतीत होता हो उसे 
सगठन से झापतानी से हल किया जा सकता है । मगठन के दिना सभुदाम अपने उददेप्रप 
की प्राप्ति नहीं कर सकता । प्राग्ऐतिहासिक काल में जब व्यक्ति इकट्ठे होकर शिकार 
करने जाते थे, उनका एक संगठन रहा होगा । जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक 
ही उहं श्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं तो उन जोगी का एक घगठन-ही जाता 
है । संगठन उस ढाँचे की कहते हैं जोकि कोई भी सस्था अपने उद्दे यो की पूर्ति के 
लिए बनाती है | सगठन वस्नुतः विभिन्न अधिकारियों के बीच कार्य विभाजव के। नाम 
है । प्रतः संगठन के लिए निम्नलिखित दो बातों का होना भ्रावश्यक है :--- 

१६ किसी उद्दश्य वी प्राप्ठि - 

४72 से अधिक व्यक्तियो-का होता 

सबसे पहला सग्ठन शायद उस समय बता होगा जबकि दो व्यक्तियों ने 
किसी पत्थर के टुकड़े को सरकाने के लिए एक साथ मिल कर प्रयत्त करने का निश्चय 
किया ।दो ब्यक्तिपो मे आपस मे कार्य विभाजन कैसे हो और उनके प्रयत्नों में 
समस्वय किस प्रकार हो, गही सगठत का उददय है । 

संगठन सर्वव्यापी है। भ्राप जहां कहीं जावे वही भापको धगठन मिलेगा । 
भाज शायद ही ऐसा कोई काम हो जो एक व्यक्ति भ्रकेला कर रहा हो । सरकारी झौर 
गैर-सरकारी दोनों प्रकार की सस्थाप्रों मे संगठन पाया जाता है । बेक, पोस्ट भाफिस, 
राजकीय दफ्तर, प्रौयाधालयो ,स्वूल, कालेज, दुकान हर कही पधापको सगठन 
मिलेगा | यह भ्रलग बात है कि कहीं पर सगठन भ्रत्यन्त ही साधारण हो--जैसे कि, 
किसी दूृवान का मालिक एक लडके की सहायता पते दृकान चला रहा हो | दूसरी 
ओर, एक ऐसी फैक्ट्री मिलेगी जहा पर १०,००० मजदूर काम करते हैं धौर बहां 
संगठन की समस्या जदिल है । छोटे सगठनो की समस्या बड़े सगठनो से भिन्न है । पर 
संगठन सब एक से हैं। सबका उद्दश्य है ध्पने निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करना । 
सबके सामने यही समस्या है कि क्सि प्रकार व्यक्तिगत भ्रयत्तो को समस्वित करके 
उद्ं द्य पूत्ति की शोर आगे बडा जाय । 

संगठन का जतस्म इसलिए होता है कि विसी उद्देश्य की आाप्ति करनी है । 


सरबार राशनिंग की व्यवस्था के लिए सगठन बनाती है | यदि सरकार यह भ्रावश्यक 





संगठन ७ 


समभती है कि देश के सोमावर्त्ती भागो मे दुश्मन के कूँठे प्रचार वा सण्डन करना है 
तो उम्क्रे लिए वह एक संगठव बना देती है । यदि किसी विश्वविद्यालय के छात्र 
हडताल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी संगठन बनाना आवश्यक होता है । युद्ध 
काल में चूँकि प्रनेक नये काम प्रारम्म बरने होते हैं इसलिए पग्रनेक नये विभाग खोले 
जाते हैं । इस प्रकार समय वीतने के साथ कुछ सगठन नष्ट भी हो जाते है । 
विद्याथियो की हडताल समाप्त होते ही सबर्ष ममिति भग कर दी जाती है | राशनिंग 
की व्यवस्था समाप्त होने पर राशतिग-विभाग के सगठन का अत हो जाता है । 
द्वितोग विश्वयुद्ध के दौरान में सरकार ने हवाई ग्राक्रमण सुरक्षा विभाग वनव विभाग बनवाया 
था । युद्ध को समाप्ति पर यह सम्रठन समाप्त कर दिया थया। संगठन इसलिए 
समाप्त हो जाते हैं कि उद्दे श्य प्राप्ति हो जाने के पश्चात्‌ उनकी कोई उपयोगिता 
नही रह जाती । कुछ सरकारी सगठन तो ऐसे होते है जिनके बन्द होने का प्रश्न हीं 
नही उठता ज॑प्ते शिक्षा विभाग, डाकतार वा विभाग, पुलिस, वैदेशिक विभाग । कुछ ग्रन्य 
सगठन ऐसे होते हैं जो उद्देश्य भ्राध्ति के वाद बन्द कर दिये जाते है, जैसे राशनिग, 
बाढ-पीडितो की सहायता, बाँध-निर्माए आदि, ऐसे सगठनो के लिए उद्देश्य प्राप्ति के 
बाद कोई काम रह ही नहीं जाता । 

किसी भी प्रशासकीय इकाई की सफलता के लिए संगठन की बड़ी श्रावश्यकता 
होती है। इसके बिना प्रशासफ्रीय इकाई ग्रपने उहू इ्य की प्राप्ति सही कर सकती । 
उद्देश्य चाहे छोटा हो या बडा--यदि वह एक आ्रादमी के कर सकने योग्य नही है 
तो सगठन जरूरी है। चूंकि झाज के औद्योगिक युग मे इकाइयाँ बडी होती हैं प्रत. 
सगठन भी जटिलवर होते जा रहे हैं । 


औपचारिक एवं श्रतोपचारिक संगठन _ 

झौपचारिक संगठन उस संगठन को कडते हैं जोकि कातून अथवा सत्ता प्राप् 
परधिकारी द्वारा अधिकृत, प्रधिकारी अधीनस्थ सम्बन्ध पर आधारित हो । यह वहू 
प्रादर्श वस्तुस्थिति है जोकि प्रवन्धक वर्ग स्थापित करना चाहता है। इसका प्राधार 
सत्ता होता है। जब्र कनी किगी रामठन का संगठन-चार्ट बनाथा जाता है तो यह 
झौपचारिक सगठन का ही चार्ट होता है । 

इस प्रकार बा ओपघारिक समठन वास्तविक सम्बन्धो पर ध्यात नही देता । 

यह तो कार्यकूशलता झौर कार्यालय की ग्रावश्यकता के ग्रनुप्तार बताया जाता है | 

पर यदि वाघ्तविक सम्बन्धो को देखा जाय तो पता चलेगा वि वास्तविक सम्बन्ध 
सगठन चार्ट में दिखाये गये सम्बन्धों से भिन्न हैं। वास्तविक सम्बन्धों को सगठन- 
चार्ट में दिखाया जाना सभव नही क्योकि ये अधिकृत सम्बन्ध तो होते ही नहीं | बई 
बार तो प्रवन्धक वर्ग को शायद यह पता भी न हो कि वास्तविक सम्वन्य क्या हैं ? 
का पा्ताव- सनक डी को अंग बार सपतन कहते है। 

किसी भी सरकारी अ्रथवा गेंरसरकारी सस्था मे औपचारिक झौर झ्नौप- 
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चारिक संगठन एक ही साथ काम करते हैं ॥ कई बार इन दोनों मे उद्द श्य की एकता 
होती है भ्रौर अनेक बार विभिन्नता भी होतीं है। मात लीजिए कहीं किसो कालेज में 
हडताल हो गई है। प्रिसिपल साहब औपचारिक सगठन के प्रधान होने के नाते 
हडताल तुडवाने की चेप्टा कर रहे हैं। शिक्षकों का एक दल जो शहर मे प्रभावशाली 
है या तो अिसिपल साहब के इन प्रयत्तो को झागे बढा सकता है या उसमे बाघा डाल 
सकता है। यदि अनोपचारिक झौर झौपचारिक सम्रठन एक मत होकर उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए चेष्टा करें तो सफलता को संभावता बढती है ॥ यदि वे एक मत न हों 
ग्रौर इन दोनो प्तमठनों मे आपस मे ही मतभेद हो झोर वे एक-दूसरे के विरोध में 
काम करते हो तो उस हद तक सफलता की समावनाएँ कम हो जाती हैं । 
एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये क्‍न्‍्रौपचारिक सगठत किस प्रकार बनते हैं । 
प्रौपधारिक सग्ठत बतने का श्रमुख कारण यह है कि पद का अधिकार प्ौर कर्म- 
भ्ारिथो द्वारा स्वीकृति दोनो एक ही साथ प्राप्त नही होते । ऐसी अनेक स्थितियों का 
अनुमान लगाया जा सकता है जब पद को दृष्टि से सत्ता एक व्यक्ति को मिलती है 
धर कर्मचारी उसे स्वीक।र न करके नेतृत्व के लिए किसी झोर की प्रोर देखते हैं । 
प्रबन्धको ने एक वगाली को निरीक्षक पद पर नियुक्त किया है। पर कर्मचारी उत्तर- 
प्रदेश झौर विहार के ग्रधिक सख्या में होने के कारण किसी भस्य व्यक्ति के प्रभाव में 
हैं । पहले के सरकारी सगठनों मे आज की अपेक्षा इस प्रकार के उदाहरण कप्त होते 
थे । पहले सरकारी पदो पर बे ही व्यक्ति नियुक्त किये जाते थे जिनको करें चायो वर्यं 
परम्परामत भावताओ्री के कारण स्वीकार करता था। अमेक विमागो में संगठन चार्ट 
में दिये गए पद सोपान के भनुसार, प्रधिकारी भधोनस्थ सम्बन्ध कार्य नही करते । 
यहू नीचे के उदाहरण मे स्पप्ट होगा :-* 
म्न्त्री 
| 
विभाग का सचिव 
| 
भ्रतिरिक्त सचिव 
| 
संयुक्त सचिव 
| 
प्रति सचिव 
|| 
अदर सचिद 
| 
अनुभाग अधिकारी 
॥ 


संगठन शहद 


सहायक 
|| 
लिपिक 
| 
चतुर्थ वर्गोय कमंचारी 
नोट :--ऊपर दिखाया गया मार्यदर्शक चिह् विभिन्न अधिकारियों कै सीधे उच्च- 
झधिकारियो तक पहुँचते को चित्रित करता है | 
यदि अवर सचिव किसी कारशावश सीधा मन्‍्त्री महोदय के पास पहुँच जाए, 
झनुभाग प्रणिकारी बीच के भ्रधिकारियों को छोडकर सबिव के पास पहुँच जाय तो 
यह ग्रनौपचारिक संगठन का ही उदाहरण हुम्रा क्योकि प्रौपचारिक सगठन के 
प्रनुतसार इस प्रकार का सम्बन्ध सम्मव नहीं था। जब कभी ग्रौपचारिक सगठन के 
सोपानों का उल्लघत करके नये सम्बन्ध_ स्थापित किए जाते है उन्हे प्रनोपनारिन 
सम्बस्ध कहे है. 
ओऔपध्ारिक एव अरवौपचारिक सँसदनों मे विभिन्नत्रा निम्न प्रकार से दिखा; 
जा सकती है : 








औपचारिक संगठन अनोपचारिक सगठन 
१. कान भधवा सत्ता प्राप्त अधिकारी. १ काून अथवा सत्ता प्राप्त प्रषिकार्र 
द्वारा बताया जाता है । द्वारा नही बनाया जाता है । 


इच्छापूर्वक बनाया जाता है। 


२ - यह स्वतः ही बंद जाता है । 
३६ योजनाबद होता है ४ 

४ 

भू 


» योजना का अभाव होता है ( 
लिखित होता है । . प्रलिखित होता है । 

कार्यकुशलता की प्राप्ति के लिए कार्यकुशलता इसका उद्द श्य हो यह्‌ 
बनाया जाता है । प्रावश्यक नहद्दी । 
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६. परिमेय होता है । ६ परिमेय नहीं होता है | सवेग पर 
प्राधारित रहता है । 

७. प्रव्यक्तिगत होता है । ७ व्यक्तिगत होता है । 

८. सत्ता पर आधारित होता है । ४ प्रभाव पर भाधारित होता है । 

&. सरकारी होता है । &. ग्रेर सरकारी होता है । 


7१०. इसमे प्रादर्श स्थिति होती है । १०. इसमे वास्तविक स्थिति होती है । 
भ्नोपचारिक संगठन सभी जगह मिलते हैं। सरकारी, गैरसरकारी सभी 
सत्यानों में, जहा भी संगठन हो, भनौपचारिक सगठन प्रपने, प्राप ही विकृप्तित हो 
जाता है। राजनैतिक दल, मजदूर सघ, व्यवसायिर्क प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, चर्च, 
सेना सभी जगह प्रनौपचारिक सगठन मिलते हैं । इसका कारण यह है कि सत्ता भौर 
प्रभाव एक ही हाथो में नही होते ॥ 
प्रौपचारिक संगठन तो कैदल एक सरचता का काम करता है| वास्तविक 
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शक्ति तो ग्रनौपचारिक संगठन में होती है। प्राय ऐसा होता है कि जब किसी संस्था 
के औपचारिक संगठन का प्रत्य कसी सस्था मे झनुफरण किया जाता है तो पह 
पघगठन नई सस्या में उतना सफल नहीं होता | इसका कारण यही होता है कि केवल 
आौपचारिक सग्रठन वी ही नकल की जाती है । झनौपचारिक सगठन-जो बास्तव में 
सगठन को शक्ति प्रदान करता है की झोर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । जंत्रकि 


वास्तविक स्थिति यह है कि सफलता वस्तुत अनौपचारिक संगठन पर ही निर्भर 
करती है । 


झनौपचारिक सगठन स लाभ 

हू, हम्रत्त सगठने में लंचीलापन ग्राता है। यदि सगठन में सात व्यक्ति हैं तो 
जो व्यक्ति जिस काम के लिए योग्य हो, चाहे उप्तवी वास्तविक स्थिति जो भी हो, 
उसे वह काम सौप दिया जाता है। औवयचारिक संगठन के सपान उप्तकी स्थिति इसमे 
बाधक नही बन पाती । 

२ इसे काम में लाते मे वड़ी भ्रासानी रहती है । शक्ति जहा भी हो, उप्तका 
उचित उपयोग होता है। सब कोई अपनी शक्ति भर राफलता के लिए योगदान 
करता है । 

३. इसमे सबसे बडा लाभ यह होता है कि सरकारी सम्बन्ध व्यक्तिगत रूप 
में ग्रा जाते है | चूक दल के नेता के प्रति सदभावना होती है, झतः बोग ग्रहुविषा 
उठाकर भी दल्न का नेता जो ग्राज्ञा देवा है उसका पालन करते हैं। यदि यह स्थिति 
न हो तो ५ पजते ही लिपिक कलम रोक लेगे । पर यदि नेता के प्रति सदभावना है 
तो चाहे रात के ६ ही क्यो न बज जाय, बह काम पूरा ही कर सेगा । 
अनीपचारिक सगठन से हानियाँ 

१ इसमे अनुशासन की भावना मे कमी आती है । यदि सचिवालय में कोई 
लिपिक प्रति-सचिव प्ले सीधा सम्पर्क स्थापित कर ले तो वह भनुभाग प्रधिकारी और 
अवर-सचिव की बात पर घ्यान नही देता । क्योकि वह तो सदा यही समझता है कि 
प्रति-स्चिव तक उराक़ी पहुँच है । 

२ इससे दूपरी हानि यह होती है कि_जिम्मेवारी की भावना में कमी झाती 
है । यदि लिपिक प्रति-सचिव से सीधा ही सम्पर्क कर लेते है तो झनुभाग अधिकारी 
और झ्वर पसतिव यह सोच कर सतोप कर लेते हैं कि जब लिपिक उनकी बात ही 
नही मानता तो वे उसके काम को जिम्मेबारी भी नही ले सकते । 





३. इससे भप्दाचार भी- फैलने का डर रहता है। प्रनौपचारिक पघंगठत 
नियमो पर तो झ्ाधारित होता ही नही है । ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है 
जबकि सारे महत्वपूर्ण कार्य उसी व्यवित को दिये जाएं जिसे पागे बढाना है। दूसरो 
बो उस प्रकार का प्रनुभव ही नहीं श्राप्त होने पाता ॥ 


४. इसमे यह भी भय रहता है कि लोग यह समझ लेते हैं कि वेतन वृद्धि 
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और पद्दोन्‍्मति का उपाय अनौपचारिक रूव से उच्च अधिकारियों _तक पहुंचना है 
कर्मचारी कार्यालय के काम को मे की प्रवहेलना करके अधिबरियों तक पहुँचने ग्र करके भधिब्ररियों तक पहचने और उन्हे 
प्रसन करने के ग्रवसर दूंढा करते हैं । 

४ अनौकचारिक सगठस व्यत्तिगत होता है। एव व्यक्ति जिस प्रकार के 
अनौपचारिक सगठन के माध्यम से काम बर रहा था, वह शायद दूमरे के लिए 
उपयुक्त न हो । यदि विभागाध्यक्ष की बदली हो जाय या वह प्रवकाश प्राप्त हो तो, 
नया विभागाध्यक्ष नये सिरे से प्पना भ्रवौपचारिक खगठन वनाता शुरू करेगा । पहले 
के विभागाध्यक्ष के समय थे जो प्रधिक महत्त्वपूर्रो >यक्ित थे वे शायद परत महत्त्वपूर्ण 
न हो सरों । प्रत उनमे द्व प की भावना पंदा हो जाना स्वाभाविक ही है! 

झनोौपचारिक संगठन का उपयोग बहुत सावधानी से करना पड़ता है। किसी 
सीमा तक तो इसका प्रयोग रुक ही मही सकता ॥ प्रनौषचारिक संगठन बनना तो 
स्वाभाविक है परन्तु यह विभागाष्यक्ष का काम है कि वह इस प्रकार से काम ले कि 
ग्रौपचारिक गौर भ्नौपचारिक सगठन दोनो एक-दूसरे के पूरक के रूप में काम करे 
और उनमे श्रापस मे-.परतिस्पर्दा न हो + अच्छे और बुरे संगठनों में प्रायः यही 
प्रन्तर पाया जाता है | भ्रच्छे सगठनों मे औपचारिक और श्रनौपचा/रिब' दोनों ही 
संगठन एक-दूसरे के पूरक के रूप म काम करते हैं । दोनों का सगठत के उद्देश्य की 
प्राप्ति में योगदान होता है एवं उद्दे श्य प्राप्ति मे सफलता मिलती है । बुरे सगठनो 
में प्रनौषधारिक और शग्रौपचारिक सगठन एव -दूसरे के विरोध भे काम करने लगते 
हैं एव सगठन के उह्दंहप्र की प्राप्ति को प्राय प्रमभव सा बना देते हैं । 
समग्ठन क्यू महत्त्व _ 

मनुष्य साप्ताजिक प्राणी है | वह सदेव समूह में ही रहना चाहता है | समूह 
में रहने हे उत्पन्न समस्याग्रो के समाधान के लिए सग्ठन प्रावश्यक है । एगठनल 
हमारी बिखरी हुई शक्षितयों को एक सूत्र मे पिरोकर हमे ग्रपने उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए निरंतर प्रमत्नशील रहने की प्रेरणा देता है । सिख के विरामिड ग्लौर शेरशाह 
की बुल॒कत्त से पेशावर तकु को सडक संगठन के बिना कभी भी नही वन सकती थी । 

प्राचीन समय में सगठन का महत्त्व इतना अधिक नहीं था जितना कि 
अ्रौद्योगिक क्रान्ति के बाद के वर्षों मे हो गया है। वत्त'मान युग में संगठन का 

हृत्त्त बहुत ही अधिज हो गया है । सरकारी प्रौर ग॑रसरकारी क्षेत्र में बड़ी-बडो 
प्रशापक्नीय इकाइयाँ सगठन के सहारे ही खडडी हैं। चाहे पिछते युगो में सगठत 
इतना भहत्त्वपूर्ण न रहा हो, पर पतंमान युग मे सगठत के बिना इन प्रशासकीय 
इकाइयो का भ्रस्तित्त्त ही नहीं रह सकता । 

क्सी भो सरस्ारी प्रथवा गंरसखारी प्रगासकीय इकाई में सगठन के 

निम्नलिखित कायं हैं : ४ 
१ प्रशासत्रीय इकाई के उद्देश्यों से जनता एवं इकाई के वर्मचारियों को 
प्रदगत वराता है । इन उद्दृश्यो की प्राप्ति के लिए उनकी सदभावनाएँ जीतना 








श्र लोक-प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार 


चाहता है । सगठन यह चेष्टा करता है कि ये सदेश्य सदैव ही जनता एवं कर्मचारियों 
के ध्यान मे रहें 

२. इन उद्देष्यों की प्राप्ति के त्रिए भ्रधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच 
कार्य विभाजन करता है । हर व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है कि उसकी क्या जिम्मेवारी 
है। इस भ्रकार के कार्य विभाजन के बिना झाज की श्रोयोगिक सम्यता चल ही 
नहीं सकती । 

३. रागठन यह देखता है कि कार्य विभाजन को ठीक रूर से कार्यान्वित किया 
जा रहा है या नही । सारे कमेचारी यदि एक पूर्व निर्धारित योजना के पभ्रनुसार काम 
ने करे तो उह् श्य प्राप्ति का प्रश्व ही नहीं उठता । यदि कोई व्यक्ति उचित रूप से 
उद्ं श्य प्राप्ति के लिए चेष्टा नहों कर रहा है तो उसे समुचित चेष्टा करने की 
प्रेरणा दी जाती है । संगठन में विभिन्‍न सोपान होते हैं। यह सिलसिला तबतक 
चलता रहता है जदतक कि हम प्रशासन के शोपे बिन्दु तक न पहुँच जाए । प्रशासन 
का हर सोपात भ्रपने निचले सोपान को नियोजित रणने के लिए उत्तरदायी होता है । 
निचला सोपान अपने ऊपर वो सोपान की झाघीनता में काम करता है । 

४, सगठन सचर व्यवस्था का भी काम करता है। संगठन के विभिन्न 
सोपानों से होता हुप्ना आदेश एवं निर्देश संगठन के शोर्प बिख्दु से नीचे के सोपानों 
तक पहुँचता है। इसी प्रकार सगठन के निचले सोपानों से शीप॑ बिन्दु त्क सूचना, 
निवेदन एवं प्रतिवेदन भ्रादि पहुँचते रहते हैं $ 

५. सगठत प्रशासल की विभिन्न इकाइयो मे, तथा इकाई के भीतर इकाई के 
उप-विभागों के बीच समन्दय बनाए रखता है । यदि इकाई के दो उप-विभागो में किसी 
बात को लेकर रूगड़ा हो जाय तो यह संगठन का कर्त्तव्य होता है कि इस भगड़े का 
निपटारा सगठन के हित को ध्यान में रखते हुए करे । इसी प्रकार विभिन्न प्रशासकीय 
इकाइयों के बीच भी समस्यय थताये रखना भ्रावाश्यक होता है ! 

उपरोक्त विवरण से यह पता चलता है कि बिना संगठन के प्रशासकोय 
इकाईयो को कल्पना ही नहीं की जा सकती । छोटी प्रशासकीय इकाइयो में संगठन 
की समस्या साधारण ही होगी । पर बड़े प्रतिध्ठानों में संगठन की समस्या भधिक 
जटिल होगी | सगठव की समस्या हर कही है । यह सगठन का ही फल है कि पुलिस 
का एक दस्ता उसी प्रकार का अनियत्रित व्यवहार नहीं करता जिस प्रकार एक मीड 
करती है । भीड़ और पुलिस के दस्ते के व्यवह्ार के भन्तर के पीछे सगठत ही है । 

यदि संगठन इतना महत्त्वपूर्सो है, भर सर्देव से ही संगठन की ग्रावश्यकंता 
रही है तो यह प्रश्य पूछा जा सकता है कि अभी हाल के दिनो मे सरठन का महत्त्व 
इतना क्‍यों बढ गया है ? हाल के वर्षों में संगठन का महत्व बढ़ने के निम्नलिशख्चित निम्नलिखित 
कारण है: 

१. बडी-बड़ी प्रशापकीय इवाइयो का विकास+-आज हम बडी प्रशासनिक 
इकाइयों के युग से रह रहे हैं। घाज सरबवारो और गेरसरवारी दीतो ही क्षेत्रो में 
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पहले की प्रपेक्षा कही बडी-बडो प्रशासकोथ इकाइयाँ काम कर रहो हैं । सरकारी 
हकाइयाँ ग्रब ग्रन्तर्राष्ट्रीय पँमाने पर काम करने लगी हैं। झपने देश और विदेशों में 
बड़े-बड़े उद्योग-धधो प्रादि फा विक्‍।स हो रहा है । यदि संगठन ढग का न हो तो ये 
प्रशासकीय इकाइयाँ झ्पने उद्देश्य मे कदाचित्‌ ही सफल हो । 

२ जब सरकारी ग्लौर गैरसरकारी क्षेत्रों भे प्रशासकोय इक्ाइयाँ छोटे पैमाने 
पर काम करती थी तो सगठन की समस्या इतनी जटिल न थी । बहुत सारी समस्याए 
परम्परागत नियम, प्रादतो श्रादि के आधार पर सुनक जाती थी। प्रत विशेष रूप 
से इनके प्रध्ययन ग्रादि की ग्रावदयकता नहीं पड़ती थी । चूँकि इकाइयाँ छोटी होती 
थी, इसलिए यदि असफल भी हो जाती तो इतना बड़ा खतरा न था, जितना कि 
भसफलता के कारण भ्राज॑ हो सकता है। आज सगठत पर पहले से कही प्रधिक 
उत्त्रदाधिस्‍्व का बोफ बढ गया है, ध्त. झजब इस पर झधिक ध्यान दियाजा 
रहा है । 

३. तकनीकी विकास से भी संगठन का महत्त्व बढ़ा है । तकनीकी विक्रास के 
फारण बडे बड़े प्रतिष्ठान स्थापित हो सके हैं। प्रद छोटे पैमाने पर उत्पादन साधिक 
हृष्टि से लाभकारी नही होता । तार टेलीफोन, रेडियो, टेलीप्रिटर आदि ने सगठन के 
हाथ में नियत्रण की नई शक्तियाँ केरिद्रित करदी हैं । भाज दिल्ली स्थित किस्ती कम्पती का 
मैनेजर सपने संगठन की पानपुर, लखनऊ, जयपुर, भ्रहमदाबाद को शाखाप्रोसे 
टेलीफोन द्वारा उसी प्रकार सुविधापूर्वक सम्पर्क स्थापित कर सकता है जैसे वे दिल्‍ली 
में ही स्थित हो । 

भविष्य में संगठत का महत्त्व और भो प्रधिव बढ़ने की सभावना है । नये 
कल-कारखाने खुलेंगे । लोग शहरो को शोर झ्राकधित होगे । इनके फलस्वरूप सगठत 
के लिए नई-नई समस्याएं पैदा होगी । इन सम्रस्याग्रो का हल दूढ निकालने की 
जिम्मेवारी संगठनों पर होगी भर फलत उनका महृत्त्व बद्रेगा ॥ 


विशेष भ्रष्ययन के लिए 
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रागठन उस सरचना को कहते है जोकि कोई भी संस्था अपने उद्दे श्यो की 
वृति के लिए बताती हैं । सयठन वस्तुत: विभिन्न प्रधिकारियों के बीच कार्यं-विभाजन 
का नाम है । 

साधारण स्थितियों में सगठत इतना जटिल नही होता । यदि आपने एक 
दृकाने खोली है और अपनी सहायता के लिए लडके को नौकर रक्खा है तो लड़के से 
आपके सम्बन्ध निश्चित करने के लिए संगठन चार्ट की झावसश्यकता नही होगी । 
झादत एवं प्रधाम्रों के अनुसार आप लडऊ़े को उचित काम दे देंगे। जैसे यह लड़के 
का कार्ताब्य होगा कि बह समय से झापा-पौना पण्टा पूर्व आपके सकान पर आकर 
चाबी ले जाये, दृकान खोले, सफाई करे, पानी भर कर रखे । यदि इस बीच में 
कोई व्यक्ति भ्रा जाय तो झापकों टेलीफोन करके सूचना दे और दूफ़ान पर रहे । 
दोपहर में धर से आपका खाना ले झ्राये । शाम को दूकान बन्द करके चाबी घर 
पहुँचा दे । पर बड़ी संस्थाप्नों मे समंठत का कार्य काफी जठिल हो जाता है क्योकि 
बहां पर हजारों की सख्या में ग्रवकारी एवं कर्मचारी होते हैं प्रौर यदि सगठन में 
कोई ब्रुटि रह जाय तो काफी बडी हानि हो सकती है । 

जब समठने का उद्दे श्य कार्य विभाजन है तो यह जानना भवश्यक हो जाता 
कि क्षगठत का आधार क्या होता है, अर्याव्‌ किसी भी संस्था से कार्य विभाजन विस 
आधार पर किया जाता है। विसी भी स्स्था में काम को बाँटने के चार ग्राघार 
होते हैं 

१ उद्देश्य 

२ प्रत्रिया 

३ सेब्प समुदाय 

४. क्षेत्र 

अब इन चारी आधारो का एक-एक करके अध्ययय किया जाना चाहिए | 


उद्देश्य 
कुछ गस्थाय्ों की स्थापना किसी विशेष उद्द श्य की प्राप्ति के लिए हीती है । 
जैसे रखा विभाग, चैंदेशिक दिमाग, इकन्चार विमाग, रेल, पुलिस झादि । यप्ट्रीय 
झोर राजरीय सरवारो के प्रमुख विभाग उहं श्य के झाधार पर ही होते हैं। तिजी 
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प्रशासन की बडी-बडी इकाइयो में भी श्रमुख विभाग उद्दृश्य के भ्राधार पर ही 
होते हैं । 

उदंश्य के अनुसार विभाग बनाने का मतलब यह होता है कि वे सारे लोग 
जो फिस्ती एक उद्दृश्य की प्राप्ति करे लिए काम करते हैं चाहे उनकी प्रक्रिया कुछ भी 
बयो न हो एक ही विभाग के झ्रग होंगे । जैसे रक्षा विभाग में सैनिक, इंजीनियर, 
पशुचिकित्सक सभी रक्षा विभाग के झ्न्त्गंत ही श्राते है । 

इस प्रकार के सगठन में एक विभाग से सम्बन्धित सारी सेवाए एक ही 
विभाग के नियत्रण मे ग्रा जाती हैं । झ्तः विभाग के अधिकारी ज॑सा उचित समझते 
हैं बंगी श्राज्ञाएं देते हैं। उन्हे प्रन्य विभागों से सहयोग प्राप्त बरने मे समय नष्द 
नही करता पड़ता । रक्षा विभाग यदि सडक बनवाना चाहता है तो प्रपने इ जीनिपरो 
को भ्रादेश देता है। यदि चिकित्सा वा भ्रबन्ध करना चाहता है तो उसके निज के 
डांबटर हूँ । यदि सेना को एफ स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहता है तो निज 
के मोटर ग्रौर ड्राइवर हैं। रक्षा विभाग के प्रधिकारी इन सभी का ग्रावश्यकतानुसार 
उपयोग कर सकते हैं। यदि ऐसा न होता तो रक्षा विभाग के ग्रधिकारियो को सडक 
बनवाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से वहना पडता। चिकित्सा के लिए 
राज्य के चिकित्सा विभाग से निवेदत करता पड़ता । प्रावागमन के लिए सरकारी 
एवं गेर सरकारी प्रभिकर्त्ताप्रों की सहायता लेनी पड़ती । इससे काम मे देरी हो 
सकती थी । 


सभी सस्थाप्नो में चाहे वे सरकारी हो झ्रथवा गर सरकारी, भ्रशासन के बढे- 
बड़े विभाग उद्ं दय के आधार पर ही निमित होते है । 
लाभ 

१ इस प्रकार के सगठन से समन्वय को समस्या का बहुत हद तक हल निकल 
भझ्राता है । सारी सेवाएँ एक ही प्रशासक के भधीन रहती हैं। सेना मे कमाण्डर 
सड़कें बनवा सकता है। अम्पताल में चिकित्सा की व्यवस्था करवा सकता है । 
झ्ावश्यवतानुप्तार शेनाग्रो को इधर-उधर भेज सकता है । यदि ये सारी सेवाए' एक 
ही हाथ मे न होती तो समन्वय की समघ्या हो जाती श्रौर कई बार समन्वय वो वी 
के कारण उदूं श्य की प्राप्ति न हो सकती । 

२. उदय के झ्राघार पर यदि कार्य विभाजन हो तो सारे लोग उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए त्रियाशील होते हैं । उद्दं श्य प्राप्ति के महत्व को सममते हैं । 

३. सारा उत्तरदायित्व एक ही व्यक्ति के हाथो मे बेन्द्रित रहता है। यदि 
कोई काम ठीफ समय पर न हो तो उस एर व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सकता 
है । वह यह कह कर उत्तरदायित्व से छुटकारा नहीं पा सकता कि उसके पास साधन 
नहीं थे भौर साधनों वी कमी के कारण वह उत्तरदायित्व निभाने में ग्रसफल रहा । 

डे इस प्रत्गार के संगठन में काम जल्दी होता है । सारे साधन एक ही व्यक्ति 
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के हाथ में होते हैं । यदि सेता मे डाक्टर न हों तो चिकित्सा विभाग से सहयोग प्राष्त 
करने में समय लगेगा । चिकित्सा विभाग किस ह॒द तक सहयोग कर सक्ेगा यह - 
दूसरा प्रश्न हे । हो सकता है विकित्सा विभाग किसी अत्य जगह व्यस्त हो ग्रौर 
उप्तके पास दस काम के लिए डाक्टर ग्रादि न हो । 
हानि 

इम्र प्रकार के पंगेठत में दो कमिया भरा जाती है --- 


३१ इस प्रशार के सगठन में व्यक्ति अपने सगठन के बाहर की बात सही सोच 
पाता 4 उप्तका सारा हृष्टिकोश ग्रपने विभाग शोर उसके कार्यत्रमों तक ही सीमित 
रहता है । उनकी हालत ग्रए के भेइक जैसी हो जाती है जो कुएं को ही सारा विश्व 
पम्राव शेत्ा है । दूसरे सयठद प्लौर उसके कार्यक्रमों का ज्ञान त होने के कार श्रपने 
संगठत श्ौर इसके प्रशासवीय कार्यों को प्रावश्यकठा से अधिक महृत्त्व देता है । 


२ इस प्रकार के संगठन में श्ररम॒र दिराबति हो जाता है । रक्षा विभाग 
भी श्रस्पताल बतवाता है और रेलवे भी प्रत्यताल बतवाती है। योतो के ही इ जी- 
निर्यारय विभाग होते हैं। दोनो ही स्कूल बनवाते हैं। यदि दो विभाग प्रस्पताल 
ब्नवाते हैँ तो हो सकृता है कि दोनों अ्रध्वतानों मे तक्तीकी स्टाफ भौर प्रयोगशालाग्रो 
की पूरालूरणा काम नेपिले। यदि दोनों भस्पतालो में 'एक्स-रऐे' प्लाथ है ती प्लाट 
ओर रेडियोलोजिस्ट दोनो की सेवाओं का शायद पुर/न्‍यूरा उपयोग न हो रहा हो । 
प्रक्रिया 

प्रक्रिया (00८८६७) जब मंग्डन का आधार होता है तो ऐसे सारे लोग जो 
एक ही प्रक्रिया काम में लाते हैं उन्हे एक विभाग में धंगैठित किया जाता है । जैसे 
इ जीनिर्षारिग विभाग, डाबटरी विभाग, टाइविग विभाग, स्टेनोप्राफ़ो विभाग 
भादि। उद्दंश्य जब प्राधार होता है तो सारे लोग जो एकही उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए मुप्य एव सहायक रूप से काम कर रहे हैं एक विभाग के झम्तगंत लाये जाते हैं। 
प्रक्रिया का इसमे कोई ध्यात नही रपा जाता । उद्देश्य एक हो, प्रक्रिया चाहे भिन्न 
क्यो मे हो, तो एकह्ी विभाग में संगठन किया जायगा । इससे टीक उल्टी स्थिति होती 
है जब प्रक्रिया सगठन का प्राधार हो जाता है। इसमे प्रक्रिया की एकता होती 
चाहिए । प्रक्रिया एक हो फिर चाहे उस प्रक्रिया का किसी भी उद्देश्य के लिए प्रपोग 
हो उगका एक विभाग होगा । सास्यिदीविद चाहे रक्षा विभाग मे हो प्रयवा स्वास्थ्य 
के या प्रन्प किसी विभाग मे वह सताछियकी विभाग के प्रल्तगंत आवबेगा । 

धक्रिया छोटी इकाइयो मे ही काम कर सहती है। यदि इकाइयाँ बडी हो तो 
प्रक्रिया संगठन का भ्राधार नहीं बद सकती । भारत सरबार बे गशी टाइपिस्टो को 
एक विभाण में सगदित करना कदापि संभव नहीं । यदि इस प्रकार का अपल विया 
जाय तो सारे विभागों वा काम ठप्प पड जायग्रा | प्रशासन के बड़े विभाग राष्ट्रीय 
अथवा राजकीय स्तर पर प्त्रिया के शाधार पर नही मिलते । इस तरह हम बह बह 


संगठन के आधार च््छ 


सकते हैं कि यदि सगठन बढ़े हो तो प्रक्रिया के प्राधार होने की सभावना कम होती 
है । इसके विपरीत जब इकाइयाँ छोटी हो तो प्रक्रिया के आधार बनने वी संभावना 
बढती जाती है | 

लाभ: 

१. यदि प्रक्रिया के आझाघार पर विभागों का निर्माण हो तो तकनीकी प्रवि- 
धिपो एवं प्रयोगशालाग्रो का झ्रधिकतम उपयोग सभव है | अधिक सूल्यवान यत्र 
आदि वो सुविधा भी समव है | यदि डाक्टरी विभाग प्लग हो तो वे प्रधिक अच्छे 
यत्र आदि रख सकते हैं । यदि इसे शिक्षा, शह, वित्त, विदेशी विभाग के लिए प्रलग- 
अलग कर दिया जाय _ती इन सभी मे प्रयोगशालाप्नो एवं भ्रम्य तकनीकी सुविधाम्रो 
तथा विशेषज्ञों की व्यवस्था करने में बहुत ग्रधिक व्यय होगा । यदि एक डावटरी, 
विभाग हो तो यह प्रासानी से कम ही व्यय मे किया जा सकता है । 


(_३...इस प्रकार के सगठन मे द्विराबृत्ति की सभावना कम हो जाती है ॥ यदि 
हर विभाग में चिकित्सा इकाई भ्लग हो तो उनके लिए झलग-प्रलग प्रयोगशालाम्रो 
एवं तकनीकों सुविधाधो तथा बिशेषज्ञों की व्यवस्था करनी होगी । यदि प्रक्रिया के 
प्राधार पर सगठन हो तो ऐसा करने में जो व्यय होगा वह बचाया जा सकेगा । 

_३- इससे प्रयोगशाला, सयस्त्र तथा प्रन्य तकनीकी सुविधाश्रों या श्रधिकतम 
उपभोग सभव है । यदि हर विभाग के चिकित्सा इकाई भे एनस-रे' ध्लाट हो तो यह 
साभावना है कि इन सभी का अधिकतम्त उपयोग ने हो। प्रक्रिया के प्राधार पर संगठन 
होने से इनका प्रधिकतम उपयोग सभव है ॥ 

४. इससे तकनीकी क्षेत्र मे समन्वय बढ़ता है । सारे तकनीकी व्यक्ति एक ही 
तकनीकी विशेषज्ञ की ग्राधीतता में काम करते है । 

४ इससे तकनीकी कमंचारियों के लिए सेवा के भवस्तर मिलने की सभावना 
बढती है । पदोन्नति आदि की सभावता काफी बढ जाती है। हमारे देश मे विश्व- 
विद्यालय अच्छे डावटर ओर इ जीनियर नहीं रख पाते क्योकि विश्वविद्यालयों में 
इ जीनियर प्रौर डावटरो को पदोन्नति के प्रवसर बहुत कम हीते हैं। यदि ये व्यक्ति 
राजकोय सेवा में रहे तो उन्हे प्रागे बढ़ने का अधिक झवसर मिल सकेगा । 
हानि - 

१. इससे काम में बडी प्रसुविधा हो सकती है | यदि राज्य सचिवालय में 
टबन प्रौर सकेतलिपि के विभाग हो तो इससे विभिन्न विभागी को ग्रसुविधा होगी । 
जिकिस्सा विभाग मे सदि सर्वेत्तलिपिकार की आवश्यकता है तो पहले सक्ेशलिवि 
विभाग को बताना होगा । वे अपनी भ्राथमिकता में इसे कहा स्थान दे यह निश्चित 
नहीं । हो सकता है सकेतलिपिकार तुरन्त ही भरा जाए था तीन-चार घण्टे बाद झाये ॥ 
टबन विभाग में भी इसी प्रकार प्राथमिकता का प्रश्न झायेया । 

२. इस प्रकार को व्यवस्था मे देरी बहुत प्रधिक होगी । सरेतलिपि झौर टकक्‍न 
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के विभाग अपनी प्राथमिकता के प्रनुसार कायम करेंगे। यदि प्रत्येक्त विभाग से टकलिपिक 
हों तो विभागीय ग्रध्यक्ष अपनी प्राथमिकता के झनुसार निर्देश दे सर्कंगे भोर इस 
प्रकार आवदबक काम पहले निबंदाया जा सकेया। 


३. यह भी आशका है कि प्रक्रिया घाले विनाण प्रश्य विभागों ते सहपोग न 
करें । यदि रक्षा विभाग को सूचना, जन-निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग घादि पर 
पभपने कार्येक्रमो के लिए निर्भर रहना पड़े तो रक्षा विभाग के कार्यक्रमों वी सफलता 
अभय विभागो के सहयोग पर निर्मेर करेगी । भनन्‍्य विभाग वहा तक सहयोग करेंगे यह 
कहता कठिन है । सहयोग के ग्रतिरिक्त प्रत्येक विभाग को कार्येक्म सम्दन्धी प्रपनी 
विज की प्राथमिकता होगी, इससे भी भसुविधा होगी। सम्भवतः स्वास्थ्य विभाग 
पहले किसी प्रन्य काम को करने के वाद रक्षा विभाग का काम करना चहे तब इससे 
रद्ता विभाग के काम में फठिताई हो सकती है । 


४, राज्य एवं केत्र सरवारो का सारा काम प्रक्रिया के भ्राधार पर संगढित 
नही किया जा सकता । इसमें टक्‍्त एवं सकेतलिपि के विभाग संभव नहीं । 

५. प्रक्रिया के झ्राघार पर बनाये ग्रए विमायों में तकनीकी विशेषज्ञ 
प्रजातन्धीय नियसतणों की झाधीवता में काम करते में प्रपना झपमान समझते हैं. । 
उनमे पश्रपनी तकनीकी विश्लेपज्ञता के कारण बढ़े स्वाभिमान को भावना रहती 
है । 

६. यदि इस व्यवस्था में कसी एक प्रक्षिया के विभाग में कोई गड़- 
बढी हो जाय तो इस कारशा सारे सरकार के काम में भी गड़बढो हो जाने का 
भय रहता है १ 
सब्य-समुदाय 4 

सेव्य समुदाय के प्राथार पर सगठव बनाने का तालय॑ यह्‌ हुआ कि सारे 
लोग जो एक ही सेव्य-समुदाय या क्लाइ टले (८८7९८) के सेवा के लिए हैं. उन्हें 
एक विभाग मे सगठित किया जाय । ऐसे संगठन में यह ध्यान नही रखा जाता कि 
उनवा उद्देश्य क्या है भौर उतकी प्रक्रिया क्‍या है । उनके उद्देश्य झोर उतकी 
प्रक्रियाए' जो भी हो यदि वे एक ही सेव्य-समुदाय से मम्दन्वित हो तो वे एक हो 
विभाग के झग होंगे । 

सेव्य-समुदाय पर प्राधारित सयठन को कई दार ग्रन्य नामों से भी पुकारा 
जाता है जैसे सामग्री (00077००॥७७) या उपादन (:(5क्वांश) । ऐसे संगठनों दी 
उपयोगिता उन दशाप्रों मे होती है जबकि लोग प्रयतिशोल न हो, जहाकि विशेष- 
मता की प्रावश्यक्ता न हो और जहां योड़ी सी ही सेवाए प्रस्तुत दो जाने की हैं ॥ 
चूंकि राज्य घोर राष्ट्रीय स्तर पर ये दच्माएँ पूरी नहीं होतीं इसलिए इस स्तरों पर 
ऐसे सयठन पधिक नही मिलते । सेव्य-समुद्याय के झाधार पर बने संयठतों मे श्रम- 
विमाग शिमु-प्रस्पताल, झ्लादिवासी कल्याप्य दिमाग कटे जा सकते हैं। इस प्रतार 
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के विभाग पते सेव्य-समुदाय की सभी सुविवाग्रो का ध्यान रखते हैं जैसे प्रादिवासी 
कल्याण विभाग, झादिवाप्तियों वी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य सुविधाओं, ड्राथिक 
कल्याएं तथा सास्कृतिक आवश्यक्रताग्रो ग्रादि सबकी पूनि करता है । सामप्री के 
आधार पर सगठन ग्रमेरिकी डिपार्टमेन्टल स्टोर मे मिलता है । ये दिपाटंमेटल स्टोर्स 
बहुत वडी दुकान होती हैं जहाँ झ्रापफी झावश्यक्रता की प्राय सभी वस्तुएं मिल 
जाती हैं। ऐसी दुकानों मे फर्नीचर, खिलौने, छूते, दवाइयाँ, जेवरात के भ्रलग-झलग 
विभाग हैं। यदि झ्राप जयपुर के सहकारी बाजार मे जाए वहाँ भी इसी प्रकार के 
विभाग यथा दवाइयाँ, प्रसाघन सामग्री, चाय, कॉपी, मिर्चे-मसाले, दालें, पापड 
और. शन्य खाने-पीने के सामान, वगस्पति, बिजली के सामान, कपड़ा झादि के श्रजग 
विभाग मिलते हैं। यह सेव्य समुदाय या सामग्री या उपादान के झ्राधार पर बनाया 
गया सगठन है । 

लाभ : 


१ इस प्रकार के संगठन बडे ही मुगम होते हैं । यदि श्राप सहकारी आजार 
में जाएँ तो कई दूकानो पर मिलने वाली चीजे एक ही दूकान पर खरीद 
सकते हैं । जब कोई व्यक्ति आदिवासी कल्याण विभाग में जाता है तो यह 
विभाग उसकी प्राय, समस्त प्रावश्यकताओो की पूर्ति करने वी स्थिति में रहता, है । 

२ यह सगठव उन दशाप्रों में ग्रधिक लाभकारी सिद्ध होता है जहाँ लोग 
उतने प्रगतिशील नही कि कई सरकारो विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सके । घन- 
पढ़ प्रामीणय लोग विभागी के बीच कामों के बेंटवारे को नही समभ पाते हैं । 

३. चूंकि प्रति वष एक ही सेव्प-स्रमुदाय अथवा सामग्री वे सम्पर्क मे विभाग 
आता है इसलिए उस सामग्री या सेव्प-समुदाय की समस्याप्रो को ज्यादा ग्रच्छी तरह 
समभ सकता है । ऐसे विभाग अपन-पपन क्षेत्रो में विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेते है । 
हानि + 

१. विशेषज्ञता को यह सरलपन के कारए उचित स्थान नहीं देता | सारा 
काम एक ही वार्यालय में हो जाय यह तभी सम्भव है जब प्रशासन बहुत ही कम 
मतम करे और उसमें भी किसी भी प्रकार की विश्रेषज्ञता वी प्रावश्यक्ता नहीं पढे । 

२ प्रशासन वा सारा काम रोब्य-समुदाय के भ्राघार पर संगठित नहीं क्रिया 
जा सकता । यदि ऐसा क्या जाएं तो एक हो व्यक्ति कई वर्गों मे सम्मिलित हो 
जाएगा । 

हे सेव्य-समुदाय के घाधार पर बते सयठन में राजनेतिर दवाव बहुत झधिक 
बढ़ जाता है । ये सगठन अभ्रधिकाधिक भनुप्रह पाने वी चेप्टा करने लगने हैं। इनका 
जिन का निहित स्वाये पेदा हो जाता है । 
केत्र : 

ऐश्र वे प्राघार पर बनाये गए सगठनों में ऐसे सभी लोगो को एक ही विभाग 


छ० लोक-प्रशासन; सिद्धान्त एवं व्यवहार 


में लाथा जाता है जो एक हो क्षेत्र में काम वरते हैं ३ जिला प्रशासन क्षेत्र के प्राघार 
पर संगठन का उदाहरण है । ऐसे सगठन में उन सभी लोगों को जोकि किसी एक 
क्षेत्र विज्ेप मे काम करते हैं चाहे उनका उदंइ्य जो भी हो, प्रक्रिपा जो भी हो, 
सेव्य-समुदाय जो भी हो, एक सगठन में संगठित किया जाता है। यदिस्षेत्र ग्राधार 
होता है तो उर्दू श्य, प्रत्रिया एवं सेब्य-समुदाय का प्रश्न ही नहीं उठता । झौपनिवे- 
शिक प्रशाप्तन में इसके अनेक उदाहरण मित्रते है ॥ भारत सचिव और उपनिवेश 
सचिव इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। भारत में राज्य प्रशासन, प्रभागीय प्रशा- 
सन, जिला प्रशासन, उप-जिला प्रशासन, तहसील, प्रचायत्त समिति, प्रचायत भादि 
क्षेत्र पर ग्राधारित संगठनों के ही नमूने हैं । प्रशासत जनता तक पहुँच सके इसके 
लिए यह झ्रावश्यक है कि प्रशासन को छोटे-छोटे ल्लेत्रीय भ्राधार पर संगठित किया 
जाय । पुलिस विभाग ने जनता की सेवा के लिए सारे जिले को थानों और चौकियों 
में बोट दिया है । दिल्‍ली मे अ्रशदायी चिक्त्सिः सेवा के लिए शहर को विभिन्न क्षैत्रो 
मे बॉट दिया गया है । 


लाभ : 

१ यदि किसी क्षेत्र विशेष का विकास वरना हो तो उसके लिए इस प्रकार 
का संगठन उपयोगी होता है | यदि जैसलमेर क्षेत्र का विकास करना हो तो उप्तके 
लिए एुक ऐसा सगठन जो जैप्तलमेर क्षेत्र के श्राघार पर समठित किया गया है भ्रधिक 
उपयोगी होगा 


३. ऐसे संगठनों में समस्वय में सुविधा होती है । जिला प्रशासन में जिला- 
धीश जिला स्थित सभी श्रधिकारियों एवं कर्मचारियों के बस का समन्वय करता है । 
यह इसलिए सम्भव होीता है कि सारे क्षेत्र की सेवाए' एक ही प्रधिकारी के तियम्त्रण 
में दाम करती हैं । 

३. ऐसे सगठनो रो यह भी सुविधा होती है कि कार्यक्रम पौर योजनाप्रों को 
क्षेत्र की ग्रावश्यक्ताग्रो के अनुसार परिवत्तित किया जा सकता है । 

४, क्षेत्रीय सगठनो के कमंचारी स्थानीय परिस्थितियों से ग्रच्छी तरह परि- 
चित होते है । अत. कार्यक्रम को जनता को सुविधा की दृष्टि से चलाते हैं । इससे 
सरकार श्र जबता मे ग्रच्छा सम्पर्क स्थ!पित होता है ॥ 
हानि : 

१. क्षेत्र के आधार पर संगठित इकाइयो के कारण उन क्षेत्रों में भी प्रशास- 
निक एकरूपता नहीं झा सकती जहाँ राष्ट्रीय हित भे इसको बड़ी ध्रावश्यक्तता 
होती है । 

२. ऐसे सगठनों मे प्रबन्धक स्थानीय भावनाप्रो से ऊपर उठ बर काम नही 
कर पाता है । 


३. ऐसे सगठनो के बारण तवनीसी एवं विशेषज्ञ सेवाओों व भधिततम 
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उपयोग सम्भव नही हो पाता । हर सगठन में तवनीवी एवं विशेषज्ञ सेवाएँ संगठित 
की जाती है। उनके पाप्त प्रायः काफी काम नही होता । उनका बहुत सारा समय 
बेकार जाता है । 

४ ऐसे सगठनों मे राजनेतिक दवाव अन्य सगठतो की प्रपेश्षा भ्रधिक होता 
है । स्थानीय नेता ऐसे रागठनो को अपने प्रभाव के क्षेत्र मे ले लेते हैं श्रौर सुविधाप्रो 
का मनमाना उपयोग करते हैं । 
ग्राधार का चुनाव 

यह कहना धायद उचित न हो कि संगठन का वोई एक प्राधार सबसे 
अच्छा है और सभी परिस्थित्रियो मे एक ही ग्राधार उपयोगी होगा । राभी श्राधारो 
के प्रपने-प्रपने गुण झ्लौर दोप है। ग्राघार का चुनाव तो परिस्थितियों पर निर्भर 
करता है कि विशिष्ट परिस्थिति में कौत-सा ग्राधार सर्वश्रेष्ठ होगा । राजकीय शौर 
राष्ट्रीय स्तर पर विभाग उद्दं ध्य के आधार पर बनाये जाने चाहिए। सीमा की रक्षा 
के लिए क्षेत्र के श्राधार पर सगठन होना चाहिए ॥ 

यदि क्सी बड़े विभाग को लिया जाय तो हम देखेंगे कि सगठन के विभिन्न 
स्तरो पर भिन्न-भिन्न आधार काम में लाए जाते हैं। डाकवार का विभाग उद्द श्य के 
आ्राघार पर है । डाकतार विभाग ने सारे देश वो सकिलो में वाट रक्ख़ा है। सकिल 
के भीतर पोस्ट ग्राफिस, तार, टेलीफोन, रेडियो के प्रलग-प्रलय भाग होते है यह 
सेव्प समुदाय के प्राधार पर है । रक्षा विभाग उद्देश्य के भ्राधार पर ॒ सगठित किया 
गया है । विभिन्न वर्माण्ड यथा पूर्वी बमाण्ड, दक्षिण्यी कमाण्ड, उत्तरी कमाण्ड झ्रादि 
क्षेत्र के श्राधार पर है । बमाण्ड में रसद के लिए डाबटरी सामान, बन्दूके गोला- 
बारूद, मशीनों के थुर्जे बिल्डिंग के सामान की प्रलय ध्रलग इपाई होती है । कोई 
भी समस्त विभाग ऊपर से नीचे तत्र एक ही ग्राघार पर वनाया जाय ऐसी मांग 
समुचित नहीं कही जा सकती । विभिन्न परित्यितियों मे प्रावश्यकतानुसार ब्रावार 
षा चुनाव किया जाता है । 


विशेष पभ्रष्पपन के लिए 


१ एम० पो० शर्मा सोक-प्रशासन घिद्धास्त एवं व्यवहार 
२ प्राविक ४ दी एलिमेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेंशन 
ह अवस्थी एवं महेश्वरी लौंक-प्रशासन 

४ परी० सरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 


है 


मुख्य कार्यपाल 
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ग्रुसुय कार्यप्रात प्रशासक्षीय इकाई का शीर्ष बिन्दु होहा है ) सरकारों एवं 
गेरसरकारी दोनों सगठनों में यहों बात है। प्रशासवीय सग्रध्म कोरा-स्तूपावार 
(पिरामिड) की भाँति होते हैं। इनका भ्राघार बडा होता है श्लौर ऊपर की ओर से 
पतले होते जाते हैं । यहा तक कि वह स्थिति प्रा जाती है जवर्कनि प्रशाप्तन की सारी 
जिस्मेवारी एक ही व्य्कि मे निहित हो जाती है । हमारे देश मे राष्ट्रीय प्रशामन में 
राष्ट्रपति श्रोर राज्य के प्रशासन में राज्यपाल वी ऐसी ही स्थिति है। इसी प्रकार 
गेरसरकारी भ्रशाप्तन मे कम्पनी को ठीक तरह से चलाने की जिम्मेवारी प्रबन्ध निदे- 
शक, सचिव या मुख्य व्यवस्थापक की होती है । 

अब यह प्रश्त पुछा जा सकता है कि क्‍या हमारे देश मे राष्ट्रपति एवं राज्य- 
पाल वास्तव मे मुख्य कार्यपाल है ' ससदात्मक शासन प्रणाली वाले देशो में दो कार्ये- 
पाल होते हैं । एक स्‍्रौपचारिक एव दूसरा प्रवौपचारिक । सर्वंधानिक हृष्दि से प्रशासन 
बग सारा वाम औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है, चाहे भ्ौपचारिक प्रधान 
के उन फाइलो को देखा भी न हो | हमारे सविधाव मे इस वात की विशेष रूप से 
व्यवस्था की गई है कि “भारत सरकार के सारे कार्य इस प्रकार किये जाय कि सारे 
कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही हो ।/”! राष्ट्र का स्वधानिक प्रधान होते के नाते ब्यक्तिः 
गत रूप से रष्ट्रपति को कोई वार्यकारिणी शक्ति प्राप्त नही है । पर कार्यपरालिका के 
सभी श्रादेश इसी के नाम पर निकाले जाने चाहिए । इसी प्रकार की व्यवस्था राज्यो क्के 
सदर्भ भे राज्यपाल के लिए भी है ।२ कार्यपालिका की वास्तविक शक्तिया तो प्रनौपचा- 
रिक श्रधानों यथा प्रधानमनी एप मुख्यमत्रियों के हाथ में होती है। ये दोनो ही 
ससद एवं विधान मण्डल के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी रह कर कार्यपालिका की 
वास्तविक छक्तियों का उपयोग करते हैं। 

प्रध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देशों मे इसके विपरोत झौपचारिक तथा 
श्रमौपदारिक प्रधान की शज्तिया उक ही ध्यक्तित में निहित होती हैं जैसे प्रमेरिका का 
राष्ट्रपति । वहा पर प्रशासनिक प्राज्ञायें उठ्ती के नाम से प्रकाशित की जाती हैं शौर 
वास्तव में ये उसी के निर्सय होते हैं । यद्यप्रि उसकी सहायता के लिए दस सदस्यों 


१. भारत का सविधान घारा ७७ 
२. वही । 
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वी कैबिनेट होती है। पर इसकी स्थिति ससदात्मक शासन प्रणालों वाले देशो से भिन्न 
होती है । कैबिनेट को एवमत सलाह के विपरीत भी राष्ट्रपति निर्णय लेने को स्वतत्र 
है। प्रमेरिकन कैबिनेट राध्ट्रपति के ग्रधीनस्थ प्रदाधिवारियों की सस्था है,न कि 
उसके समव्रक्ष सहयोगियों वी । 

मुरय कार्यपाल के कार्य“ 

है; ब्रश्यासनिक नीतियो का निर्णय --मुख्य कार्यप्राल यह काम दो प्रकार से 
करता है । पहला, पालियामेट या विधानमण्डल द्वारा बनाये गए कातूदों की स्धि- 
सीमा मे नियम उपनियम श्ादि बनाता है । दूसरे, पालियामेट विधानमण्डल के 
विचारार्थ विधेयक आदि प्रस्तुत करवाता है। ससदात्मक शासन प्रए्णाली वाले देशो 
में तो पालियामरेट का प्रायः ६/१० समय सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेपको के विचार में 
ही बीत जाता है । 

२ मुख्य वार्यपाल प्रशासनिक संगठन के ढाँचे वे निर्माएं के लिए उत्त रदायी 
होता है । नये विभाग बनाने चाहिए या नही, पुराने विभागों का पुत्रगंठन कैसा हो, 
यह सभी बातें मुख्य कार्यपाल की ही जिम्मेबारी है। परिस्थितियों बे अनुसार सरकार 
की जिम्मेवारियाँ बदलती रहती हैं । उनके लिए कई बार नये सगठन की ग्रावन्‍्यकता 
पड़ती है । प्रकाल पीडितो की सहायता के लिए एक विज्येप संगठन भ्रकाल प्रायुकत 
की प्रावश्यकता होगी । यदि प्रशासन के विरुद्ध जनता की शिकायतें हो तो उनको दूर 
करने के लिए लोकपाल झौर लोक-प्रायुक्त जैसे सयठनों की झ्रावश्यक्ता होती है । 

३५ नियुवितियों आदि का अधिकार भी गुरुष कार्यवाल को ही होता है । यथपि 
ग्राजक्ल लोक सेवा के प्रभाव से भ्रविक्तर नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग वी सस्तुति 
पर हो होती हैं, पर श्रोपचारिक रूप से नियुक्ति का प्रधिकार मुख्य कार्यपाल को ही 
होता है। इसके प्रतिरिक्त राजनैतिक नियुक्तियाँ मुख्य वायंपराल ही के हाथ में होती 
हैं । भारत मे राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के मुस्य न्यायाधीश प्रौर स्यायाधीश, 
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाघीश भौर न्यायाधीश, राजदुतो, मद्वा-लेखापाल एव 
लेखा जाच प्रधिकारी प्रादि की नियुक्रित राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्तित करने 
बाले प्धिकारी को पदच्युत करने फा अधिकार भी उसे होता है । भ्रत यह कहा जा 
सकता है कि कामिकर वर्ग के प्रशासन में मुख्य कार्यपाल का बहुत ही अधिक हाथ 
रहता है । । 

४ प्रशांसन को ढग से चलाने के लिए मुख्य कार्यपाल निर्देश, प्रादेश, घोषणा 
आदि करता |है। चौथे प्राय चुवाव के बाद जब राजस्थान मे राष्ट्रपति शासन की 
स्थापना हुई तो यह राष्ट्रपति थी घोषणा के द्वारा बी गई | जब बाद मे स्थिति 
सामान्य हो गई तो एक दूसरी घोषणा द्वारा राध्ट्रपति शासन को वापस ले लिया 
गया । निर्देश एवं आदेश से सरकारी फर्मंचारियों के बामो में एक रूपता झाती है । 

५ मुख्य कार्यपाल समय-समय पर जाँच ग्रादि की ग्राज्ञाएँ देता है। जयपुर मे 
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गोलीकाण्ड के बाद सरकार ने विभागीय जाँच का भ्रादेश दिया था। बाद मे राज्य- 
पाल ने स्थायिक जाच ऊही प्राज्ञा दी । जाच आदि की भ्रावश्यकता तब पढ़ती है जब 
मुझ्य कार्यपाल घहु जानना चाहे कि उसके अ्रधीनत््य कर्मचारी झपनी शक्तियों का 
उचित रूप से उपयोग तो कर रहे हैं) 
पर ६. ससदात्मक शासन श्रश्याली बावे देशों में मुल्य कार्यप्रात का यहे भी 
वत्तव्य होता है. कि बह वित्तीय ब्य की ससाव्ति के पहले प्रागामी वर्ष के लिए झाय 
एवं व्यय के श्नुमानित झँकड़े तैयार करवाये और वित्तीय वर्ष वी समाप्ति के पहले 
इन्हे ससद के सम्मुख प्रस्तुत करे। व्सीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त बिनां सलद 
की सहमति कर बसूल करना वायूनो दृष्टि से प्रतुचित है । 

सुण्प कार्यवाल का यह भी कत्तोब्य होता है कि प्रशासन के विभिन्न विभागों 
एवं मत्रातयों में समन्वय बनाए में समन्वय बनाए रखे । कई बार ऐसा हो सकता है कि दो विभागों मे 
आपस में मतभेद हो जाय, या एक ही पाम दो विभागी द्वारा किया णा रहा हो । 
प्रशासकीय कार्यों मे तालमेल बताये रखना बडा जरूरी है । कई बार तो तालमेल के 
इस कार्य को अशासत का द्वृदघ कहते है । मान लीजिए सीमेठ झौर भवव-निर्माए। की 
सामग्रियों की कमी है ॥ सरकार का सम्मरण विभाग ($७७७9 70०9.) इनकी 
मागो को कम करने का प्रयत्न कर रहा हों । दूसरी श्रोर, वित्त विभाग भवन निर्माण 
के लिए लोगो को ऋण दे रहा हो, जिससे इन रा/मप्रियो की माग पर सीधा भसर 
पड़ता है । मुख्य कार्यपांत फा यह कर्तव्य होता हे कि वह यह देखे कि प्रशासन 
के विभिन्न विभाग कही विरोधी नीतियों तो सट्टी कार्योम्यित कर रहे हैं । 

मुझ़्य कार्यपाल को वे सब अधिकार एवं शवितियाँ दी जाती हैं जोकि गेंर- 
सरकारी प्रशातकीय इकाइयो मे मुएय व्यवस्थापक को दी जाती हैं । मारे बार्मचारी 
उसके भाघीन होते हैं और उन्हे उसकी भ्राहाए' मानती होती. और उन्हे उसको भ्राह्ाएं मानती होती हैं ॥ उतके ऊपर वियत्रण 
का अधिकार मुख्य कार्यपाल को होता है । इस पश्रक्ञार की व्यवस्था होती है कि मुख्य 
कार्यपाल भ्रावश्यक्तानुसार उन्हे भ्रादेश एवं निर्देश दे सके । 

उमर सिद्धान्त एवं कार्यहूप में प्रशासन का प्रधान होन। चाहिए। ससद या 
विधानमण्डलो को प्रशासकीय विभागों के प्रधानों से सीया सम्पर्क स्थापित करने की 
चेप्टा न करके मुख्य कार्यपाल द्वारा ही प्रशासज्ोय नियनण वा कार्य करना चाहिए । 
इसी प्रकार को स्थिति निजी प्रशासन के क्षेत मे भी मिलती है । भापका कालेज विश्व- - 
विद्यालय द्वारा सीधे चलाया जाता है। विश्व-मिद्यालय के प्रमुख कार्यपाल कुलपति 
महोदय हैं | कालेज को सुन्तार रूप से चलाने के लिए निदेशए एवं उप-निदेशक की 
नियुक्ति की गई है। उनके नोचे स्थानीय अध्यक्ष और व्याख्याता होते है। चूंकि 
कलिज चलने की सारी जिम्मेवारी निदेशक पर है इसलिए सिडिकेड और कुलपति 
मद्दोदय को जो बुछ भी पूछ-ताछ करना हो, वह निदेशक महोदय से ही करनी 
चाहिए । स्थानीय प्रध्यक्ष और व्यास्याताप्रो ये सम्पर्स स्थादित करता प्रनुंचित 
होगा । 
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सीति निर्धारित करने वाली सत्ता को उदृंश्य बता देना चाहिए। सरकारी 
गेर-सरकारी प्रश!सन मे यह कानून बना केर किया जाता है। प्रशासन में सचालक- 
मण्डल यह्‌ काम करता है। उददशय के साथ ही उन्हे प्रभुख प्रशासद पद्धति भी बता 
दी जानी चाहिए ताकि उन्हे अपनी प्रधिकार सीमा का ज्ञान हो जाय । उसके बाद 
उसे स्वतत्र रूप से काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसके स्पविवेक में 
वार-बार का हस्तक्षेप अनुचित है। यह बात दूसरी है कि उसका कार्य सतोषभ्रद न हो 
तो उसे सर्वंधानिक या कातूनी तरीके से हटा दिया जाए। 
ससदात्मक शासन प्रणाली वाले देशो मे बहुमत दल के नेया रो प्रवानमंत्री । 
मुस्यमत्री स्वीकार करने के वाद प्रशासव का सारा बाम उसी के हाथ में छोड दिया 
जाता है । मस्त्रि-मण्डस को नियूक्ति, विभागों व बेंटवारा, अमृत सचिव श्रादियी 
नियुक्ति सभी प्रधानमन्री।मुख्यमत्री के हाथ में होती है । जो भी नियुवित्या लोक सेवा 
के निप्रभो के श्रनुसार नही होती हैं वे मुख्य कार्यपाल झपने स्वविवेक से करता है। 
ससूद समय-समय पर प्रश्न पूछ कर, आमरोको प्रस्ताव पारित कर बहिंगगन, निंदा 
प्रस्ताव, झादि प्रशासन पर कुछ न्यित्रण रखती है । प्रशासन की सारी 
जिम्मेदारी प्रधानमत्री और उसके साथियों पर ही होती है। यदि प्रघावमनी और 
सस्तद में प्रनवन हो जाए तो या तो ससद प्रविश्वास का प्रस्ताव पाग करके मत्रि- 
मण्डल को हटा देती है, या मत्रिमण्डल त्यागपत्र दे देता है॥ प्रधानमती चाहे तो 
विधान मण्डल को भग करवा कर नये चुनाव भी करवा सत्ता है। चुनाव के बाद 
भी यदि उसका बहुमत नहीं ग्राता तो वह त्यागपत्र दे देता है। ऐमी दशा मे सम्तद 
नया नेता चुन लेती है। समदात्मक शासन प्रयाली इस पअक्रार की व्यवस्था करती 
है कि भ्रावश्यकता पडने पर नेता तो बदल लिया जाय पर प्रशासन का काम ससद या 
सद की समिति को नहीं दिया जावा। 
यदि सस्द मुख्य कार्यपाल को प्रशासनिक झब्तियाँ नहीं देगी तो एक ऐसी 
परिस्थिति पैदा हो जायगी जहाँ प्रशासकीय विभागों के प्रश्रिफ़ारी व्यवस्थापिका के 
श्रभिकर्ता के रूप में काम करने लगेंगे | मुत्य कार्ययाल उन पर नियत्रण नहीं रख 
सकेगा । सेद्वान्तिक रूप से चाहे वे भले ही मुख्य कार्यपाल के नोचे हो, पर वास्तत्रिक 
रूप मे ये स्वतन्न होंगे । ऐसी दशा मे जब ससद प्रञ्नासनिक शत्ित अपने हाथो मे ही 
रखना चाहती है, तो प्रभेक मण्डल, भ्रायोग झादि वी व्यवस्था करती पड़ती है । कई 
बार भ्ण्डल एवं भायोग भ्रादि के सदस्यों की नियुक्त मुल्य कार्यपाल द्वारा ही होती 
है। पर यह केवल प्रौपचारिक व्यवस्थामात्र है। कार्यपाल इन्हे किसी भी अरार 
नियत्रण में नही रस सकता । 
ऐसी स्थिति में प्रशासन की दशा उस वम्पनी सी हो जातो है जिसमे कोई 
मुस्य-ध्यवस्थापक न हो, ने तो प्रशाधनिक नियत्रण हो और न कोई कार्यक्षम हो । 
सारा काम बिना विस्तो समन्वय वे विया जा रहा हो । मुरुय कार्यपाल को चाहे सविधान 
द्वारा इन कामों का उत्तरदादित्व दिया भी गया हो, पर उस्ते ऐसी प्रशासतिक प्रिस्थि- 
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तियों मे रखा जाता है कि वह अपना उत्तरदायित्व निभाने में सवंधा ग्रसमर्थ रहता 
है । प्रशासन की ऐसी व्यवस्था जहा विधान मण्डल स्वर्य ही प्मिति, भायोग, बोड 
द्वारा प्रशासन चलाने की व्यवस्था करती है, संद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से 
दोयपूर्ण है । 

मुख्य कार्यपाल प्रशासन सम्बस्धो मा न नही निभा 
सकता । भ्रत: उम्धकी सद्दायता के लिए अनेक परामर्शदाता प्रतिष्ठानों की नियुक्तिकी 
जाती है। ये मुख्य कायंपाल को निरंय लेने मे सहायता पहुँचाते हैँ।_पैचनाएं एक- 
जल दे हैं. ३ यूदट क्पाॉन की रोड जे यह कि हैं माता के करते हैं भौर मुख्य कार्य पाल की प्रोर से यह देखते हैं कि झ्राज्ञाप्रो एव निर्देशनों 
का उचित रूप से पातलतव हो-स्हा है था वही .। भमेरिका भे राष्ट्रपति की सद्दायर्ता, 
लिए एक्जीक्यूटिव आफिस आफ दी प्रेसिडेट (फछिल्ए्पाएट 008 णी ॥6 ऐ:८४4७॥/) 
है। भारत मे प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सहायता के लिए _कबिनेट सचिवालय 
है। सचिवालम का प्रभान एक सचिव होता है। सचिवालय मुझ्यत. चार भागों 
पै बेटा है | 

१ मुख्य सचिवालय 

२ झी० एंड एम० प्रभाग 

३ सैँंतिक कक्ष 

४. ग्राथिक कक्ष 

इनके अतिरिक्त केन्द्रीय साध्यिकीय विभाग सलग्न बायलिय के रूप में काम 
करता है । 

योजना प्रायोग भी परामर्शदाता प्रतिप्ठात के रूप में ही काम करता है। 
झसका उ्द श्य भारत सरकार को योजना एवं विकास के क्षेत्र से परामर्श देना है। 
इसकी स्थापना मार्च १६५० में को गई थी। इसका भ्रमुख उद्देश्य देश की तोप्र गति 
मे ग्राथिक प्रगति के लिए योजना बनाना है । इसके सचिवालय का प्रधान एक सचिव 
हीता है। भायुक्त तीन प्रमुख भागो मे बेंटा है * 

१. कार्यक्रम परामपक्दाता मण्डल 

२ सामान्य सचिवालय 

३ तकनीकी प्रभाग 

इसमे २१ खण्ड पीठ हैं । 

इनके ब्रतिरिकत योजना ग्ायोग में कई परामर्शदात्री समितियाँ भी हैं। जेसे 
राष्ट्रीय विकास परिषद, आयोजना निर्माण समिति, सिंचाई छव विद्युत्त योजनाम्री की 
परामर्शेदात्री समिति, जन-सहयोग वे लिए समन्वय समिति इत्यादि । 

केसद्रीय सचिवालय भी परामशंदाता श्रतिष्ठान ही है / यह घनेक सत्रालयों में 
विभवत है। मत्रालग अपने-विभास-के-सं त्रियो-को-मम्यसनिक-मसमखो-मे-परामरश देता 
है । यह देखता है कि विभागोय प्रशासन नियमों के अनुसार चलता है। मंत्रियों के 
लिए सूचनाएं एकत्रित करता है, उन्हे निर्णय लेने मे सहायवा पहुँचाता है तथा उन्हे 
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यह बताता है कि उनयी प्राज्ञाओं का उचित ढय से पालन हो रहा है या नही । अनेक 
सत्रालयों में यथा, विधि मत्रालय, सिंचाई एवं विद्युत मत्रातय, सामुदायिक विकास 
मचालय, में फेवल सनिवालय ही हैं। सहायक श्यट्र खलाए नही हैं। इसीलिए डीन 
एवल्पवी (0०था /.]/८७०५) ने कहा है कि कुछ प्रमुख विभागों वो छोड कर भारत 
को केंद्रीय सरकार में केवल परामशंदाता प्रतिष्ठान ही हैं। सहायक श्य खलाएँ 
नद्ठी हैं । 

मुख्य कार्यपाल का प्रशासन मे वास्तविक महत्त्व समभने के लिए यह श्राव- 
श्यक है कि उसके नेतृत्व के कार्य को अच्छी तरह, समका जाय । मुरय बार्यपाल स्वय 
बया करता है या वया नही बरता है यह तो गौरा वस्तु है। यह प्रपेक्षा भी नही की 
जाती कि मुझ्य कार्यपाल सारा काम स्वय करें। मुख्य कार्यपाल को तो यह 
देखना है कि प्रशासन का सारा काम भ्रच्छी तरह सुचारु रूप से चले। उसे ऐसी 
परित्यितियो का निर्माण करना है कि जिसमे प्रत्येक भ्रगता काम अच्छी तरह कर 
सके जिससे उद्दे श्य की प्राप्ति हो सके । मुख्य कार्यपाल प्रपने उद्देश्य एवं भावनागरों 
से भपने प्रधीवस्थ कर्मचारियों को इस प्रवार प्रभावित करता है कि वे प्रपते पारस्प- 
रिक विभेदों को मुलाक्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो। यह सरकारी 
झौर गैर-सरकारी दोनो प्रकारों की प्रशासकीय इकाइयो में लागू होता है । 

मुख्य कार्यपाल के लिए अबने सहयोगियों के बीच सत्ता का प्रतिनिधान करना 
चड़ा झावश्यक है। प्राज के समय में सरकारी एवं ग्रेर-सरकारी दोनो ही क्षेत्रो मे 
प्रशासकीय इराइयाँ इतनी ब्दी हो गई हैं वि बिना प्रतितनिधान के काम चल ही नहीं 
सकता । यदि प्रतिनिधान नहीं क्रिया गया तो सारे प्रशासन का भार मुख्य कार्यपाल 
पर भा पडढेगा श्रौर मुख्य कार्यंपाल इस कार्यभार खे दब कर रह जाएगा। यही 
कारण है कि बुद्ध देशो मे प्रधातमस्त्री कोई भी विभाग प्रपने पाप्त नही रसतता । वह 
सामान्य रूप से सारे प्रशासन की देखभाल करता है श्रौर सहयोगियों के दीच समस्व॒य 
बनाए रपता है। यहो बात गैंरूसरब्ारी भ्रशासन में भी लागू होती है । मुख्य 
अ्यवस्थापक कई बार कोई विभाग प्रपने पास नही रखते । उतत्रा सारा समय समय 
झोौर भविष्य में वम्पनी वे विरास को योजनाएँ बनाने में बीतता है। वे अपने प्रमुख 
सहयोगियों से मिलते है, यदि प्रशासत में कोई समस्या झा गई हो तो उसके निदान 
का प्रयत्न करते हैं भौर यह देखते है त्रि उनके सहयोगी योजनाओं को उनकी इच्चा- 
नुसार कार्यान्वित कर रहे हैं । 

भाज वा युग प्रभातस्त्रीय युग है । प्राज पुराती मान्यताए तेजो से बदल रहो 
हैं । मुक्य कार्यपाल चाहे बह सरकारी क्षेत्र में हो, प्रथवा गर-सरकारी इन बदलतों 
हुई परिस्थितियों से भछूतरा नहीं रह सकता । प्रशासरीय नेतृत्व भी प्रजातस्त्रीय होता 
चाहिए । प्रजातन्त्रीय प्रशासक्रोय नतृत्त का दात्पयं यह है कि सुख्य वारयपाज सपने 
सन्निकट क्‍धीनस्थ भ्रधिकारियो की दाते सुनेगा । उनसे प्रपने िचारो को मनवाने के 
लिए त्ँ और भ्रनुनथ का उपयोग करेगा। भष झौर प्राज़ा का प्रयोग प्रजातत्रीय 
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प्रशासकीय नेतृत्व मे कम-से-कम होना चाहिए | इनका उपयोग तभी ठीक कहा जा 
सकता है जब अन्य सभी उपाय भ्रसकल रहे हों और मय एव श्रात्ना के भ्रतिरिक्त 
दूसरा कोई भी रास्ता न बच रहा हो १ 

मुख्य कार्यपाल के लिए यह मी आवश्यक है कि वह अपने झ्रधीनस्थ कर्मे- 
चारियो को इस बात से ग्राश्वस्त कराये ह वह उत पर विश्वास रखता है । यदि वे 
कानून को सीमा में काम करें, और स्वविवेक का नित्री प्रयवा राजवेर्ति स्वविवेक का निजी प्रयवा राजनेतिंक उद्देश्य को 
प्राप्ति के लिए उपयोग नही कर तो मुख्य कार्यपाल उनका साथ डेगा । ग्राज भारतीय 
प्रशासन में प्राय, सभी अधिकारियों के सामने यही समस्या मुह बाये खड़ी है। श्या 
ठीक ढग से काम करने के वाद भी उनदे ्रधिकारी उनका साथ देंगे ? अग्रेजी शासन 
में हर अधिकारी को यह विश्वास था क्रि यदि वह श्रपने भ्रधिकार सीमा के भीतर 
स्वविवेक का बिना किसी भय अथवा स्वार्थ के उपयोग करेगा तो उप्तके उच्च- 
भधिकारी उप्तका साथ देंगे । ग्रत श्रधिकारी निर्सय लेने भर उनको कार्यान्वित करते 
मे झपनी योग्यता भर पीछे नही हटते थे । पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद परिस्थितियों 
के बदलमे के कारण यह झाइवासन नही रह सका ॥ फलत. हम देखते हैं कि प्रधिकारी- 
गया निशणंय लेने मे हिचकते हैं, और जहा तक सम्भव हो, किसी त किमी बहाने 
निर्णय को दालते रहते है । निणंय के वाद भी उनको कार्यान्वित करने में उत्साहशील 
नही दिखाई पडते | गत मुख्य कार्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह अधिकारियों को 
भ्राशवस्त कराये कि उन्हे प्रपता काम नियमों के भनुसार करना चा। चाहिए भौर 
प्रावश्यकता पड़ने पर प्रशासन और मुख्य कार्यपाल उनका साथ देंगे ॥-जवतक 
अधिकारियो को इस प्रकार का आश्वासन नहीं मिलता प्रशासन की कुशलता नहीं 
बढ़ाई जा सकतो । 
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सार्वजनिक कार्यों वी प्रधिक्तम कार्यकुशलता और मितव्ययता पूर्ण प्रशासन 
के लिए जिन सेवाड्ों वी ग्रावश्यकता है उनकी सयठत योजैया का झाधारभूव रूप 
बया हो, यह एवं भहत्त्वपूर्ण प्रश्त है। दूसरे रूप में इस प्रश्व का प्राशय उन विभिन्न, 
सेवाधो की सह्या एवं रूप निर्धारण करने तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धो से है जो 
कि निर्धारित कार्य को पूर्णा करने के लिए स्थापित की जायेगी । यह निश्चित किये 
बिना कि सगठत का श्राधारभुत रूप बया है । प्रशासत्रीय प्रणाली के प्रारूप के सम्बन्ध 
में निर्णय नहीं हो सकता । इस हृष्टिवोणा से समस्या को देखने हुए यह कहा जा 
सकता है कि सरकार की प्रशासकीय प्रशाती एक एकीकृत प्रशासवीय यन्त्र है। इसका 
प्रभिप्राय यह है कि विभिन्न प्रशापकीय सेवाएं एक-दूसरी से भ्रलग-प्रलय या स्वतस्थ 
इकाद्यो के रूप गे दिलाई न देकर एक सामान्य रागठन के कार्यवाहक श्रण दिखाई 
दें । इनमे से प्रस्‍्येक वा भ्रपना भिन्न क्षेत्र होते हुए भी सामान्य उद्दं श्यो वी प्राप्ति के 
लिए वे दूसरी सेवाप्रो से सौहादंपुर्णा ढग से कार्य बरे । 
जिप्त प्रकार बिसी मोटर बार में मशीन, गाड़ी का मुर॒य भाग रबर के हिस्से, 
बिजली की फिटिय भ्रादि प्रलग-प्लग चीजे हैं, पर याड़ी के लिए ये सभी एक होकर 
काम करते हैं तभी गाडी चलती है, इसी प्रकार चाहे विभिन्न प्रशासत्रीय सेवाएँ 
प्रलग-भ्रलग हो १र प्रशाराकीय मशीन को उचित रूप रे चताने के लिए दनका एक 
होकर एक व्यवस्थित तथा समन्वित रूप से काम करना जरूरी होता है । सरकारो 
की प्रशांसवीय शासाओों वी जाँच से यह पता चलता है कि उनका जन्म दो भिन्न 
सिद्धान्तो पर भाधारित है उनको (१) स्वतस्थ यथा झगास्बन्बित प्रणाली झौर (२) 
एकीइृत या विलयित या सप्राफलित या विभागीय प्रण्याली वहा जा सकता है । 
स्वतन्प्र प्रणाली था अ्रसम्वन्धित प्रणाली - 
इस प्रग्शाली मे प्रस्येश सेदा एक इदतन्त्र इकाई सपभो जाती है जिपतदा 
दूसरी सेवाप्रों से या तो कोई सम्बन्ध नही रहता था सम्बन्ध रहता भी है तो कैवल 
भोपचारिक मात्र । इसके प्रन्तंगत दी जाने वाली मेवा से मुम्य वार्यपाल या व्यवस्था- 
पिक्रा--जिसके द्वारा उसका जन्म हुशा था घौर जिसके ढारा उसका नियन्त्रण 
निर्धारण क्या जा रहा है, वा सीया सम्पर्क स्थापित रहता है। 
एकीवृत या विशयित या समाक लित या विभागीय प्रण्याली 
इस प्रणाली मे उस सभी सेजझो को जिनबा कार्य एक सामाष्व क्षैत्र में 
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झाता है एक समप्टि मे इकट्ठा करने का प्रयत्व किया जाता है । इनका परस्पर सह- 
योग एवं निकट सम्बन्ध रहे इसलिए इन्हे विभागों मे बाट दिया जाता है जिनका 
एक घुरुय अधिकारी होता है जिसे उन सभी सेवाग्रो का साधारण ज्ञान होता है। 
उम्का यह कतंब्य होता है कि सभी समप्टिगत सेवाप्रों को सौहादंपूर्णो ढग से भाम 
उर्दंइय की प्राप्ति वेः लिये कार्य करने को प्रेरित करे । इस प्रणाली के अन्तेंगत सत्ता 
का सून विभिन्न सेवाप्रो से विभागो द्वारा, जिनको वे ग्रघीनस्थ इकाइयाँ हैं, मुख्य 
कार्यपाल या ब्यवस्थापिका जिसके झन्तगंत सभी विभाग झाने हैं, की प्रोर प्रवाहित 
होता है । 

एकीकृत या विलयित प्रणाली क्यो २ 

ल्‍ प्रत्येक प्रणाली के अपने झ्लग-ग्रलग लाभ हैं । परत्तु किसो भिन्न दृष्टिकोण 
मे दूपरी प्रशाली अधिक उचित प्रतीत होने लगती है । इसके लाभ निम्नलिखित 
हैं -- 

१. इस प्रणाली द्वारा सरकार की समस्या साधारण रूप से धांसतान हो 
जाती है । प्राजक्ल सरकार विभिन्न प्रकार की अधिव से अ्रधिक सेवाएं प्रारम्भ 
करती जा रही है । ऐसी दशा में साधाररय जनता का तो क्या कहना, जो 
लोग इन सेवाग्रो को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हे भी इनके जटिल 
रवछप का पूर्ण ज्ञान नही है । ऐसी स्थिति में जो बुछ भी समस्या की जठिलता 
को कम कर सके वह अच्छा होगा । विशेषनया यह प्रणाली प्रधिक ज्ञानप्रद 
विधान बनाना सम्भव करती है और जनता द्वारा इन सेवाप्रो के प्रभावशाली उप- 
योग को भी सम्भव बनाती है । 

२. इस प्रणाली द्वारा विभिन्न सरकारी विभाग गपने कार्यक्रमों को ग्रधिक 
अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं तथा उन्हे सुचारु रूप से पूरा कर सतते हैं। 

३. इस प्रणाली में मुस्य कार्यपाल से सीधा सम्पर्क रखने वाले तात्कॉलिक 
भ्रधीनस्थ कर्मचारियों की सख्या कम हो जाती है। इससे नियन्त्रण अधिक कारगर 
रूप से रखा जा सकता है तथा मुरय कार्यपाल को प्रशासन की विभिन्न समस्याप्रों 
पर सोच-विचार करने के लिए काफ़ो समय मिलता है। फलतः एक प्रभावशाली 
शिख र॒स्थ प्रशासन व नियन्त्रण की व्यवस्था का विकास होता है । 

४. यह प्रणाली अधिकार एवं उत्तरदायित्व को पूरी तरह निश्चित 
करती है| 

४. इस प्रणाली पे संगठन, सामग्री, सयन्‍त, कमंचारी व कार्यों के दुहरेपन 
को रोकने का पर्याप्त उपाय रहता है ॥ 

६. पुस्तकालयो प्रयोगशालाओ तथा भन्‍्य सेबाप्रो का पूरा-पूरा उपयोग 
इसमे सम्मव होता है ॥ 

७. यहूं उन सेवाड्नों के बोच जोबि एक ही सामान्य कार्य-झेत्र मे प्रभाव 
शालोी दो, पारस्परिक सहयोगी सम्बन्धों को सम्मव बनाती है, जो किसी दूसरी विधि 
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हारा नहीं हो सकता । 

८. यह उन तरीको को भ्रस्तुत करती है जिनमे अधिकार क्षेत्र के मतभेदो को 
हटाया जा सके या उनमे तत्परता से समायोजन किया जा सके । चूंकि सारा सगठन 
एक ही व्यक्ति की भ्राधीनता मे काम करता है, झ्त प्रशासकीय इबाइयो के प्रापसी 
भगड़े झासानी से सुलकाए जा सकते हैं । 

&. यह सभी प्रशासकीय प्रक्रियाओं व॑ विधियों का मानकौकरण अधिक 
सुविधाजनक रूप से करती है । इस प्रणाली मे सस्थागत कार्गेकलापो के केस्ट्रीयकरण 
मे सुविधा होती है जैसेकि क्रय करना, सुरक्षित रखना, सम्भरण करना ब नियुक्ति 
करना झादि । 

१० चूंकि इस प्रणाली द्वारा एक ही प्रकार की सेवाएं एक विभाग के झम्त॑- 
गत प्राती हैं इसलिए सरकार को विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के बनाने में सुविधा 
होती है ग्रौर उसमे भ्रापस मे उचित सोहादंपूर्ा सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है । 
अतः इस प्रणाली द्वारा विकास सम्बन्धी कार्पों को सुचार रूप देने एवं उतके क्रिपा- 
_न्वित करने मे सुविधा मिलती है । 
एकीकृत या त्रिभागीय प्रणाली की अपेक्षाएँ 

उपरोक्त विवरण से एकीकृत प्रशासकीय प्रणाली को प्रप्तम्बन्धित प्रणाली 
से संद्धान्तुक रूप से उत्कृष्टता प्रकट होती है । पर संदान्तिक उत्कृष्टता मात्र से 
किसी प्रशासकीय प्रशाली को भफ़लता मिल जाए यह प्रनिवार्य नहीं है । 
संद्धान्तिक रूप से ठीक प्रशाली को यदि गलत तरीके से काम में लाया जाये तो 
सफलता शापद ही मिल सके । एकीवृत प्रशासकीय प्रणाली की प्रावश्यकता के लिए 
निम्नलिखित प्रपेक्षाए' हैं -- 

है विभिन्न सेवाप्रो को विभागों में एकत्रित करने का काम ठीक प्रकार से 
किया जाएं । एक विभाग मे उन्हीं सैवाप्नो को लाया जाना चाहिए जोकि एक ही क्षेत्र 
से सम्बन्धित हो | इसका तात्पयं यह हुप्रा कि जहा तक सम्भव हो, विभाग सम- 
उद्दे शीय या एक उहं शीय होते चाहिए । ऐसी सेवाएँ जो उस उर्ेश्य से सम्बन्धित 
से हो, उन्हे उरा विभाग से कदावि शामिल नहीं किया जानता चाहिए ॥ 

२. कभी-कभी विभागीय या एकीडत प्रणाली के समर्थक यह दृष्टिकोण बना 
मेते हैं कि विभिन्न सेवाग्रो का छोटे छोटे विभागो में केवलमात्र गठन कर देना ही 
लाभदायक होगा । पर यह केवल भ्रममात्र हैं; जबतक सेत्राप्रों का गठन इस भांति 
का न हो कि जिससे उनमे वास्तविक कार्यात्मक सम्बन्ध बने रहे उनका विभागों से 
गठन करना सेदाप्रो भोर विभागों दोतो के लिए ही शभ्रद्वित करते हैं । 

३. सेवाग्रों के दृष्टिकोण से हम देसते हैं कि यदि उन्हें एक ऐसे विभाग के 
अ्म्तगंत रसा जाएं जि्तका कि मुख्य कार्य वह नहीं है, इन सेवाप्रो को उसके पघन्तगंत 
अनावश्यक संलग्न किया गया है तो उनके कार्य मे शियिनता भाजाएगी । कई बार 
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प्रशासकीय कामों को गतिविधि कम हो जाती है क्योकि इन सेवाग्रो से साम्दस्वित 
महत्त्वपूर्ण कार्य करने से पहले विभागीय प्रध्यक्ष की स्वीकृति लेनी पड़ती है । 
४. विभागों के दृष्टिकोण से देखें तो प्रतीत होवा है कि उन्रे ग्रमंगत तत्त 
ग्रा जाते हैं जिससे जटिलता बढ जाती है और सेवाप्नो मे उचित समस्वय पैदा नहीं 
हो पाता है। प्रशासक्रीय विधियों में मानक्रता भी नही था पाती है । 


४. इससे विभाग के अध्यक्ष के समय एवं ध्यान का भी सदुपयोग नहीं हो 
पात्ता है। उसका जो पूरा समय एवं घ्यान विभाग के प्रायमिक कत्तेंव्यों को दिया 
जाता चाहिए था, उसमे व्यवधान हो जाता है भौर उसके ऊपर प्रनावश्यक ग्रधिक 
उत्तरदायित्व गया जाता है । 


विभागीय गठन में किन सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए 

ऐसा कहा जा सकता है कि यदि सम-उद्दे शीय विभागो के सिद्धान्त को विभागीय 
गठन वा मुहढ ग्राघार मान लिपा जाए तो बहुत कम प्तमस्याएँ सामने प्रा्येंगी । किन्तु, 
वास्तव में ऐसा नहीं है। ज्योही विभाग गठित करने का कार्य प्रारम्भ किया जाता है 
बहुत-सी विघारणीय यातें सामने झ्राती हैं । इनमे से सबसे पहले जिप्तकी ओर घ्यान 
दिया जाना चाहिए वह है, यह निर्धारण करना कि कौन-सी सेवा प्रशासकीय सेवा है 
जिसको कि विभाग में गठित क्रिया जाता है। श्रधे स्थासिक एवं अधु-बंधाविक 
सेवाओ्रो को विभागों के गठन में शामिल नहीं करना चाहिए । इस प्रकार की सेवाप्रो 
को कार्यपाल के निर्देशन व नियंत्रण के प्रत्वर्गत नहीं लाया जाना चाहिए । ये या तो 
न्यायडालिक़ा के अस्तगंत या विधानसभा के प्रन्तगंत, इनके प्राधमिक कार्यों को घ्यान 
में रखते हुए रखी जाती चाहिए । इन दोनो प्रकार के कार्यों सम्बस्धी सेबाप्रो को 
कार्यपाल के अन्तर्गत लाता एक बडी भूल होगी । इसी भांति झब॑-वैघानिक भौर 
प्रध॑न्ायिक सेवाश्रो के ग्रन्तर्मत उन सेब्ाप्रो का रखा जाना भी जो हि पूरतया 
भ्रशासकीय है उचित नही । अत प्रथम समस्या यह है कि सेवाग्रो की प्रकृति का 
निर्धारण किया जाय। तत्पइचात्‌ उसकी प्रकृति के अनुसार यदि वह प्रृण॑तया 
प्रशासकीय है तो विभागो में गठित क्या जाय । यदि वह प्रघ॑-स्यायिक या ग्रथ॑- 
बंघानिक है तो क्रमश न्यायपालिका या विधानसभा के अन्तर्गत रखी जाथ । इसके 
साथ यह भी घ्यान देने योग्य बात है कि इन तोनो प्रकार की सेवाओं के प्रन्तर्गत या 
साथ दूसरे प्रकार की सेवाएँ न जोडी जाएँ । 
सेवाओं को विभाग के गठन मे सम्मिलित करने का सिद्धान्त 

जब यह निश्चित हो जाये कि कौन-सी सेवाएँ विभागों के अन्तयंत्त आएगी 
तो सेवाग्रो के गठन के सिद्धान्त के निर्धारण की समस्याएं सामने श्राती हैं । प्रइन यह 
है कि बया सेवाप्नों का गठन उनके श्राधारपूव उद्दे एयो, शिसके लिए उन्हें स्थारित 
किया गधा था और चलाया जा रहा है, के मनुस्तार किया जाए या उत उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए सेवाग्रो के कार्यो ने जो रूपले रखा है, उसके अनुसार क्या 
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जाए ? प्राधारभूत उद्देश्य के अनुसार अगर सेवा्नरो का गठन किया जाता है तो 
सरकार के विभिन्न कार्य क्या-क्या हैं यह निर्धारण करने का प्रयत्व किया जाना 
चादिए । विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभाग बताये जाए श्रौर प्रत्येक विभाग के 
ग्रन्त्गत वे सभी सेवाएँ सम्मिलित की जाएँ जिनके कार्य उनसे सम्बन्धित हैं । 

यदि सेवाग्रो बा गठन उनके कार्यों के रूप के अनुसार किया जाता है तो उन 
सभी सेवाश्रो के कार्यों को जैसे इन्जीनिर्यारिय, वैज्ञानिक प्रनमुसधान साहियिकी के 
निर्धारण वा प्रयत्त किया जाना चाहिए और उन सभी सेवाग्रो को विभिन्न विभागों 
के प्रस्तगत लाया जाना चाहिए जिनके कार्य इस हृष्टिकोश से उनके रूप के समकक्ष 
है । दोनो मिद्धान्तों के प्रलग-प्रलग लाभ हैं किन्तु विलोबी ने उद्ंश्य के श्राधार पर 
सेवाप्नो के गठन पर जोर दिया है । उनका क्यन है क्ि कार्य के रूप के भ्रनुमार गठन 
करने से एक सर्वोच्च अधिकारी में सभी मामलों के उत्तरदायित्व को केन्द्रित करने का 
उद्वं श्य नप्ट हो जाता है। ग्रत सेवाग्नों को विभागों में गठित करते समय मुख्य कार्यों 
का ध्यान रखा जाना चाहिए न कि कार्यों दे रूप का १ ग्रत साराश मे यह कहा जाता 
है कि पुनर्मठित प्रशासकीय प्रणाली में निम्बलिसित सिद्धात्तों को स्थान मिलना 
चाहिए । 

१ सगटन वा प्रवार एकीकृत या विभागीय होना चाहिये । 

२ पूर्णांत प्रशासकीय सेवाप्रो ग्रोर प्रर्ध वैधानिक व प्रधे म्थायिक सेवाश्रो 
तथा दूमरी विशेष सेवाग्नो का निर्धारण क्या जाए भौर वेवल प्रशासकीय सेवाओं 
को ही विभागीय गठन भे सम्मिलित जिए जाए । 

३ सेवाप्रो को उनके उद्देश्य के कार्यों को ध्यान मे रख कर विभागोंमे 
वाटा जाना चाहिए न कि सैवाप्नों कै कार्य के रूप को ध्यान में रव कर । 

४ ययासम्भव विभाग समकार्यात्मब हो । 
प्रशासत्रीय विभाग का आान्तरिक सगठन 

यदि किसी प्रशासवीय विभाग के कार्यों को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होगा 
बि मुख्यतः ये दो भागों मे विभाजित किए जा मत्ते हैं 

(प्र) प्राथसिक फार्यफलाप--ये बे कार्यक्रम है जिन्ह पूरा करने के लिए 
विभाग बताया गया है ये कार्यत्रम प्रत्येक विभाग में पलग-प्रलग होते हैं। 
शिक्षण व्यवस्था शिक्षा विभाग मे, देश की ग्रान्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा रक्षा विभाग 
में, रोगियों की चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में प्राथमिक्त कार्य क्रम कहे जाए गे । 

(व) सह्यागत कार्यक्षलाप--ये ऐसे बरार्यक्रम होते हैं जोकि विभाग को 
सुचारु रूप से चलाने के लिए भावश्यय होते हैं। यदि विभाग इन कामी को नही 
करे तो वह झपन प्राथमिक कार्यकलापो को पूरा नहीं कर सक्रेया | इस श्रेणी से 
पूविसेवा, सचार, तेखा, भ्रवे क्षण, का्िक वर्य प्रशासन झ्रादि सेवाए' झाती हैं । 
प्राथमिक तथा संस्थागत कार्यकलापो मे श्रस्तर 

इन दो प्रवार के कार्यक्लापो में विम्नलिखित प्म्तर हैं 


घ्ड लोक-प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार 


(प्र) भ्रायमिक कार्यक्लाप स्वयं मे ही साध्य होते हैं। इसका तात्पयं यह है कि 
विभाग का निर्माण हो इसविए किया गया है किये काम सुचाद रूप से पूरे किए 
जा सकें। शिक्षा विभाग का निर्माण इसलिए किया गया है कि स्कूल झोर कानेजों 
में विद्याधियों को शिक्षा दी जा सके। इसके विपरीत सस्थागत का्यलाप साध्य 
को प्राप्त करने के लिए साधन मात्र हैं। पूर्ति छेवा, संचार, लेखा पाई सेवाग्रों 
को साध्य नहीं कहा जा सकता ॥ ये तो विभाग के प्राथमिक उद्दे शई की प्राप्ति के 
साधन हैं। ये काम इसलिए किए जाते हैं कि विभाग झपना प्रायमिक कार भच्छ 
तरह कर सके 

(ब) विभाग के प्राथमिक कार्यक्लापो में कार्यक्रुगललवा उसके संस्थायत वायें- 
क्लापो की कार्यकुशलता पर निर्मर होतो है। यदि किमी विभाग में वार्मिक बर्य 
प्रशासन ठोक से नही है, भौर वहा पर लोग हमेशा एक-दूसरे से सडते-भिडते रहते 
हैं, अ्नुशांसनहीनता है, नीति अप्टवा है, लोगो को विभाग वी बामिक नीठियों में 
विश्वास नहीं है, ऐसो स्थिति में प्राथमिक कार्यकलापों में कार्यकुशलता का प्रश्न ही 
कहाँ उठता है । 

(स) प्रत्येक विभाग के प्राधमिक्त कार्यकलाप अलग-प्रलग होते हैं । जैसे रक्षा 
विभाग का प्राथमिक कार्यक्रनाप देश को आन्‍्तरिक एवं बाह्म सुरक्षा करना है तो 
समाज-कल्पारा विभाग समाज के पिड्डे हुए वर्मों की उन्नति के लिए प्रयास 
करता है। 

चूंकि ये कार्यक्रम ग्रलग-प्रलग होते हैं श्रतः इतसे सम्बन्धित नियम तया 
नीतियाँ भी झलगर-प्रलग होती हैं। इसके विपरीत सल्वागत कार्यक्रम जैसे लेखा पूर्ति 
सैया, कामिक वर्य-प्रशासत सभो विभागों में एक समान हो होता है । 

यही कारण है कि भाई० ए० एस० सबिव राचिवालय के प्रत्येक विभाग में 
भगम करते मिलते हैं तथा एक विभाग से दूपरे विभाग में उनका स्थानान्तरण होता 
रहता है । जो लोग प्राथमिक तथा सस्थायठ कार्यक्रमों में प्रस्तर नहीं सयमते वे कई 
बार इस प्रकार प्रापत्तिया उठाते हैं कि प्राई० ए० एस० का भधिकारी सभी विमागो 
में कैसे काम कर सकने में सक्षम होता है ॥ वस्तुत घ्थिति यह है कि भाई० ए० एस० 
झधिकारी विभाग के प्राधमिक कार्यक्रमों को नहीं समालते। वे तो संस्थायत कार्यक्रमों 
पर नियन्त्रण रखते हैं । 

प्रशासन में प्रधिकतर हम विभायो के सस्यासत कार्यकलापो एवं इससे सम्ब- 
>िघित समस्या्रों का हो क्‍्ध्ययन ऋरते हैं । 

(प्र) चूंकि विभागो की स्थापता प्राथमिक कार्यक्लापो की पूवि के लिए ही हुई 
है प्रतः इस दिशा में खर्च कम करने का प्रश्त प्राय. कम ही उठता है। पर संस्यथायत 
कार्यकलापो के खर्चों को कम करने का सर्देव हो प्रयास किया जाता है। जब ऊिसी 


विभाय मे प्रभासवीय व्यय कम करना होता है तो पहले सस्थागत वायेकलापों के ख्चों 
में कमी को जाती है। 


अशासकोय शाखा संगठन फ्श 


उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्राथमिक तथा सस्थागत कार्यों को 
कृति में काफी ग्रग्तर है । भरत. प्रशामकीय वार्यकुशलता के लिए यहू झ्रावश्यक है कि 
इन दोनों वार्यों के लिए प्रलग-अलग इक्ताइयाँ बनाई जाएँ। इसके पक्ष में तिम्त- 
लिखित तर्क प्रस्तुत विए जा सकते हैं . 

(पे) जिन प्रधिकारियों को प्राथमिक कार्यकलापों में काम बरना है, उन्हें 
यदि संस्थागत कार्यों से छुट्टो मिल जाए तो वे झपना सारा समय प्राथमिक कार्यकलाप 
मे ही बिता संग १ इसमे प्राथमिक कार्यक्लश्प को सफलता को ग्राशा ग्रधिक 
हो जाती है । 

(व) ग्ननेक बार ऐसा भो देखा गया है कि कोई भधिकारी भपने व्यावसायिक 
विशेषज्ञता के क्षेत्र मे तो बहुत ही ग्रधिक कार्यकुशल है, पर सस्थागत कार्यकलाव के 
क्षेत्र मे वे कुछ मी नही कर बाते । जैसे एक डाक्टर प्रपने डावटरी के क्षेत्र मे तो 
बडा ही मोग्य है, पर कामिक प्रशारान तथा रामान खरोदने के बाग मे ठीक तरह 
काम नहीं बर पाता ॥ डावटर का चयन उसकी ध्यावसाथिक योग्यता के ग्राधार पर 
होता है न कि सस्थागत दारयों मे उसकी कार्यकरुशलता के प्राधार पर । 

(ब) सस्थागत काम भो भ्राजतल बहुत ही झधिक तकनीकी बन गए है । 
उदाहरण के लिए कामिक वर्ग, प्रशासन लेफा, भवेक्षणा, बिक्री कर श्रादि लिए जा 
सकते हैं । इन क्षेत्रों मे से विसी मे भी कोई इजीनियर या डावटर शायद ही 
रापालतापूर्वक काम कर सबे । यदि इन बामो को कुशलतापूर्दक करवाया है तो 
इन्हे इन विपयो के विशेषज्ञों वो सौंपना पड़ेगा । 

कई बार सस्थागत कामो बे लिए एक अभिकरणा बना दिया जाता है, जो 
विभाग के सभी सेद्राप्रों के लिए या कई विभागो के लिए सस्थागत काम करता है + 
जंसे भारत सरयार मे महा'नदेशक, प्रदाय एव व्यवस्थापन (0600 ठलालग ० 
8097|/0$ €. 0।570%59) भारत सरकार के सभी विभागों के लिए सामान की श्रापूर्ति 
करता है तथा फाततू सामान नीलाम करवाता है। केन्द्रीप लोकसेवा प्रायोग 
सरकार के सभी विभागो के लिए कामिक वर्ग का चयन करता है। चूंकि विभिन्न 
विभागों दे सस्यागत काम प्राय एक-से ही होते हैं भ्रत इनको भलीभाति चलाने 
के लिए इस प्रवार मे अ्रभिवरण् प्रधिक कार्यकुशल होते है । साथ ही यदि कई 
विभागों या सारे सरकार क्षे लिए एक ही प्रभिकरण हो तो खर्चे मे भो काफी कमो 
हो जाती है । यदि प्रत्येद विभाग प्रपन ग्रापूत्ति एवं व्यवस्थापन के लिए प्रलग 
प्रग्न्‍्ध करें या लोकसेवा द्यायोग ग्रलग-प्रलग बनाएँ तो इसमें खर्च काफी भषिक 
चढ़ जाएगा । 


विशेष भ्रध्यपन के लिए 


१ बिलोबी प्रिसिपिल्स माफ पश्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 
२. पग्रवस्थी एव माहेश्वरी . लोक प्रशासन 
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प्रशासन के यन्त्र 


यन्त्र का अभिप्राय सेवा या उपयोग के उपकरण से है। जिस प्रकार किती 

कार्य को पूरा करने के लिए कुछ प्रावश्यक यन्‍्नों का होना जरूरी है ठीक उसी 
प्रकार से प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने एव प्रशासन में कार्यक्षमता लाने के 
लिए बुछ्ध सन्‍्त्री का भी होना अत्यावश्यक है । झ्रत* हम यह कह सकते हैं कि प्रशासत 
पे कार्यक्षमत्ता लाने के लिए जिन यन्त्री का उपयोग किया जाता है उन्हें प्रशातक्रीय 
यन्त्र कहा जाता है | प्रशासन के ग्रध्ययन ये प्रणासक्रीय यन्त्रो का ग्रध्ययत प्रपेक्षित 
है वयोकि उन्हीं के उचित प्रयोग पर ही प्रशासन को कार्यक्षमता एवं सुचारुता निर्मर 
करती है। साधारणतया प्रशासन के सभी यस्त्र जैसे प्रपत, झभिलेख आदि इसके 
प्रस्तर्गत प्राते हैं. । वैसे प्रशासन की सामान्य समस्याश्रों का विवेचल करते समय 
बजद, सेवाप्मो सम्बन्धी एवं कार्यकुशलता ध्षम्बन्धी अभिलेख, वित्तीय वक्‍तव्य विव- 
रण और प्रतिवेदन, वस्तु सूचियाँ आदि का जो भ्रध्ययत्त किया जाता है वह सब भी 
प्रणासकीय यन्त्र कहे जाते हैं । यहाँ पर निम्नलिखित सम्त्रों का प्रध्ययन किया 
जाएगा : 

प्रशासकीय सहिता 

मेवा प्रबन्ध-विवरण 
» सेवा पुस्तिका 

संगठन एवं कमंचारो वर्ग की रूप रेखाएँ, रेखाचित्र झौर मानचित्र 
« कार्य भ्रभिहस्ताकन और प्रगति-प्रतिबेदत 
« प्रशासकीय प्रतिवेदन 
७. सरकारी राज॑पत्र 


प्रशासकीय सहिता 


प्रशासकीय सहिता में विभाग सम्बन्धी विधान, नियमों का व काबूनों की 
उल्लेख होता है । इस तरह के उल्लेख को आवश्यकता प्रत्येक सार्वजनिक अ्रशासक 
के लिये न कैवल इसलिये आवश्यक है कि उसे झपने कार्य सम्बन्धी पूर्णा विवरण 
का ज्ञान हो तथा वह कार्य सुचारु रा से चला सके । इसके अतिरिक्त इसकी 
भावश्यकता इसलिए भी होती है कि|सावंजनिक प्रशासक पर यह भी उत्तरदायित्व है 
कि वह व्यवस्थापिका द्वारा बनाये गए विह्तत विधान से परेन हटे एव उसे सही 
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प्रशासन के यन्त्र द्छ 


रूप से कार्यान्वित करे जिससे कि सार्वजनिक नोवियो द्वारा वाद्धित फल प्राप्त हो 
सके । इसलिए जहाँ तक एक सार्वजनिक प्रशासक का क्षेत्र है उसके सम्बन्ध में उसे 
पूरी जानकारी होनी चाहिए । 
प्रशासकोय सहिता द्वारा प्रशासक के देध दायित्वों का निर्देश होता है प्लोर 

व्यवस्थापिका को भी यह निश्चित करने में सुविधा हो जाती है कि उम्के झ्रादेश सही 
ढग से कार्यान्वित क्ये जा रहे हैं या नही तथा नये विधान भी उसी के ग्नुकूल हैं या 
नही। इसके भ्रतिरिक्त जनता भी प्रशासकीय संहिता का अध्ययन करके प्रशासन के प्रति 
अधिक जागरुक रह सतती है एवं लाभ प्राप्त कर सकती है। पश्रत प्रकार द्वारा 
सावधानी व मनोयोग से बताई गई प्रशासक्रीय सहिता का होना आवश्यक है। 

प्रशासकीय कार्यों को दी भागो उद्दश्यात्मक व सस्थागत में बांटा जाता है। प्रणास- 
कीय सहिता की भ्रन्तवेस्तु का निर्धारएा करते समय यही प्रन्तर ध्यात में रखा जाता 
चाहिए और केवल सस्थागत कार्यों को प्रशासकीय संहिता मे लिया जाना चाहिए ॥ 
उदंध्यात्मक कार्पों को उनके कानूनों का अविभाज्य भ्रण बना दिया जाना चाहिए ।१ 

ऐसा करने से प्रशासक के समस्त उत्तरदायित्व एक ही पुस्तक में एकत्रित मिल 
सकेंगे । 

बिलोबी वा मत है कि सहिंता मे केवल उतर प्रावधानों का उल्लेख होता 

चाहिए जो सामाग्य श्रौर प्लाधारभूत है । प्रन्य विस्तार की बातों को प्रशासकीय 
अधिकारियों के विवेक पर छोड दिया जाता चाहिए । प्रतः प्रशासत्रीय सहिता की 
रचना करते समय प्रतावश्यकफ कठोरता तथा व्यापक्रता का प्रवेश न हो इसके लिए 

सतर्क रहता चाहिएं। लचोलापन नष्ट होने से लालफीताशाही का तोन्न गति से 
बिकास द्वोता है जिससे प्रशासन मे ग्रकार्यकुशलता भरा जाती है । सामग्री सम्बन्धी 
सहिता की समध्याप्रो को दूर करने के लिए विलोजी ने सुझाव दिया है कि प्रशासमीय 

सदट्ठिता को पाच भागों मे बाट दिया जाना चाहिए । उनके ग्रनुसार प्रथम भाग में 

मूल झधिनियमो को जिनसे सगठन के विभागों की शक्तियों प्लौर प्रधिकारो के उल्लेख का 

प्रावधान हो, प्रकित किया जाना चाहिए । दूसरे भाग में कानून के उन प्रावधानों का 

उल्लेख होना चाहिए जिनके द्वारा कमंचारियों वो नियुक्ति, वर्गकरणा, उनकी पदोन्नति 

तथा सेवा की प्रन्य शर्तों का निर्वारण होता है । तीसरे भाग में ऐसे नियमों का वर्रात 

होना चाहिए जिनके ग्राधार पर प्रशासन वा सचालन होता है जैते ठेके देना, प्रधि- 

आप्ति एशणएणक्षाध्या) आपूर्ति आदि के तरीके । चौथे भाग मे उन नियमों का 
समावेश होना चाहिए जिनके द्वारा प्रशासकीय सेव्राप्रो के खाते, वित्तीय विवरण, 

लेखा-परीक्षण सम्बन्धी प्रावधानों का निर्धारण होता है । भ्रन्तिम तथा पचम भाग मे 

बचे हुए सभी नियमो को उचित शीर्ष॑क्तो के प्रन्दर्गंत रखा जाना चाहिए । जोकि 

पहले चारो भागो में गणित नहीं हैं !* 
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सेवा प्रबन्ध-विवरण 

कार्यक्षम प्रशासन के लिए उन सभी तथ्यों का पूर्णो ज्ञान होना अत्यावश्यक है 
जिनका उस कारयें पर प्रभाव पड़ता है या जिनसे उन पर नियत्रण होता है । इमके 
बिना न तो विधायक ही और न॒प्रशास्वीय शिकारी ही उचित निर्णाय ले सकेंगे 
कि क्‍या काय किया जाए, उस कार्य को कितना वित्त मिले, उस कार्य वो कैसे कार्या- 
र्वित किया जाय और कौनसे कातुन उसके सम्बन्ध से लागू करें तथा किन तरीको से 
उसका निर्देशन व देख-रेख किया जाए। प्रत्येक सेवा सम्बन्धी इस तरह की एकत्रित 
घी गई सूचना को हीं सेवा प्रवन्ध-विवरण (8८४0० 70070ह7०ए) कहा जाता है । 
इसमे प्रत्येक सेवा सम्बन्धी पूर्णा ब॑ विस्तृत सूचना क्मवद्ध योजनानुमार प्रस्तुत वी 
जाती है। विलोबी के भ्रनुप्तार एक प्रच्छे सेवा प्रवन्ध-विवरण में किसी सेवा सम्ब्धी 

” निम्नलिखित मूचना सम्मिलित की जानी चाहिए - 

(क) सेवा सम्बन्धी कार्यों का विस्तारपूर्वक विवरण 

(ख) सेवा सम्बन्धी संगठन का वर्णन 

(ग) सेवा यत्र-समुच्चय तथा दूसरी सुविधाओं का वर्णन यदि प्रावइपकता 

हो तो । 
(घ) सेवाग्रो की क्रियाधो से सम्बन्धित नियम तथा उनके लागू किये जाने का 
परत | 

(ड) वित्तीय बरणेन + 

(च) सूचना सग्रह के साधनों का वर्सखन । 

सेवा प्रबन्ध-विवरण से प्रशासको को न केवल जिस सेवा को वह कर रहे हैं 
उसके बारे मे ही विस्तृत सूचना प्राप्त होती है बल्कि उस सेवा से सम्बन्धित दूरी 
सेवाओं के बारे में भो ज्ञान प्राप्त होता है। ज॑से सेवा यत्र-समुच्चय व आ्रापूर्ति ब्रादि 
के बारे मे सूचता जिससे ये सुविधायें श्रावश्यकता के समय प्राप्त की जा सकें | सेवा 
प्रबन्ध-विव रण के होते से कार्य के दोहरापन को रोका जा सकता है जिससे विभागों 
के कार्यो में समन्वय स्थापित होता है तथा कार्य सुविधाजनक रूप से पूरा होता है ! 
अधिकारियों का स्थानातर होता रहता है । वे एक सेवा से दूसरी सेवा मे जाते हैं ॥ 
सेवा प्रबन्ध-विंबरण से अ्रधिकारियों का पय-प्रदर्शन होता है | ग्रत उनके लिए यह 
एक महत्वपूर्ण प्रशासकीय यत्र है । विधायकों के लिए भी यह लाभदायक है ! उन्हें 
प्रत्येक सेवा सम्बन्धी सूचना एक ही स्थान पर मिल जाती है और वे विवेकपूर्ण 
विधान बनाने भे इस सुदिधा को भद्ृत्त्वपूर्ण पाते हैं ४ 

सार्वजनिक जनता के लिए भी इसका उपयोग कम नही है। उन्हे सरकार के 
संगठन के बारे में सूचना मिलती है जिससे जनता जागरूक होती है । जतता सरकार 
के कार्यकलापो के सम्बन्ध में अपती राय ठीक तरीके से वना सकती है | इसके प्रति- 
रिक्त वित्त विभाग को विभिन्न सेवाप्ो की दित्त सम्बन्धी माँगो की जाच-पहताल 
करते में भी सुविधा होती है । 


प्रशासन के यन्त्र फ्ह 


सेवा प्रवन्ध-विवरस्स वर्णनाए्मक होना चाहिए। इसमे किसी प्रकार की 
प्रालोचना, या सस्तुति नहीं होनी चाहिए । 
सेवा-पुस्तिका 

इसमे विभिन्न सेदापों से सम्बन्धित साथान्‍्य सूचना, इतिहास, कार्य सगठत 
आदि का वर्णन होता है। सेवा पुस्तिज्षा (5०790४ एाथ्यएथ) में प्रत्येक्त सेवा के 
कार्यों की विस्तृत व्याख्या होती है । इसमे सेव। सम्बन्धी सगठन का विधान, कानून, 
नियम भ्रादि होते है तथा सेवा को लागू करने के तरीकों का भी विवरण, विस्तृत 
रूप से होता है । इसमे सम्बन्धित सामग्री का उल्तेष अध्यायगत रूप से होता 
है। इसमें सेवा वे व्यय के उल्लेख के साथ-साथ पदाविकरारियों की नियुक्त, प्रशिक्षण, 
पशेन्नति का विवरण भी होता है तथा साम/न क्रय करना, इसकी देखभाल ग्रौर 
बितरगा एवं जायदांद के प्रभिलेख बनाना और पत्राचार करने सम्बन्धी तरीकों का 
भी विवरण होता है । सेवा-पुस्तिका की विशेषता यह है कि सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम 
के विषय मे निगाह ड.लते ही तुरन्त जानकारी प्राप्त हो जाती है । 

सेवा-पुस्तिका की प्रशासन के यम्त्र के एवं नियन्तण के रूप में श्रावश्यकता 
है । इसके द्वारा वायंविधियो का प्रचार होता है जितसे कमंचारियों को श्रपना कार्य 
करने मे प्रेरणा मिनती है । 

उन्हे उनके उत्तरदापित्वो के प्रति जायहूव बनाया जा सकता है। निय"त्रण 
के यंत्र के रूप में सेवा-पुस्तिका का महत्व इससे प्रकट होता है कि इसके द्वारा उच्च 
भ्रधिकारी झपने भ्रधीतस्थ कर्मचारियों पर सफलतापूर्वक नियत्रण रख सकते हैं। 
उच्च झधिकारी यह जान सकता है कि उसके झधीनस्थ कमंचारियों ने नियमानुसार 
अपने कतंब्यों को निमाया है श्रयवा नही । इससे तियन्थेण का ढाचा ठीर बना रहता 
है । निर्देशक वो नियनण करने मे सुगमता होती है । यदि इनकी व्यवस्था भी एक 
समरूप योजगानुप्तार की गई है तो इससे प्रशासन को कार्यकुशल बनाने में बहुत 
अधिक सहायता प्राप्त हो सकती है । 


संगठन तथा कर्मचारियों के रेखाचित्र, चार्ट तथा मानचित्र 

उच्च पदाधिकारियों बो उन सभी सूचताओो का जितवा सम्बन्ध प्रशासकोय 
जियाप्ो के प्रशासन से है, प्राप्त होना अत्यावस्यक्र है। रेखाचित्र, चार्ट तथा मान- 
चित्रों के द्वारा संगठन एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्रित की जा सकती 
हैं। यह सूचना एवत्र करना प्रशासन का महन्वपूर्णं यन्त्र है 

रैपाचित्र (00॥-॥06) सगठन का सामान्य उपस्थापन है। चार्ट और माव- 
चित्र (030) दृष्टात अधिक विवरण मे देते हैं. एवं पारस्परिक सम्ब्रस्धों वा स्पष्टी- 
करण्प करते हैं। सगठन सम्बन्धी रेखा-चित्र का उद्देइ्य किसी सेवा, विभाग था सरकार 
का सगठन विस भ्रवार है, इसका प्रदर्शत बरना है | इनमे ऊपर से लेकर छोटी रो 
छोटो इवाइयों का प्रदर्शन तथा उतके सम्बन्ध का भी विवरण होता है । इसे साथ 
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ही साथ सगठन के उच्चाधिकारी से लेकर सभी छोटे अ्रधिवारियों तक का भी विवरण 
होता है। जितना उचित व विस्तृत रूप से तेयार किया हु प्रा रेखाचित्र होगा उत्तनी 
ही अ्रधिक व उचित सूचना उपलब्ध होगी । क्योकि इसमे मुख्यालयों एव क्षेत्रीय 
सस्थापनों का भी विवरण होता है इसलिए उच्चाधिकारियों की मितव्यमिता करने के 
लिए बार-बार प्रेरणा मिलती रहती है। यह मितब्ययिता कार्यों के उचित हस्तातरण 
द्वारा प्राप्त की जा मज़ती है। रेखाचितों द्वारा दूसरी सेवाप्रों से सम्बन्धित ग्रधि- 
कारियो को भी सूचना प्राप्त होतो है। इसके आ्राथार पर यदि एक सेवा दूसरी 
सेवाओं से कुछ सुविधाये सुलभ कराना चाहे तो कार्यों का दोहरापन बवाया जा सकता 
है । सगठन के रेस्ाचित्रो मे न केवल अधीनस्थ विभागो का ही प्रदर्शन किया जाता 
चाहिए, बल्कि उप विभागों का उच्च विभाग से क्या राम्बस्ध है यह भी प्रदर्शित 
किया जाना चाहिए । 
चार्ट 

सगठन को अदक्षित करने का दूसरा साधन चार्ट है। बहुत से व्यक्ति चार्दो 
द्वारा सगठन को जल्दी ही झौर ठीक श्र्यार से समझ लेते हैं । चार्ट द्वारा सगठन को 
प्रदर्शित करने में कुठएक आापत्तिया उठाई जाती हैं । इनमें चार्ट बनाने का खर्, 
उनमे जल्दी परिवर्तत एव सशोच्न करने की समस्या औ्रौर इनकी जल्दी ही उपयोगिता 
समाप्त हो जाना झादि बताया जाता है। पश्रपना उद्दोय पूर्ण रुप से प्राप्त करने के 
लिए एक अच्छा चार्टे साधारण एंव ग्रासाव होना चाहिए। चार्ट द्वारा वह सूचना 
श्रच्छी तरह दी जा सकती है जो रेखा-विश्रो द्वारा नही दी जा तकती है । इसमे नाना 
प्रकार की रेखाओ्रो का प्रयोग करके सत्ता का प्रवाह तथा प्रधिकारियों का सम्बन्ध 
अ्रच्छी प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है । 


मानचित्र 

मानचित्र द्वारा भी सगठन को प्रदर्शित किया जांता है । इनका प्रयोग ह्ेत्रीम 
सगठन को प्रदर्शित करने के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है | विभिरत 
सैवा के क्षेत्रीय सक््यापनों का विभिन्‍न प्रकार के चिक्नो का प्रयोग करके एक ही बढ़े 
मसानचित मे प्रदर्शन किय्रा जा सकता है । इनके द्वारा प्रशासन में कार्य कुशलता झ्रौर 
मितव्ययता ग्रादि के सम्बन्ध भे व्यापक रूप से विचार किया जा सकता है। इनके 
द्वारा एक ही विभाग का विभिन्‍न सेवाग्रो या विभिन्‍न विभागों की विभिन्‍न सेवाग्रो 
में सहयोग के महत्त्वपूर्ण प्रइन का उत्तर हू ढने मे भी सहायता मिलती है। क्षेत्रीय 
निरीक्षण को प्रभावशाली एवं मितव्ययी बनाने में मानचित्र सहयोग देते हैं । 


कार्य प्रभिहस्ताक्न और प्रगति-पत्र 

लोक-प्रशासन मे जितना ही अ्रधिक गभीर रूप से प्रशासन की समस्या्रों का 
प्रध्ययन किया जाता है उतना ही ग्रधिक नियन्त॒ण एद निरीक्षण का महत्व स्पष्ट 
दोता जाता है । किसी भो विभाग का कार्यक्षम प्रशासन कार्यकुशल निर्देश पर निर्भर 


प्रशासन के यन्त्र ६१ 


करता है। पदाधिकारियों का यहद्द कार्य तभी सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सकता है 
जवकि वे अपने अधीतस्थ कर्मचारियों के कार्यों तथा उनको आवश्यकताओं को भल्ी- 
भाँति समझते हो । झत यह आवश्यक है कि अधिकारियों के कार्य अभिहस्ताकन 
(५४०४८. #5हहातगट(5) व गअ्भियेख हो तथा प्रत्येक मेवा प्रगति के सम्बन्ध में 
नियमित अभिलेख रखे जाए । इससे विभाग की गति के बारे में पता लग जाता है 
तथा नियंत्रण मे सुविधा होती है । उच्च ग्रधिकारियों को यह पता रहता है कि कौन- 
सा काम किस कर्मेचारी को सौंपा गया है भौर उसने ग्रपता काम ग्मच्छी तरह किया 
या नही । यदि काम प्रच्छी तरह नहीं किया गया है अयवा प्रगति सन्तोषजनक नहीं 
है इसर्री तत्ताल ही जाच पडतान की जानो है तथा प्रसन्तोपजनक प्रगति के विरुद्ध 
उचित कदम उठाये जा सफते हैं। सफल नियंत्रण के लिए ठीक सूचनादों की उपलब्धि 
प्रावश्यक है । प्रगति प्रतिवेदन से ये सूचनाएं” प्राप्य होती हैं । 


प्रशासकीय प्रतिवेदन 


लोक-प्रशामन मे प्रनेक प्रकार के प्रतित्रेददो का उपयोग किया जाता हैं । 
इसमे प्रशासरीय प्रतिवेदन का बड़ा महत्वपूर्णा स्थान है । प्रशाराश्ीय अतिवेदत में यह 
बताया जाता है कि प्रशासकीय कार्य-कलाप किस तरह चल रहा है । अ्ग्रेजी शासन 
काल में भारतवर्ष की प्रशाप्रीय स्थिति के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष तंपार 
जिया जाता था। यह प्रतिवेदत पालियामेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था । 
प्रान्तीय सरकारें भी इसी प्रकार वाविऊ प्रतिवेदन तैयार करतो थी । स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के बाद भी बेन्द्र तथा राज्य सरकारो के विभिन्न मन्त्रालय तथा सार्वजनिक निक्राप 
वापिक प्रतिवेदल तंयार करके ससद तया विधान सभाप्रों के सम्मुख भ्रस्तुत करते है । 
बापिक प्रतिवेदव केवल लोक-प्रशासन मे ही नहीं वरन्‌ निजी प्रशासन से भी तैयार 
बिये जाते हैं। प्रत्येक वर्ष श्रंश-भागीदारों की साधारण बेठक से प्रबन्ब-तिर्देशक या 
निर्देशक मण्डल का प्रष्यक्ष कम्पनी के प्रशासन के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत 
फरता है । 

प्रशासक्रीय प्रतिवेदन में विभिश्न विभागों के कार्यों का विस्दृत रूप से ब्योरा 
दिया जाता है जँसे शिक्षा विभाग भ्रपने प्रतिवेदन में यह बताता है कि कितने नये 
स्वूल, कालेज भ्रादि खोले गये ॥ कितने नय वेस्ल्पिक विषयों के शिक्षगा की व्यवस्था 
की गई। प्रशाप्तकोय प्रतिवेदनों के प्राधार पर प्रमुख कार्यपाल या विघानमण्डल इस 
पर नियवरण रख सकते हैं | प्रशासकीय प्रतिवेदन वह माध्यम हे जिसके द्वारा प्रधीनस्थ 
कर्मचारी झ्पने उच्च भधिक्रारियों वो यह सूचित करते हैं कि प्रालोच्च काल मे 
उन्होने ग्रपनी जिम्मेवारियाँ किस प्रकार निभाई हैं । 

प्रशामवीय प्रतिवेदनों वी उपयोगिता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुभाव 
दिये जा सक्ते हैं : 

१. उच्च ग्रधिकारी यह विश्चित करे कि श्रतिवेइत में कौनसी छातें सम्मिलित 


हर लोक-प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार 


को जायेंगी ॥ विश्वविद्यालय अनुदान ग्रायोग सारे विश्वविद्यालयों से बापिक रिपोर्ट 
एक निश्चित विदर्श (07040:709) मे मेंगाता है । इससे यह लाभ होता है कि सूचनाएं 
एक पूर्व निर्धारित ढग से ही प्रस्तुत वी जातो है जिससे कि इसके मूल्यारन एवं 
धुलनात्मक पअ्रध्ययन में बड़ी सहायता मिलती है। इसके विपदीत यदि ऐसा न किया 
गया तो प्रत्येक अधिकारी अपने मनमाने ढय से प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा भौर फलतः 
इसकी उपपोगिता कमर हो जाएगी । 


२ प्रशासकीय प्रतिवेदनो के विभिन्न स्तर होते हैं जैसे गाँव का पटवारी 
अपना प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक के पास भेजता है । राजस्व,निरीक्षक पट्वारियों के 
प्रतिवेदन के झाधार पर झपना विवरण तैथार कर कातूनगों के पास उसे ब्रेषित करते 
हैं। काम्ुनगों प्पना प्रतिवेदन तहसीलदार के सम्मुश्ष प्रस्तुत करते हैं । इन प्रतिवेदनों 
के ग्राधार पर रिपोर्ट तैयार करके तहसीलदार तहसील वी रिपोर्ट एस० डी० ओ० को 
भेजते हैं । एस० डी० गो० तहसोलदार को रिप्रोर्टों के ग्राधार पर भयनी रिपोर्ट बना 
कर जिलाघोश को भेजते है | जिलावीश के स्तर पर एस० डी० झ० के प्रतिवेदनों के 
भाषार पर पूरे जिले की रिपोर्ट तैयार की जाती है । इन प्रतिवेदनों को पू्ों रूप से 
उपयोगी तभी बताया जा सकता है जबकि उपर के रदर की रिपोर्ट के लिए नीचे के 
स्तर की रिपोर्ट को झाधार के रूप मे उसके साथ पघलग्न किए जाये । उदाहरण के लिए 
जिलाधीश के प्रतिवेदन के श्राघार के रूप मे एस० डो० ओो० के स्तर के प्रतिवेदन 
सलरन क्ये जाने चाहिए । 

प्रशासकीय प्रतिवेदनों का यह मिलसिला जिलाघीश के स्तर पर ही समाप्त 
नही हो जाता। कुछ माभलो मे राज्य घ्तर पर तथा कुछ प्रन्य मापलो मे केस्द्र 
सरकार के स्तर तक प्रतिवेदतो का तिलमिला बना रहता हैं । 
सरकारी राज-पत्र 

सरकार श्रपने झ्रादेशों श्रादि को जतसाघारणा तक पहुँचाने के लिए उन्हे 
राज-पत्र (350४. (3४7८९) मे प्रकाशित करती है| साघारणत राज-पत्र साप्ताहिक 
होते हैं । पर गहत्त्वपूर्णा झादेशों को प्रकाशित करने के लिए भसाघारण राज-पत्र भी 
प्रकाशित किए जाते हैं॥ सरकार के सभी महत्त्वपूर्णो भादेश, नियम, उपनिधम भादि 
राज-पत्र मे प्रकाशित किए जाते हैं ॥ 
राज-पन्नों की उपयोगिता 

राजपत्रो की निम्नलिखित उपयोगिताएं बताई जा सच्ची हैं : 

१. वर्तमान स्वैधातिक सरकारें इस दात को मानती हैं कि सरकार के सभी 
भ्रधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायी है ६ ग्रत. यह झावश्यक हो जाता है कि सरकार 
भपने कार्यों, आदेशो, नियमों प्ादि के बारे मे जवता को सूचित करे ॥ राज-पत्र मरे 


प्रकाशित भादेश जनता की सूचना के लिए है| कोई भी व्यक्ति राहपत्र बी प्रतियाँ 
खरीद सकता है । 


प्रशासन के यन्त्र ह३ 


३. ग्राजक्ल सरकार का कार्यक्षेत्र भ्रत्यन्त ही विस्तृत हो गया है। जन- 
साधारण के प्रत्येक भाग पर सरकार के कामो का प्रत्यदा या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव 
पड़ता है। जनप्ताधारण का जो भाग सरकार के कामों से प्रभावित होता है उसे 
इसकी सूचना देना सरकार का कतेब्य है। सरकार इस करंव्य को निभाने के लिए 
सामान्‍य अथवा वर्ग विशेष से सम्दन्धित सूचताएं राजपत मे प्रकाशित करवाती है । 

३. सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी राज-पत्रो का उपग्रोग होता 
है। राजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्तियाँ, पदोन्नति, पदायनित, सेवामुक्ति प्रादि राज- 
पत्र मे प्रकाशित की जाती हैं। इसके भ्रतिरिक्त ठेक्के, प्रापूत्ति श्रादि से सम्बन्बित 
विज्ञापन भी राजपत्र में प्रसाशित किए जाते हैं । पु 

४ नागरिक प्रशिक्षसा की हृष्टि से भी सरकारी राजपत्र को प्रावश्यक्ता 
है । नागरिको को सरकार के कामो और उनके करने के तरीको के बारे मे शिक्षा 
मिलती है । 

४ सरकार का एक कार्य जनमम्पर्क स्थापित करना भी है। राजपत्रो द्वारा 
सरकार को जनसम्प्क स्थापित करने प्रे सहायता मिलती है । 

६ राजपश् द्वास रारकार के कार्यों का विज्ञापत एव प्रचार भी होता हैं । 

सरवारी राजपत्र के प्रकाशन एवं सम्पादन में प्रधिक से ध्रधिक सावधानी 
रखने को प्रावश्यकता है। इसके भ्रक जितनी शीघ्रता से प्रकाशित होगे उतना ही 
अच्छा रहेगा । यदि सम्भव हो तो यह ईंनिक प्रकाशित होना चाहिए। इनमे निहित 
भूचना को जनता के सम्मुख वर्गीद्वत रूप मे रखा जाना चाहिए॥ 


विशेष प्रध्ययन के लिए 
१. विलोबी «  विसिपिल्स प्रॉफ पब्लिक एडमिनिसट्रेंशन 
२. एम०पी०शर्मा लोऊ-प्रशासन पिद्धान्त एव व्यवहार 


१२ 


प्रशासकीय शक्तियाँ 





प्रशाप्तकीय शत्तियाँ वे शक्तियाँ है जो किसो नीति को कार्यान्वित करने के 
लिए सरकारी ग्रधिकारियों को दी जाती है। प्रशामन की कुशलता बहुत कुछ इन 
शक्तियों पर निर्भर करती है। प्रशासप्रीय अधिकारियों को इतनी शक्तियाँ मिलती 
चाहिए जिससे कि वे अपनी जिम्मेवारियों को उचित रूप से मिभा सकें । 

प्रशास्कीय शत्तियों मे प्रशाघन जनता से सरकारी नीतियों को मनवाता है । 
सरकारी विभागो के आम्तरिक प्रशामन और कार्य मचालन के नियम, कात्रून झादि 
इसके अस्तगंत नही प्राते । प्रशासकीय शक्तिया वायंपालिका के हाथो में विहित होती 
है । विधान मण्डल गौर न्‍्यापालय इनके ऊपर ऊ्राफी नियन्त्रण रखते हैँ । वास्तव में 
प्रशासबीय शक्तियों की सीमा रेखा निर्धारित करने का काम विधान मण्डलों का है । 
विधात भण्डलो द्वारा नि्भित कातूनों के अन्तर्गत कार्यपालिका नियम, उपतनियम एवं 
आदेश झादि के द्वारा यह काम करती है । न्यायपालिका यह देखती है कि कार्यपालिका 
विधान मण्डल द्वारा निर्धारित सीमा रेखा का उल्लघन तो नहीं कर रही है । 
यदि कार्यपालिका ऐसा करती है तो न्‍्यापपालिका कार्यपालिका के आदेशों एवं कार्यो 
को अवैध घोषित वर देती है १ उन व्यक्तियो को जिन्हे भरपैघ ग्रादेशों एवं कार्यों से 
हानि हुई हो, उचित क्षतिपूर्ति राजकोष से करायी जाती है । 

प्राज के युग में प्रशासकीय शक्तियो को जनता के हडताल, घेराव, सत्याग्रह 
आदि कई बार निष्क्रिय कर देते हैं । यदि जनसांधारण किमी ममय प्रणासकीय शक्ति- 
यो को चुनोती देता है तो बडी विकट समस्या पेंदा हो ज।ती है । पुलिस को प्रधि- 
कार है कि वह शान्ति भग करने वालो को मसिरफ्तार करे । पर सरकारी कमंघारियों 
के सगठन उन्हे ऐसा करने में रोकते हैं । यदि पुलिस उन्हे पकढती है तो कर्मचारी 
संगठन हडताल करवा वर सारे प्रशासन को अस्तब्यत कर देते हैं। श्राप किसी भी 
दिन दैनिक समाधार-पत्र उठा कर देखे। देश के विभिन्न भागों से ऐसे खम्राचार 
प्रापको मिलेंगे जहाँ पर कि कुछ हित गरुटो ने ध्रशासकीय झध्रिकारियों को अपनी 
शक्तियो का उपयोग करने से रोका है । विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल ग्रौर उपकुलपति का 
घेराव, श्रमिकों द्वारा ब्यवस्थापंक एव अस्य श्रशासकीय अधिकरादियों का उतके आफिस 
में या बाहर घेराव ग्रादि इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं । 

दिन प्रतिदित प्रशासझीय शक्तियो का छेत्र बढ़ता जा रहा है | आज के संदर्भ 
में बढती हुई प्रणासकीय शक्तियां सगठित हितों के विस्द्ध जनसाघारण की रक्षा का 


प्रशासकोय शक्तियाँ हर 


साधन समभी जाती है । 


अशासकोय शक्तियो के स्रोत 

प्रशाराकीय शक्तिपाँ निम्नलिखित खोतो से प्राप्त होती है -- 

१. सविधाम-- कई बार सविधान में ही कई महत्त्वपूर्ण प्रथ्िकार कु 
अधिकारियों को दिए जाते है । भारतीय सविधान के अनुमार समस्त कार्यपालिका की 
शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं । छुलाव ग्रायोग को चुनाव सम्बन्धी शक्तियां प्रदाव 
की गई हैं । 

२. बानुन-- ससद और राज्यों की विधान सभाओ द्वारा बताये गए कानूनों 
से बहुत सी प्रशाप्तकीप्र भ्क्तिपाँ प्रविकारियों को श्राप्त होती हैं। भारतीय झ्ाय कर 
अधिनियम के ग्रनुसार प्राय कर ग्रधिकारियों को प्ननेक ग्रधिकार प्राप्त हैं । उन 
दीत्रों में जहाँ पर काूतों राशनिग व्यवस्था है, सिविल सप्लाई विभाग के ग्रधिका- 
रियो को क्मून के द्वारा राशतिय व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रनेक प्रशासनिक 
अ्रधिकार दिये जात हैं । 


३ परमस्परा--कई बार सरकारी प्रधिकारियो को परम्परा के ग्राधार पर 
भी प्रधिकार प्राप्त होते है । बहुत समय से ऐसा होता प्रा रहा है, ग्रतः भविष्य के 
लिए उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है । एक विभाग के लिए ग्रादेश 
विज्ञापित करने के पहले सम्बन्धित विभाग से परमार्थ लेना इसका उदाहरण कहा 
जा सकता है । 

फार्पपद्धति--सरकारो फार्याजयों वा सारा काम॑ एक निश्चित काय॑पद्धति 
के ग्रनुस्तार होता है । पद्धति यह गपेक्षा करती है कि यह काम कोई विशेष अधिकारों 
करेगा ) प्रशासंत्रीय शक्तियों को साघारगत दो भागों में बाटा जा सकता है । 

(भ) प्रदमनद्रारी शपतियाँ 

(व) बल प्रयोगात्मक शक्तियाँ 

अदमनकारी शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं जहाँ राज्य की बातो को न मानने के 
फलघ्वरप कोई दण्ड व्यवस्या नही होती । ऐसी दशा में राज्य बल प्रयोग के स्थान 
पर समभाने बुभाने पर जोर देता है । ग्राजकल सरकार ने प्ननेक कार्यक्रम ऐसे चला 
रक्‍से है जहाँ पर जनता चाहे तो सरकार बौ बातें नहीं माने । जँसे परिवार नियो- 
जन का क्षेत्र लीजिए. । सरकार परिवार तियोजन को प्रोत्माहन दे रही है । इसके 
लिए परिवार नियोजन दे-द्र परिवार नियोजन पखबाड़ा, प्रदर्शनी आदि का प्रवस्ध 
किया जा रहा है। इस सम्बन्ध मे जनता को शिक्षित करने वा प्रयास दिया जा 
रहा है । पर किर भी यदि कोई इन बातो फो नही मानता तो उसे दण्ड देने की कोई 
ब्यवस्था नही है । 
झदमनकारी प्रशासकीय शक्तियो के प्रकार.-- 

२ नोति को घोषणा-- जनता के सहो मार्गं-दर्शन वे लिए सरकार नीति 


हद लोक-प्रशासन: घिद्धान्त एवं व्यवहार 


की भोपणा कर देती है । जैसे “जय जवान, जय किसान,' स्वोंदात, भ्रथवा सोमवार 
की शाम को भोजन न करना ग्यादि । 

सरकार चाहती है क्रि जदता इन नीतियो के बझनुस्तार काम करे | सोमवार 
की शाम को हर व्यक्ति ऐसा भोजन करे जिसमे झन्न का उपयोग ने हो पर अपने 
निवास स्थान पर पदि कोई इस श्रक्ञार का भोजन करता दै जिममरे अ्रन्न वा उपयोग 
किया गया हो तो कोई दण्ड व्यवस्था नही है। 

२. घोषणात्मक विधि-इसके प्रन्तगंंत कानून तो बनाया जाता है । पर उसके 
उतलधन फे लिए सजा नहीं दी जाती। जैसे घारदा एक्ट । इस अधिनियम के 
अनुसार शादी करने के लिए निम्नतम प्ायु सीमा निर्यारित कर दी गई है पर इसका 
उल्लंघन करने के लिए किसी को दण्ड नहीं दिया जाता । 

नीति की घोषणा एु4 घोपरसात्मक विधि में भन्तर यह है कि नीति वी 
घोषणा तो कार्यप्रालिका द्वारा ही की जा सकती है। इस राम्बन्ध मे विधान मण्डल 
द्वारा किसी नियम आ्रादि के बनाने की ग्रावश्यकृता नहों होती। पर धोषणात्मक 
विधि विधान मण्डल द्वारा बनाया जाना जरूरी है | घोवस्तात्मक विधि एवं साधारण 
काजूनो से झन्तर यह है कि घोषणात्मक विधि में दण्ड व्यवस्था नहीं होती, जबकि 
साधारण विधियों में दण्ड व्यवस्था होती है । यदि झाप रात्रि के समय बिना रोशनी 
जलाये मोटर या मोटर साइकिल चलाते पकड़े जायें तो आपका चालान किया जाता 
है भौर भ्रदालत द्वारा दण्ड दिलवाया जाता है क्योकि काबून के प्रनुतार यह 
दण्डनीय प्रपराध है । 

३. ऐच्छिक बाशिज्य मानक की स्थापना--सरफार ऐक्ऊिक वारिज्य मावक 
की रथापना करती है । जनता झपने सामान की इन मानक केम्द्रो पर जाब करवा कर 
प्रपने वाशिज्य वस्तुओं के लिए विशिष्ट सील प्राप्त करती है । यदि झाप घी के 
निर्माता हैं तो आप प्रगमार्फ की सोल प्राप्त कर सकते हैं। वाशिज्य-बस्तुओं करी बाजार 
में बिक्री के लिए इस सील की प्राप्ति ग्रावश्यक नही है। उत्पादक स्वेच्छा से प्रपने 
वाणिज्य वस्तु के विज्ञापन के लिए उसे प्राप्त करते हैं। भ्रगेक व्यावप्तापिक उत्पादनों 
के लिए इण्डियन स्टंण्डर्स इन्स्टिय्यूट सील प्रदान करता है 4 

४. ग्रादर्श उपस्थित करना-सरकार अपने कार्यों द्वारा जनता के सम्मुख एक 
आदर्श उपस्थित करती हे जिससे कि जनता के सदस्य उस प्रादर्श का भनुसरण कर 
राकें। जैसे सरकार चाहती है कि उद्योगपति शपने भ्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रपने 
कर्मचारियों के लिए उचित वेतन, निश्चित काम के धण्टे, सन्‍्तोषजतक सेवाप्मों वी 
शर्तें एवं पेंशन व्यवस्था फरे, तो सरकार पहले अपने कर्मचारियों के लिए ऐसी 
व्यवस्था करती है जोकि उद्योगपतियो के लिए श्रादर्ग उपस्थित करते हैं । 

५. भ्रधिवेशन बुलाना-सरकार सम्बन्धित व्यक्तियों प्रथवा उनके प्रतिनिधियों 
को चुलाकर सलाह-मदविरा करती है ताकि सरकार झ्पनी नीतियो को उनके सम्मुख 
प्रस्तुत कर सके भौर उाहें समझा बुमाकर अपनी नोतियों को मानने के लिए राजी 





प्रशासकीय शक्तियाँ &€७ 


कर सके | जँते मिल मालिकों श्रयवा उनझे प्रतिनिधियों की एक कास्फेस बुलाकर 
उन्हे यह समभाना कि सुरक्षा के नियम प्रालन करना स्वय उनके निज के हित में 
है । मजदूरों को समस्या पर विचार करने के लिए कई बार त्रिदलीय ग्रधिवेशन 
बुलाये जाते हैं जिनमे सरकार, मिल मालिक प्रौर सजदूरो के प्रतिनिधि भाग लेने 
हैं। कास्फेस को सिफारिश सलाह के रूप में होती है भोर इन्हे मानने के लिए किसी 
को भी कानूनों रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता । 

६ प्रदर्शन-सरकार प्रदर्शन कर किसी काम के सही तरीको का प्रचार करती 
है । द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार ने ए० झार० पी० “हवाई भाक्रमण 
सुरदा' नामक सस्था बताई थी जो इस बारे मे प्रदर्शन देती थी कि हवाई हमले के 
समय भोपू बजने पर क्या करना चाहिए प्रौर हमला समाप्त होने पर प्राग बुझाने 
झौर घायलो की सेवा सुरक्षा किस प्रकार करनी चाहिए । लोग श्रपनी स्वेच्छा से ही 
इन प्रदर्शयों में जाते थे। किसी को भो झपनो इच्छा के विरुद्ध इसमे नहीं लें जाया 
जाता था ग्लोरन वह प्रदर्श में बताये गये तरीकों को मानने को ही बाघ्य था । 
प्राजन्ल किसानों को खेती के वेज्ञानिक तरीके दिखाने के लिए सरकार ने प्रदर्शन 
कृषिक्षेत्रों को स्थापना की है। 

७ भध्पस्थता--कई बार बिभिन्न वर्गों मे मतभेद हो जाने की दशा में 
सरकार उनके बीच मध्यत्यता करके समभौता करवातो है। जंसे मजदूरों और मिल- 
मालिको के बीच की समस्याएं । इन दशाग्रो मे न तो सरकार भष्यस्थता करने को 
बाध्य है प्नौर त मिल-मालिक झोौर मजदूर इनको मानने को बाष्य हैं। पर सरकार 
इन्हे अपने प्रभाव से एक साथ बेठा कर विचार-विमर्श करने पर राजी करती है । 

८. प्राथिक सहायता-अनेक बार किसी कार्यत्रम को लोकप्रिय बताने 
भौर उसको कार्यान्वित करने के लिए सस्ते ऋण या प्राथिक सहायता की व्यवस्था 
सरकार द्वारा की जाती है। जैसे भारत सरकार राज्य सरकारो द्वारा परिवार 
नियोजन पर किये गए ख्च का भधिकाश भाग वहन कर लेती है। राज्य सरकार 
छाटे उद्योगो के लिए, किसानो को पंदावार बढाने मे सहायता देने के लिए ऋण एवं 
आाधिक सहायता की व्यवस्था करतो है| इन कार्यक्रमों के लिए सरकार की प्रोर से 
कोई जोर जवरदस्तो नही की जाती | भ्राधिक सहायता के कारण लोग स्वेच्छा से 
इन कार्यत्रमों को झपना लेते हैं । 

£. ध्भियान--कई बार किसी कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए 
सरकार प्रान्दोलन-सप्ताह प्रादि चलाती है जैसे वन्य-प्राणी सप्ताह, सुरक्षा-सप्ताह, 
स्कूलचलो भान्दोलन भादि । वन्य-प्राणी सप्ताह मे जंगली जानवरों को दिक न करने 
को जनता से झपील को जाती है। सुरक्षा-राष्ताहू से सडक पर दु्घटनायें न हो इस 
उद्देश्य से यातायात-पुलिस जनता को प्रशिक्षित करने का प्रयत्व करती है। “ह्कूल- 
चलो! पान्दोलन मे ग्रामीण क्षेत्रों के बालको को स्कूल में भर्ती कराते पर जोर 
दिया जाता है। और भी पनेक कार्यक्रमों बे लिए सरकार इसी प्रकार के प्रयत्न 
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करती है । 
१०. अपील 

कई बार प्रभावशाली व्यक्ति जनता के नाम अपील जारी करते हैं। जंसे 
चदे के लिए अपील, या सरकार को अन्य किसी काम मे सहायता देने के लिए प्पील । 
ऐसी अपीलो का झनुपालन करना कातूनी हृष्टि से आवश्यक नहीं होता । 


११. प्रतिकूल प्रकाशन कभी-कभी कातून के विशद्ध आचरश करने बालो के 
नाम ग्रादि प्रकाशित करवा दिये जाते हैं। जंसे कालेज की परीक्षा मे नकल करने 
वालो के नाम नोटिस बोर्ड पर लगवा देना। नागपुर निगम एक समाचार-पत्रिका 
प्रकाशित करती है, जिसमे उन लोगो के नाम प्रकाशित किये जाते हैं, जिन्‍्हे तिगंग के 
अधिकारी कर की चोरी करते हुए पकड़तें हैं । इस प्रकाशन को पढ़ना या न पढ़ना 
जनता की इच्छा पर है। नियम किसी को इसे खरीदगे या पढ़ने पर बाब्य नहीं 
करता है । 


भ्रदमनकारी शक्तियाँ इन दशाञ्रो मे काम में लाईं जाती हैं 

१. जबकि सविधान अ्रथवा काठून मे इस काम को करमे की व्यवस्था न हो 
तो ब्रदमनकारी शक्तियों करे श्रयोग से उत उद्दौश्यो की पू्ति का प्रयत्व क्रिया जाता 
है । सरकार जनता को उसी काम के करने के लिए आध्य कर सकती है जिसके लिए 
संविधान एव कात्नुन आज्ञा दें । संविधान और कातृन द्वारा निर्धारित सीमारेखा के 
बाहर जाने की दशा में कोई भी नागरिक झ्रदालत में सरकारी भाज्ञाग्रों की बंधता 
को चुनौती दे सकता है | ऐसी परिस्थितियों मे सरकार ग्रदमनकारी शक्तियों का 
उपयोग करती है। उदाहरण के लिए, परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लीजिए । 
सविधान या कानूनों से वियोजित परिवार के लिए कही कुछ भी सही कहा गया है । 
मत सरकार प्रचार, प्रदर्शनी, परिवार नियोजन केन्द्र आदि खोल कर लोगो को परि* 
वार नियोजन के साधनों को प्रयोग मे लाने के लिए प्रोत्साहित करती है । 

२ आय, ऐसा भी होता है कि कावून द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ उद्दोश्य की प्राप्ति 
के लिए काफी नही होती । ऐसी दशा में सरकार प्रदमनकारी शक्तियों के माध्यम से 
जनमत तंथार कर लेती है। मान लोजिए कि सरकार सडको को बिल्कुल साफ 
रखना चाहती है । सरकार के लिए यह कदापि समव नहीं कि जो कोई भी सडक पर 
गन्दगी फंलाए, प्विगरेट के ुकड, रही कागज श्रादि फेंके उसे पकड़ कर प्रदालत से 
सजा दिलाएं। इझतः सरकार यह य्रेष्टा करती है कि जतता मे ऐसी भावना प्रोत्साहित 
की जाए कि वे सडको को साफ रखने मे सरकार की सहायता करें । वे ऐसे काम ने 
करें जिससे सड॒कें गन्दी हों तथा गन्दगो फँसाने मालों को रोके । 

३. जब विसी कार्यक्रम के प्रति जनता से विरोध की झाशका हो तो सरकार 
भदमतकारी शक्तियो का प्रयोग करती है । प्रजातन्त्रीय सरकारों को जनता की मावना 
के प्रति बड़ा ही सजग रहता पढता है क्यो>डि प्रति पांचवे वर्ष था उसके पहले ही उन्हे 
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चोट के लिए जनता के सामने जाना होता है । प्रदमनक्वारो शक्तियों के प्रयोग से 
लाभ यह होता है कि क्योकि इन श्राज्ञाओ्रों को मानना प्रावइ्यक नही होता शधतः 
जनता मे विरोध जोर नही पत्तडता | जनता यदि चाहती है तो उनके भनुसार काम 
करती है भौर नही चाहती तो नही करती है । ऐसी दशा मे इन भ्राज्ञाप्रों को भदालत 
में चुनौती देने का प्रश्न ही गही उठता। सरकार की लोकप्रियता पर इसका असर 
इसलिए नही पड़ता कि यह ऐच्छिक रहता है भ्लौर इसके लिए किसी प्रकार की जोर 
जबरदत्ती नही की जाती । 

४. जब सरकार ऐसे उद्ं श्यो की प्राप्ति के लिए चेध्टा कर रही हो, जिनके 
लिए जल्दी न हो, तो भ्रदपनकारी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है| उद्देश्य प्राप्ति 
की जल्दी तो रहती ही नही है, ग्रतः सरकार बल प्रयोगात्मक शक्तियों से काम लेकर 
नया प्विर दर्द मोल नही लेता चाहती । झ्रदमनकारी शक्तियों के प्रयोग से सरकार के 
खर्च मे कमी हो जाती है | थू'कि इन प्राज्ञाप्रो का पालन प्रावश्यक नही है इसलिए 
सरकार को निरीक्षक एवं कर्मचारी इस काम के लिए नहीं रज़ते पडने जो यह देखें 
कि इसका पालन हो रहा है था नहीं। भ्रपराधियो को दण्ड दिलाने के खचे एव 
दिवकृत से भी सरकार बच जाती है । 

५. उन कायंक्षेत्रों मे जो प्रभी अपेक्षाकृत नये हैं, प्रौर जिनके बारे मे जनता 
को ग्रधिक ज्ञान नही है, सरकार साध। रणत. झदमनकारी शक्तियां जंसे प्रचार, प्रदर्शन, 
कास्फेंस, भादि के द्वारा काम प्रारम्भ करती है । 

६ कभी-फभी सरकार चाहते हुए भी बल प्रयोगात्मक शक्तियों का प्रयोग नही 
कर पाती क्योकि सरकार के पास इतने साधन नही होते कि जनता से जवरदस्ती 
झाज्ञा पालन वरवाया जा सके । यदि सरकार यह चाहती है कि १८ वर्ष से कम के 
युवक भौर १४ वर्ष से कमर की युवतियों का विवाह न हो भ्रोर इस नियम का सख्ती 
से पालन हो तो सरकार वो एक बहुत बड़ी संख्या से झथिकारी एव कर्मचारी रसने 
होंगे जो हर विवाह के पहले जाच पड़ताल कर यह पता लगादें कि कही नियमों का 
उह्लघन तो नहीं हो रहा है | चूंकि सरकार के पास इतने साथन नहीं प्रत. सरकार 
झदमनकारी शक्तियों का प्रयोग करती है और श्रयत्व करती है कि ऐसा वातावरण 
बन जाय कि जनता स्वत ही इस कानून को मानने लग जाय । 


बल प्रयोगात्मक शक्तियाँ 

बल प्रयोगात्मक शक्तियां वे शक्तियाँ हैं जहा सरकार को प्राज्ञायें न मानने से 
दण्ड देने की व्यवस्था होगी हे । डैसे सरकार ने नियम बना रकखा है कि सडक पर 
बाये हाथ चलिए । जो ऐसा नही करने पुलिस उनका चालान करती है पौर नियमो 
के भनुसार उन्हें दण्ड दिया जाता है। राशनिग के नियमों का उल्लंघन करने जैसे, 
नाली सदस्यो के नाम पर राशन लेने झादि पर मी दण्ड की व्यवस्था होती है । कर 
न देने वालो बी सम्पत्ति नीलाम करवा दी जातो है । सरकार के वारयंक्षेत्र का बहुत 
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बडा भाग बल पभ्रयोगात्मक शक्तियों के ही क्षेत्र मे झ्राता है जहाँ सरकार प्रपनी 
प्राज्माप्रों का पालन बलपूर्वक करवाती है। अन्य संस्थाग्रो भौर सरकार में यही 
प्रन्तर है कि जहा प्रत्य सस्थाएं या तो बल श्रयोग नही करती हैं या थोडा बहुत 
करती हैं, सरकार काफी हृद तक बल प्रयोग करतो है । सरकार झपने नियमों का 
उल्लघन करने वालो को जेल भेज सकती है। कई दशाग्रो मे आ्राजन्म कारावास या 
प्राशदण्ड की व्यवस्था होती है ॥ ये शक्तियाँ सरकार को छोड प्रन्य किसी संध्या को 
प्राप्त नहीं होती । लाठो चार्ज करवाना, गोली चलवाना, धारा १४४ लागू करना, 
मार्शल ला लागू करवाना, और जबरदस्ती श्राज्ञाए' मनवाना राज्य ही कर सबता है । 

पतरकारों के बल प्रयोग की सीमा संविधान तथा देश के कानून द्वारा निर्धा- 
रित होती है । कई बार क्राति आदि के वाद जब संविधान, कानून ग्रादि रद्द कर दिये 
जाते हैं उस समय बल प्रयोग की सीमा सरकार की श्रपनी शक्ति तथा भन्तर्राष्ट्रीय 
जनतम पर निर्भर होती है। द्रुकि सरकारें प्रन्य संस्थाप्रो की भ्रपेक्षा प्रधिक दूर 
तक बल प्रयोग कर सकती हैं भ्रतः लोग ग्रन्य सस्थाप्रो की तुलना में सरकार से प्रधिक 
डरते हैं । 
बल प्रयोगात्मक शक्तियों के विभिन्न प्रकार 

१. निरीक्षण 

निरीक्षण दो प्रगार के होते हैं--प्रान्‍्तरिक एवं बाह्य | प्रात्तरिक विरीक्षण 
वह निरीक्षण है, जहाँ विभाग के प्रधान अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी प्रधिकारी 
द्वारा बिभाग के कर्मचारियों के कामो का निरीक्षण किया जाय । जैसे कालेज के 
प्रिंसिपल या वाइस प्िसिपल द्वारा कालेज के स्टोर का निरीक्षण कराया जाए । 

बाह्य निरीक्षण वह निरीक्षण है जहां वाहर के अधिकारी झ्राकर निरीक्षण 
करे । बॉयलर इ स्पेबटर साहब द्वारा मिल के बॉयलर का निरीक्षण बाह्य जिरीक्षर 
का उद्याहरए है। थ्दि मिल के चीफ़ इ'जीनियर या कोई दूसरे साहब निरीक्षण करते 
तो यह प्रान्तरिक निरीक्षण होता । 

निरीक्षण का उद्ं श्य यह देखना होता है कि सरकार या प्रन्‍्य अधिकृत सत्ता 
हारा निर्धारित तियमों का सही प्रकार पालन हो रहा है या नही ५ प्रोफेसर वाइट ने 
निरीक्षण की परिभाषा इस प्रकार दी है--जननीति के आधार पर किसी शत का 
परीक्षण एवं मूल्याक्न । जैसे यूनिवर्सिटी हर दूसरे तीसरे वर्ष कालेजों मे विरीक्षण के 
लिए निरीक्षक मण्डल भेजती है। निरीक्षक मष्डल यह देखता है वि कालेज के 
प्रधिकारी पुस्तकालय, प्रयोगशाला, बलास, खेल के मैदान, छात्रावास प्रादि के सम्बन्ध 
में विश्वविद्यासय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कर रहे हैं प्रथवा नही । 

२. प्रनुज्ा 

अनुन्ञा ([.0८7०८) किसी काम को करने के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त प्राज्ञा- 
पत्र भी होता है। ज॑से बन्दुक रखने को झनुज्ञा, रेडियो रखने की झनुज्ा, मौटर 
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साइकिल या स्कूटर चलाने की भनुज्ञा । बिना झनुन्ा के काम करना जिनके लिए कि 
भनुजा-पत्र ग्रावश्यक है, दण्डनीय अपराध है| जँसे बिना अनुज्ञा-पत्र के बन्दूक या 
रेडियो रखता दण्डनीय अपराध है । बिना झनुज्ञा-पत्र के मोटर साइकिल या स्कूटर 
चलाते वालो का पुलिस चालान करती है भ्ोर उनके खिलाफ न्यायालय में प्रभियोग 
चलवाती है । 


प्रनुज्ञा-पत्र उन्ही व्यक्तियों को दिया जाता है जोकि इसकी प्राथमिक योग्य- 
ताप्रो की शर्तें पूरी करते हैं जेसे बन्दूक रखने का लाइसेंस उन्हे ही दिया जाता है 
जिनकी काफी एवं निश्चित श्राय है और जितका चरित्र ठीक है। भोटर साइकिल, 
स्कूटर चलाने का लाइसेंस उन्हे ही दिया जाता है जो मोटर वाहत झधिनियम द्वारा 
निर्धारित परीक्षा सफलता पूर्वक पास कर लेते है। सरकार कई दशाप्रो मे प्रनुज्ञा-पत्र 
को रह करने का अधिकार भी रखती है । यह तमी होता है जबकि भनुज्ञा-प्राप्त 
च्यक्ति द्वारा प्नुज्ञा की शर्तों का उल्लधन किया जाए। या भनुन्ञा-पत्र का दुरुपयोग 
किया जाए । जैसे यदि बार-बार गाडी चलाने की प्नुज्ञा की शर्तों का उल्लंयन किया 
जाए तो यह्‌ प्रनुज्ञा-पत्र रह किया जा सकता है | 

अनुज्ञा-पत्र देने के लिए शर्तें बनी होती हैं ॥ जो इन शर्तों को पूरा करते हैं 
उन्हे एक विशेष पद्धति द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। कई बार श्रनुज्ञा-पत्र देने 
की शक्ति के उपयोग पर न्यायपालिका द्वारा नियत्रश भी रहता है | यह इसलिए 
होता है जिससे कि कार्यपालिका प्रनुज्ञा-पत्र प्रदात करने मौर रह करने की शक्ति का 
उपयोग बदले की भावना से या राजनैतिक उद्देश्य से न कर मके । 

३. जांच करने को शरक्तियाँ 

यदि नियत्रण रखना हो तो सही ठब्यो का पता होता जरूरी है। जांच करते 
की शक्तियाँ इन तथ्यों का पता लगाती हैं। इस शक्ति के द्वारा सूचनाएं एबत्रित की 
जाती हैं जो आगे की नीतियो एवं कार्य क्रमो के श्राघार बतती है । जाँच करने की 
शक्तियाँ कई बार व्यक्तिगत स्वतत्रता के मार्य में थाथधा भी बन सकती हैं क्योकि 
सम्बन्धित व्यक्तियों फी इच्चा के विश्द्ध जाँच करने की शक्तियों का उपयोग किया जा 
सकता है । जाँच करने को शक्तियाँ निम्न प्रकारों से काम मे लाई जा सकती हैं : 

(प्र) जिनके पास कोई सूचना हो, उसे सूचना देने की ग्राशा । जांच झ्रधिकारी 
यदि यह समभता है कि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी सूचना है जोकि उसके जाँच 
के विषय से सम्बन्धित हो तो वह उसे ग्राज्ञा दे सकता है कि वह निश्चित समय पर 
उसके सम्मुख उपस्थित होकर यह सूचना बतावे । पुलिस उन लोगो को कई बार थाने 
पर बुलाकर पूछताछ करती है जिनसे उसे कुछ सूचना प्राप्त होने की झ्राशा होती है । 

(व) जाँच भधिका री यह भी प्रादेश दे सकता है कि स्थान विशेष की तलाशी 
लो जाए झोर वहा जो कागज पत्तर या प्रस्य सामान हो उसको जब्ती कर ली जाय। 
सगोन मामलो में पुलिस कई वार तसाधशो सझेती है। भ्रायकर प्रौर वाशिज्यकर के 
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विभागों की ओर से कई बार छापा मारा जाता है और झावश्यक्र कागजात जब्त 
कर लिये जाते हैं । 

(स) जाँच भधिकारी किसी स्थान विशेष पर जाकर घटनास्थल को जाँच 
कर सकते हैं। यदि वही डाफ़ा पडा हो, चोरी हुई हो ग्रयवा प्रन्य कोई दुर्घटना हुई 
हो तो पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुँच कर जाँच-पडताल करते हैं । 

४. निर्देशन की शक्ति 

निर्देशन वी शक्ति का उद्दे श्य यह होता है कि उच्च प्रधिकारी अपने प्रधी- 
नस्थ कर्मचारियों को यह बता स्के कि उन्हे कया करना है और वया नही करना है । 
उच्च प्रधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे समय-समय पर भ्रावश्यव झाज्ञाए' जारी 
कर काम का निर्देशन करें । 
प्रशासकीय आदेश या निर्देश देने की शक्ति 

प्रशासक झपने सरकारी कर्तव्य का पालन करते हुए प्रनेक आदेश देते है! 
प्रादेशों द्वारा ही विय्रमो का पालन करवाया जाता है ) सरकारी प्रधिकारी जनहित 
में झादेश जारी करते हैं। जैप्ते स्वास्थ्यरक्षा के लिए किसी कुएं के पानी का उपयोग 
ने करने का आदेश । इत भ्रादेशो का उल्लंधन करते वालो को दण्ड दिया जाता है। 
आप चाहे किसी सरकारी आदेश को प्रनुचित ही क्यों न समभों झापको में श्रादेश 
मानने हो होंगे। यह बात दूसरी है कि ग्राप किप्ती आदेश के विरुद्ध न्यायालय मे 
अपील करें और न्यायालय उसे प्रधैध घोषित कर दे । न्यायालय के निरय के बाद 
उस प्रादेश को मातने की ग्रावश्यकता नही रह जाती है । पर यदि न्यायालय का 
फैसला भापके विरुद्ध होता है तो भ्रापको आदेश मानने ही होंगे । 

आदेश दो प्रकार के हो सकते हैं । (प्र) विधेयात्मक झ्रादेश झौर (व) निषेधा- 
त्मक श्रादेश । विधेयात्मक आदेश वे होते हे जहां किसी व्यक्ति को कुछ करने का 
आदेश दिया जाता है जैसे आयकर अधिकारी के कार्यालय में उयम्थित होने का 
प्रादेश । निषेधात्मक आ्रादेश में किसी व्यक्ति को किसी काम वो से करने वा तिर्देश 
द्वोता है जैसे बिसी कमजोर पुलिया को उपयोग मे न लाने का प्रादेश । 
नियम बनाने की शक्ति 

आजकल प्रशासन का विषम बडा ही जटिल तथा गभोर बवता जा रहा है । 
संसद तथा विधान सभाझ्रो को इतना समय ही नहीं मिलता और न उनके सदस्यों मे 
इतनी तकनीकी योग्यता होती है कि वे वर्तमान पग्रौद्योगिक रामाजो के लिए विस्तृत 
रूप से नियम कातून भ्रादि बना सकें। फल्नतः सप्तद तथा विधान समाएं क्ाूतों में 
कूछ मोटी-मोटी बातें निर्धारित कर देती हैं। इस निर्धारित सीमारेया के भीतर 
सरकारी विभाग नियम बनाते हैं। 

सरकारी विभागों द्वारा बनाये गए इन मियमो को वही मान्यता प्राप्त है जो 
कि संसद या विधान सभा द्वारा निरमित काठूनों को। इन नियमों का पालन करना 
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भ्रावश्यक है । इनका उल्लंघन करने वाने दण्ड देः भागी होते हैं । 
प्रशासकीय न्याय निर्णय 

कई थार सरकारी विभागो के हाथो मे प्रघेन्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं । 
प्रशासकीय न्याय निणंय वी शक्ति इसो धक्ार की है। छिसो प्रशासकीय विभाग द्वारा 
दो दलो देः बीच भगडे की जाँच-पडताल तथा कानून एवं तथ्य के भ्राघार पर निणंय 
को प्रशासकीय न्याय निर्णोय कहते हैं । 

इस प्रकार का झगड़ा सरकार तथा नागरिक, या दो नागरिको के बीच हो 
सकता है। प्रोफेमर वाइट के मतानुप्तार दो दल तथा उनके बीच भंगड़ा प्रशासक्रीय 
क्‍्थाय निर्णोय के लिए भ्रावश्यक है । 

अ्शास्तकीय न्याय निर्यंव के फैसले मानने को दोतो दल बाध्य होते हैं। जब- 
तक कि विभागीय उच्च-प्रधिकारी भ्रथवा म्यायालय के प्रादेश से फैसला निरस्त नहीं 
कर दिया जाय दोनो हो दवो के लिए इसे मातना ग्रावश्यक होता है । इसका! उल्ल घत 
करने वाले दण्ड के भागी होते हैं। 
अशासकीय शक्ति 

शक्ति का तात्पयं उस दण्ड से है जोकि सरकार की वेध प्राज्ञाए ने मानने 
की दशा मे दी जा सकती है) दण्ड के भय से प्रायः लोग इच्छा ने होते हुए भी 
प्रादेशों एबं कातूयों का पालन करते है। कई बार जप जनता किसी भी प्रकार 
आज्ञाप्रो का पालन नही करती तो दण्ड से ही प्राज्ाए मनवाई जाती हैं । 
'शक्तिपाँ बई प्रकार को होतो हैं 

(१) जुर्माता या जेल--अग्रेजी शासनकाल मे जो लोग वाप्रैसियों गी सहा- 
यता करते थे उनके विरुद्ध यह शक्ति काय में लाई जाती थी ॥ 

(२) सामान एवं सम्पत्ति को जब्ती--पश्रग्रेजी शासनत्नाल मे जो लोग 
सरकारी टेब्स प्रादि देने मे भाना-रानी करते थे उनकी चल तथा प्रचल सम्पत्ति 
जम्त कर ली जाती थी । 





(३) यदि सरकार मे कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो तो उस लाभ को रोका 
जाना । जैसे पेंशन या वजीफा गोक देना । 

(४) यदि सरकार के विरुद्ध वोई वाम कर रहा हो तो उसे तिवारक नजर- 
बदी कानून के भनुसार जेल भे दद किया जा सकता है ॥ 

(१५) फिसी वस्तु को प्रापूर्ति रोक देना--बयदि झाप बिजली या पानी को 
बिल समय पर जमा न बरें, इनकी सप्लाई काट दी जातो है। टेलीफोन उपभोक्ता 
यदि रामय पर बिल जमा स करे तो उनकी सचारनध्यवस्था को बाद दिया 
जाता है। 

(६) पनुझा-पत्र जर्त वर लेता या उसका नदीनोकरंण में करता। समी 
भ्रनुज्ञा-पत्र एक निश्चित झवधि के लिए हो जारो किये जाते हैं॥ भदधि के भीतर दुरुप- 
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योग की दशा मे अनुज्ञा-पत्र जब्त किये जा सकते हैं। यदि समय पूरा हो गया तो 
नवीनीकरण नहीं किया जाता। यदि प्रापके पास बन्दूक का गनुन्ना-पत्र है झोर 
झापने बन्दृक का दुरुपयोग किया है तो पस्‍्ापका अनुन्ञान्पत्त जब्त किया जा सकता है 
या उसका नवीनोकरणा रोका जा सकता है 

(७) भधिकारियो द्वारा तात्कालिक फार्यवाही--कई वार अधिकारियो यो 
तत्काल ही कारंवाई करने का अ्रधिकार द्वोता है जैसे चोरी से सीमापार से मात्र 
लाने वालो के माल की जब्तोी का अधिकार या स्वास्थ्य प्रधिकारिये को उन खाद्य 
वस्तुप्रो को नष्ट करने का अ्रधिकार जोकि झादप्रियों के खाने योग्य नही है | 


विशेष प्रप्यमन के लिए 
१. वाइट * इ ट्रोडवशन टू दी स्टडी झ्रॉफ पब्लिक एडमि- 
निस्‍्ट्रे शन 
२. एम० पी कर्मा : लोक प्रशासन. सिद्धान्त एंव व्यवहार 


१३ 


प्रशासकीय कार्य 





किसी भी विभाग मे देखें तो पता चलेगा कि प्रशासकीय कार्यों को दो मागों 
में बाँदा जा सकता है | पहला, वे कार्य जो राजनंतिक स्तर पर होते हैं तथा दूसरे दे 
कार्य जो ग्रसंनिक भधिसेवा के स्तर पर होते हैं । 
राजमैतिक स्तर-- 

विभागीय मस्त्री, 

राज्य मन्त्री, 

उप मन्त्री, 

पालियामेंट्री सचिव ६ 
अ्रसंतिक भ्धिसेवा-- 

(डायरेक्टर) निदेशक, 

(ज्वॉइन्ट डायरेक्टर) सयुक्त निदेशक, 

(डिप्टी डायरेक्टर) उप-निदेशक, 

(प्रसिस्‍्टेंट डायरेक्टर) सहायक निदेशक, 

अस्प पदाधिकारी एव कमंचारी 
राजन तिक स्तर पर प्रशासकीय कार्य 
राजनैतिक स्तर के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-- 
१ नि्ंय करना 

महत्त्वपूर्ण प्रशासकोम निरणंय राजनैतिक स्तर पर ही लिए जाते हैं। चाहे 
राजनेतिक नेता अपने नीचे के कमंचारियो की राय मान लें, पर भ्रधिकृत रूप से 
नीति सम्दन्यी सामलो मे निणंय लेता राजनीतिजो का ही काम है । 

निर्ंय वा उगमम इस स्तर पर बडा हो महत्त्वपूर्ण है। मो शो सभी स्तरो पर 
बुछ मे बुद्ध निर्णय लिए जाते हैं पर नीचे के स्तरों पर लिए गए निणांयों के लिए ये 
निणंय नीति का काम करते हैं। इस स्तर पर लिए गए निखंयो को सीमा रेखा के 
भीतर नीचे के विभिन्न स्तरो पर निर्णय सिए जाते हैं। निर्षय का मदर्व इस बात 
से स्पष्ट हो जायेगा कि यदि निशॉय न हो तो प्रशासन सम्बस्धी सारे काम शक 
जायेंगे। सारे काम चाहे वे बहुत बड़े हो प्रथवा बहुत ही छोटे हो निणेय पर ही 
निर्भर करते हैं । एक छोटा सा उदाहरण लोजिए | प्राप घर से कालेज के निए 
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रवाना होते हैं | रास्ते मे श्रापका मिश्र मिल जाता है ! वह यह प्रस्ताव रखता है कि 
प्राप उसके साथ मैठिनी शो में जायें, कालेज नही जायें | ग्रव आपके लिए एक निरणंय 
लेवा जरूरी हो गया है । कालेज जावें या मित्र के साय घिनेमा । यदि निरणंय कालेज 
जाने के पक्ष में है तो आप मित्र से झाज्ञा लेकर कालेज की श्रोर चल पडेंगे। यदि 
सिनेमा जाते का निरय होता है तो ग्राप मित्र के साय सिनेमा जायेंगे भ्ौर एक दिन 
के मनोरजत के कार्यक्रम के बाद दूसरे दिन ज्यादा भ्रच्छी तरह काम करने को तैयार 
हो णायेगे। यदि भ्राप कोई निर्णय न लें और चौराहे पर खड़े भ्रपना ग्रौर ग्पने 
मिन्न का समय नध्ट फरें तो कालेज म जाने का नुकसात हुमा । आपका और आपके 
मित्र का समय नष्ट हुप्रा, और झ्रापका मनोरंजन भी न हो सका । यह सब प्रनिणंय 
के कारण हुआ । प्रधासकीय हृष्टि से श्रनिर्णय से बुरी कोई भी स्थिति नही हो 
सकती । गलत निरंव कई बार परिस्थितियों के प्रभाव से मही सावित हो जा सकते 
हैं। अनिर्णंय की हिथिति इस प्रतार गलत निर्णय से भी खरा होती है, वयोकि 
प्निर्णय के कारण कोई श्रगला कदम नही उठाया जा सकता । 


२. निर्णय फे लिए उत्तरदापित्य स्वीकार करना 


जो निरशंय लिए गए हैं उनके लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करना भी राज- 
नीतिज्ञों का काम है। यदि राजनैतिक स्तर पर यह निर्णय किया जाता है कि देश 
वी उत्तरी सीमा पर रक्षा के लिए सेना भेजी जाय तो उसके लिए उत्तरदायित्व 
स्वीकार करना उनका कतंव्य है। यह जिम्मेवारी सप्तद, भ्पने राजनैतिक दल श्ौर 
देश की ब्राम जनता के प्रति होनी है । यदि पालियामेट चाहे तो मस्त्रिमण्डन को 
प्रविश्वास का प्रस्ताव पास कर हटा सकतो है। पार्टी भी दल के सदस्यों के प्रति 
ग्रनुशासनिक कार्यवाही करती है | जबता समाचार-पत्र, सभाओो झ्रादि के माध्यम से 
प्रालोचना करके राजनीतिज्ञो को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाये रखती है । 

है राजनोतिज्ञों का तौप्तरा काम अपने निर्णायो को जनता को समभाना 
और जनता के सम्मु्त उसका भौचित्य स्थावित करया है । प्रनातत्त्र में सरकार का 
भविष्य इस बात पर तिमेर करता है कि जनता उचित रीति से सरकार की नीति 
को समझे श्रौर सरकार के प्रति मित्रता की भावना रखे । निर्णयों को जनता को 
समभाना और जनगा के सम्मुस उनका औचित्य स्थापित करना ऐसे काम है जोकि 
राजनी तिज्ञों को स्वयं ही करने पडते हैं। इस काम में प्रतिनिधान सम्भव नहीं है । 
असेनिक सेवा के सदस्य जनता के सम्मुख किसी नीति विशेष के समर्थक के रूप मे यदि 
प्रायें तो इससे भ्र्सनिक सेवा के राजनीति मे पड जाने का सतरा रहता है। यह काप 
राष्ट्रपति, प्रधान मन्‍्त्री झौर उनके सहयोगी समय-समय पर राष्ट्र के नाम सवाद, 
पत्रकार सम्मेलन, सार्वजनिक समाओ झ्ादि के द्वारा करते हैँ । 

४. सरकार के कुशलता-पूर्वक काम करने के लिए यह आवश्यक है कि 
सखवार यह जाने कि जनता उसको नीतियों के बारे में कया सोचती है। उसकी 
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नीतियो का जनसाधारण पर क्या प्रभाव पड़ता है यद पता लगाना भी राजमीतिज्ञों 
का ही काम है । राजनीतिनम जनवा के नेताझ्रो से सम्पर्क, समाचार पत्रों से सम्पर्क 
झौर राजमतिक दलो से सम्बन्ध के कारण सरकार को यह बताते हैं कि उनको 
नीतियो का जनता पर कया प्रभाव पडा है । यद्दि जतता मे कोई गलतफहमी हो गई 
हो तो उसे दूर करना राजनीतिज्ञों का काम है । राजनीतिज्न वास्तव में जनता एवं 
प्रशासन के बीच की कडों का काम करते हैं। वे प्रशासन तक जनता की बात और 
जनता तक प्रशासन की बात पहुँचाते हैं । प्रशासन को नेतृत्त्व प्रदान करना भी राज- 
नोतिज्ञों का ही काम है। राजनीतिज्नो के व्यक्तित्व पर ही प्रशासन का सर्वेस्व निर्भर 
रहता है । यदि राजनीतिज्न ढग के हो और प्रस्निक सेवा का विश्वास प्राप्त कर उन्हे 
प्रपने साथ अच्छी तरह ले चल सकें तो प्रशासन ठीक तरह चलता है। अपने नेतृत्व 
के प्रभाव से राजनीतिश अपने विचारों को कार्यरूप में परिणत करवाते हैं। राज- 
नीतिन्न वास्तव में प्रशासन नहीं करता, बल्कि यह्‌ देखता है कि उसके विचारों के 
अनुसार मसेनिक सेवा के सदस्य प्रशासन चलाते हैं । 
असैनिक सेवा स्तर पर प्रशासकीय कार्य 
इस स्तर के प्रमुख प्रशासबीय बाय इस प्रकार हैं-- 
१. परामर्श 
प्रसेनिक पदाधिकारी सारे कार्यालय के नियमो, आदेशों झौर यूर्व निरणंयों केः 
ज्ञाता हते हैं । प्रशासन में यह वर्ग स्थायित्व लाता है। राजनीतिश इस वर्ग पर 
पराम्श एव सूचना के लिए निर्भर करते हैं। यह वर्ग शजनेतिक नेताप्नो फो यह 
बतलाता है कि क्या प्रशासक्रीय हृष्टि रा सभव है और बया सभव नही है । नीति 
निर्धारण एवं नीति को कार्याग्वित करना दोनों में ही यह वये राजनेतिक नेताग्रो को 
सहायता देवा है । इस वर्ग के बिना थ्ाज हम लोगो को जिस प्रकार का प्रशाप्तन 
मिल रहा है वह नहीं मिलेगा ( यह राजनैतिक नेताग्रो वो यह बताता है कि क्प्ि 
प्रकार कम से कम व्यय में अधित से प्रधिक जनहित के कार्य विए जा सकते हैं । 
२. कार्यक्रम निर्धारण 
कार्यक्रम निर्धारण बा काम राजनैतिक न होकर तबनीकी होता है । यह तो 
हले हो निर्खय हो चछुकता है कि कया करना है । यह विवादास्पद होता है क्योकि 
विभिन्न हित सररार से भपने लाभ के लिये धाम करवाना चाहते हैं। निर्णय के 
उपरान्त उस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वे विवा- 
दास्पद नहीं होते। इसमे सगठन के सम्बन्ध वे निर्णय यथा क्रितना काम करना होगा, 
किस भ्रवार कर्मचारियों ग्यादि की नियुक्ति होगी, निरीक्षण की क्या व्यवस्था होगी । 
यह कार्यत्रम निर्धारण के ग्रस्तगंत प्राता है। यदि आप कालेज से लोटते समय अपने 
किमी स्लाथो की पिटाई करने को योजना वार्याश्वित करें तो इस प्रकार के निर्राय 
जैसे क्‍ग्रापत्े कौन-कौन साथी किन दिन रास्तों से चलेंगे, कहाँ पर एक साथ मिलेंगे । 
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कौन पहले साइकिल से टपकर देगा इस प्रकार के निर्णय कार्यक्रम निर्धारण के 
भन्‍्तगंत प्राते हैं । 
के छत्पादम 

सभी सरकारी कार्यालयों का उद्देश्य किसी सेवा या वल्तु का उत्पादन करना 
है। इस सम्बन्ध मे सेवा स्तर पर कई प्रकार के काम किगे जाते हैं । सबसे पहले 
तो मापदण्ड स्थापित किया जाता है। जैसे टकक को कम से कम ४० शब्द प्रति 
मिनट की गति से टंकण करना चाहिए। ग्राशुलिपिक को १२० शब्द प्रति मिनट की 
गति से श्रुतलेखन लिखना चाहिए। कार्यवर्ताओं का काम इसी मापदण्ड से मापा 
जाता है। दूसरा काम कर्मचारी वर्ग की सेवाग्रो को उचित ढग से काम मे लाता है । 
प्रशासकीय एजेस्सियाँ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती हैं, उतमे प्रापस मे काम का 
बेंटवारा करती हैं । उनके ऊपर नियत्रणा रखती हैं। यह देखना उनका काम है किसमे 
कर्मचारी नियमानुसार अपने कत्तोव्यो को पूरा करें । 
४. प्ो० एग्ड एम० (0&0४) 

प्रशासकीय कारकों का एक काम ग्रो० एण्ड एम० भी है । इसका उहू ए्य यह 
होता है कि कार्यपद्धति की जाँच की जाय और यह देखा जाय कि कार्यपद्धति उद्दे एप 
की प्राप्ति के लिए कहाँ तक उपयुक्त है। यह इसलिए प्रावश्यक हो जाता है कि कई 
बार सगठन के उद्दे श्य बदल जाते हैं, परिस्वितिथी वदल जाती हैं । बदले हुए उ्दं श्प 
एवं बदली हुई परिस्थितियों के फलस्वरूप कार्य पद्धति का बदलना भी ग्रावश्यक है । 
यदि ऐसा नहीं किया जाय तो बहुत शीघ्र एक स्थिति पैदा हो जाएगी जबकि प्रशास- 
कोय कार्यपद्धत्ति एकदम ही चेकार हो जाएगी क्योकि बदलो हुई परिस्थितियों का 
प्ामना करने को योग्यता इसमे नही रह जाएगी । 
१- प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व स्वौकार क्रमा 

इस स्तर पर कई प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं । प्रथम, प्रशासन को निर्धा- 
रित नोति की सीमा के भीतर चलाने का । दूसरा, प्रशासन को कार्यकुशलता बनाएं 
रखने का। तीसरा, वित्तीय उत्तरदायित्व का । प्रशासन को समस्त झाय-व्यय का 
स्थोरा इस प्रकार रखना पड़ता है कि महालेखापाल व लेखा जांच श्रधिकारी 
(80470 & (०0ए0४०॥९० 0८») तधा लोक लेखा-समिति (?फछ॥0 ०९०० 
४०6 (2०077078६06) को सतुष्ट किया जा सके | प्रशासन पद-सोपान की व्यवस्था से 
कर्मचारियों पर नियत्रण रखने के लिए भी जिम्मेवार होता है। 


विशेष भ्रध्यपन के लिए 
१. घाइ ४ इन्‍्ट्रोडबशन हू दी स्टडी प्रॉफ पर्लिक 
एडमिनिस्ट्रेंशन 
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उत्तरदायित्व 





यह सर्देव से ही समस्या रही है कि प्रशासन को जिस प्रवार उत्तरदायी 
घनाया जाए। यदि प्रशासन पर नियन्त्रण ते हो तो प्रशासन मनमानी करने लगे । 
प्राचीन काल में राजा पर नियन्त्रण रखने के लिए कुछ धामिक एवं राजनेतिक बन्घत 
थे । राजा पर्मशारत्रों एवम्‌ धर्मंगुरुपो को भ्ाज्ञाप्रो के अनुसार काम करता था । पर- 
पम्परा के कारण भी राजा वी शक्तियों पर रोक रहती थी । वह परम्परा से प्राप्त 
गनता के अधिका रो का हतन करते की चेध्टा नहीं करता था । इसके साथ ही उसको 
अपने रारदारों की भी सहमति का छ्यान रखना पड़ता था वयोकि ब्रावश्यकता 
पडने पर इर्ही सरदारों की सहायता से विद्रोह प्रादि दबाये जाते थे । यदि प्रधि- 
धांश सरदार राजा की क्सी नीति का विरोध करते तो शायद वहूं उसे त्याग 
देता था । 

उत्त रदायित्व क्‍या है--इसके दो पर्य हो सकते हैं। विधेवात्मक रूप से यहे 
कहा जा सकता है कि प्रत्येक अधिकारी को उचित ढंग से कानूत थी सीमा मे प्रपने 
बातंब्यों बाग पालन करना चाहिए । नियेधात्मक रूप से यह वहा जा सकता है छि 
किसी भी भधिकारी को ग्रेरकाठुनी ठग से कोई काम नहीं करना चाहिए । प्रत्येक 
प्रधिकारी को झ्रावश्यकता पड़ने पर यह दिखाता पड़ता है कि उसने प्रविक्रार प्रयोग, 
जनहित को ध्याग मे रफ् कर, कातुन को सीमा ने भीतर किया है । 

इस प्रकार, जब हम उत्तरदायित्व वी बात करते हैं तो हमारे सामने एक 
प्रभसस्‍्या भाती है, उत्तरदायित्व को निभाने के लिए प्रावश्यक है कि सारा काम 
कातून फी सीमा मे हो । भ्रधिकारों अपने अ्रधिकार्षेत्र सेही काम बरें । यदि 
इसदा पालन कठोर ढंग से किया जाए तो प्रधिकारियों को स्वविवेक सै दम लेगे को 
स्वतन्त्रता नहीं रह जाए: रह जाएगी । काबुन के ज॑टिल वस्घन में पहरर वे कातूंन का पालन 
सो कर सके, पर जजदित कप उद्शय सफल नहीं सरेगा / सुगस्या इन दोन्तो 
सोमान्तो के बीच एक मध्य-मार्ग निकालने की है जिससे कि भ्रधिकारी वर्ग उत्तरदा- 
पित्व की भावना से विहीन होतर मनमाना काम न करने लग जायें भौर दूमरी झोर 
ऐसी स्थिति भ पंदा हो जाए जिससे कि प्रधिक्रारो स्वविवेक के धनुसार काम हो ने 
कर सकें | 

झाघुनिक युग में प्रशासत को उत्तरदायों बनाये रघना वड़ा ही कठित कार्य 
है। प्रशासन की जिम्मेवारियाँ बहुत ग्रशिक बड़ गई हैं / इमचारिएेकी संख्या 
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पहले कभी भी इतनी श्रघिक नहीं थो। प्रशासत वी गमस्थाएं ब्रब पहले से कहीं 
प्रधिक जटिल हो गई है 5 

प्रशासन पर नियन्त्रण रखने के लिए निम्नलिसित साधन होते हैं।-- 

१. प्रशासनिक नियन्तण 

२ संसद का नियन्त्रण 

३ न्यायपालिका का नियल्तग्प 

४ जनमत का नियन्त्रण 

विमन्त्रण की सीमा विभिन्न देशों में प्रलग-प्रलय होती है ॥ यह तो सर्वेधा- 
निक व्यवस्था पर निर्भर करता है । अमेरिका मे प्रशासन काँग्रेस के प्रति उप्ती हृद 
तक जिम्मेधार नही है जिस सीमा तक भारत श्र इगलेंड में है। भारत और 
इ गलेड मे प्रशासन पर न्यायालयों का नियन्‍्नण गमेरिका से कही कम है। रूस मे 
प्रशासन को जिम्मेवारी बस्तुत. कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति है । 





प्रशासनिक नियन्त्रण 

अशासनिक पद-सोपानात्मक संगठन नियस्त्रश का वाम भी करता है । माप 
किसी दपतर मे जायें तो देखेंगे कि लिविक भ्रपती फाइल झनुभाग झश्रिकारी के सम्पुज 
प्रस्तुत करते हैं। प्रनुभाग अधिकारी का क्तंव्य होता है कि प्रपने वरिष्ठ अधिकारी 
के धम्मुख फाइल प्रस्तुत करने के पहले यह देखले कि प्रस्ताव झादि ठीक ढग से 
सैमार किये गए हैं या नही । यदि बह काम से सन्लुष्ठ नही है तो लिपिक वी बुला 
कर निर्देश देता है और निर्देश के प्रनुधार पुनः यह फाइल उसके सम्पुसत प्रस्तुत की 
जाती है। अनुमाग आए्सिर द्वारा अस्तुत को गई फाइलो पर वियन्‍्तण रखने का 
काम शवर सचिव का २ । ऐसी तरह झागे भी निमम्त्रण रखा जाता है । यदि प्राप 
किसी वर्मचारी के काम से प्रसन्तुप्ट हो तो घराहे लोक-प्रशासन हो, अथवा निजी 
प्रशासन श्राप उसये भ्रशासकीय भ्रधिकारी से शियायत करते हैं । श्राप इती कारण 
ऐसा करते है कि वह प्रशासकीय अधिकारी उसे सही ढय से काम करने की झ्ाजा दे 
सकता है | सरकारी विभागों में अनेक नियम उपनियम, भझादेश, प्रूवदिश प्रादि सर- 
कारी वर्मचारियों पर नियन्त्रण रसने के लिए होल़े हैं। प्रशासकीय क्रिक पद विभा- 
जन का यह उद्देश्य होता है कि इन प्रशासकीय नियमों तथा आदेशों मांदि का उचित 
रूप से पालन हो सके + इस प्रफार की व्यवस्था इसलिए है मि झाम सही ढंग से हो, 
किसी भी प्रकार की गडबडी न हो ) आवश्यम्ता होने पर उच्च अधिकारी प्रपने 
प्रधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश दे सवता है । कर्मंचारो वर्ग इन निर्देशों का पालन 
करने को वाघ्य होता है। यदि कोई कर्मचारी निर्देशों का जान बूझ कर पालन ने 
करे तो उससे घ्पप्टोक्रए मांगा जाता हैं श्रोर आवश्यक्त/मुत्तार उसे दण्ड भी दिया 
जाता है । पद सोपानात्मक सगठन या वायें मह भी देसना है किये पदाधिकारी 
जिन्हे स्वविवेवीय शत्तियाँ प्रदान को गई हैं वे भपने स्वविवेद या सद्दी तटीते से 
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प्रयोग कर रहे है या नहीं ! यदि नही कर रहे हो तो इन शक्तियो के उचित उपयोग 
के लिए भी निर्देश दिये जाते है । सद्दोप मे, यह कह सकते हैं कि प्रशागकीय नियत्त्रण- 
प्रशासन को चलाने के लिए बडा ही झावश्यक है । भ्रशासन एक बार दिला प्रन्य कियी 
नियन्त्रण यथा ससदीय नियन्त्रण, न्‍्यायालपो के नियम्त्रर भादि के भी चल सकता है 
परन्तु प्रशातकीय नियन्मण डेः बिना प्रशासन वे चलने का कोई प्रइव ही नही उठता । 
संसद का नियन्त्रण 

ससदीय शासन-प्रणाली वाले देशो मे संसद प्रशासन सम्बन्धी नोतियो वो 
निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है । इस प्रकार वी प्रशासनिक ध्यवस्था में मन्त्रि- 
मण्डल सँद्धान्तिक रूप में वास्तव में ससद के प्रति उत्तरदायी होता है । चौथे ग्राम 
चुनाव के बाद हरियाणा झौर उत्तर प्रदेश में काग्रेस्ती सरकारों का पतन इसलिए 
हो गया कि विधानसभा मे उनके दल का बहुमत रामाप्त हो गया । यदि किसी भी 
समय मस्त्रिमण्डल का ससद मे बहुमत न रहे तो उसे त्यायपत्र देना पडता है । 

संसद का मम्त्रिमण्डल को हटाने के ग्रतिरिक्त प्रन्य तरीबो से भी प्रशासन पर 
नियन्‍नण रहता है ॥ 

३ प्रश्नों का समाधान साँगना--ससद प्रौर राज्य व” विधानसभा में 
दिन की कार्यवाही प्रश्नोत्तर काल से ही प्रारम्भ होती है । ससद या विधानसभा का 
कोई भी सदस्य प्रशासन से सम्बन्धित विस्ी भी विषय से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकता 
है । राजकीय प्रधिकारी एवं मन्‍्नीयरए स्व ही इस बात से मयभीत रहते है कि 
कही ऐसी कोई बात न हो जाए जिससे ससद में कोई प्रश्न उठ खष्टा हो । यदि 
कोई मन्त्री चाहे तो बिसी भश्त वा उत्तर देने से जनहित पे मना कर सकता है । 
पर यदि बार बार ऐसा किया जाय तो संत्तर शोर जनता के मन में सन्देह उम्पन्न ही 
सकता है । 

२. कामरोको श्रस्ताव-हइस प्रस्ताव का उद्देंद्य यह होता है कि ससद 
प्रपना पुर्द निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कर दे और भ्रन्य कोई समस्या, जिसका विव- 
रण उपयुक्त प्रस्ताव मे हो उस पर विचार किया जाय 

३. बजट पर बहस--वबजट पर सामान्य बहस में सरकार की सीतियो वी 
अआ्रालोभना की जाती है । विभागीय मनन्‍्त्री बहस की समाप्ति पर प्रालोचताशो का 
उत्तर देता है । 

४. बज्जर में कटौती का प्रस्ताव--यदि सप्तद बजट में एक रुपये को भी 
कटौती का प्रस्ताव पास करदे तो यह मस्वरिमण्डल के प्रति प्रविश्वास ता प्रस्ताव ही 
समझा जाता है। ऐसी स्थिति मे सन्त्रिमण्डल त्यापपत्र दे देवा है । 

भू निरदा ध्रस्तावइ--किसी एक सनन्‍्त्रों वे बार्यों वर विरोप निन्‍्दा प्रस्ताव 
द्वारा किया जाता है । यह नीति की झालोचता न होकर उसदे कार्पान्वित ररने को 
भालोचता है । 

६ प्रविश्वास छा प्रस्ताव--ससद नियमों के झनुमार मन्त्रिमण्दल के विषद्ध 
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अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकती है। यदि सदन मे ऐसा प्रस्ताव पास हो जाता 
है तो मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र दे देना पडता है । 

७. सप्तितियों झादि के द्वारा--- समद झर विधान मण्डलो की दो पम्रितियाँ, 
प्रमुभान समिति झौर लोकन्लेसा समिति का विशेष महत्त्वपूर्णा स्थान है । ये दोनों 
समितियाँ सार्वजनिक व्यय से सम्बन्धित हैं | श्रनुमान सप्रिति व्यय से पहले भौर 
लोक-लेखा समिति व्यय के बाद जाँच पड़ताल करती है। इन दोनो समितियों के 
प्रतिवेदनों पर ससद में विचार विमर्श होता है + 

विगत कुछ वर्षों मे हमारे देश में समद द्वारा नियंत्रण काफी शत्तिहीन पड़ 
गया है । इसका कारण यह है कि सदस्यों पर दलीय नियत्रण बहुत ग्मधिक बढ़ गया 
है। दल के सदस्यों को अपने दल के आदेशानुसार वोट देना ही पडता है । ऐसा न 
करने वालो के विरुद्ध दल अनुशासनिक कार्यवाही करता है॥ यथपि सविधान द्वारा 
सभी सदस्यों को भाषण एवं वोट की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है, भ्ौर इसके लिए 
किसी प्रकार की ग्रदालती कार्यवाही नहीं की जा सकती, पर दल अपने सदस्यों के 
भ्रति कार्यवाही करने को स्वतन्त्र है । 

पिछले कुछ दिनो से 'प्रोम्वड्समैन” (07090$0029) की बडी चर्चा चल रही 
है। प्रशासनिक सुधार झ्रायोग ने भी लोकपाल और लोकप्रायुक्त ब्रादि को नियुक्ति की 
सिफारिश वी है। ये वास्तव में प्रोम्वड्समैन के ही रूप हैं। ग्रोम्बड्समैन ससद के 
प्रतिनिधि के रूप मे यह देखती है कि प्रशासन का काये संत्तद द्वारा बनाये गये नियमो 
के प्रनुसार चल रहा है या नहीं । यह उसी प्रकार की संस्था हैं जिस प्रकार महा- 
लेखापाल है । म्रन्तर केवल यही है कि महालेखापाल वित्तीय प्रशासत के ऊपर 
नियनण रखता है और ओम्बड्समैन सामान्य प्रशासन के ऊपर नियत्रणं रखता है । 
जब सराद ओर प्रशासन विभिन्न हाथो मे थे तब ससदीय नियत्रण की संस्थाएं ठीक 
तरह से काम करती थी क्योंकि यदि प्रशासनिक भ्रनियमितता की रिपोर्ट संसद का 
प्रतिनिधि ससद में रखता तो ससद प्रशासन से जवाब तलब कर सकती थी, झौर 
प्रशासन को इस दोप का प्तोपपूर्ण ढय से निराकरण करने के लिए बाध्य कर सकती 
थी। पर ग्रव परिस्थितियां बदल गई हैं। प्रशासद भौर संतद का नेतृत्व एक ही 
हायो--कैविनेट--मे केद्धित हो गया है । गाज यदि मद्दालेखापाल या स्‍ोम्बड्समैन 
सम्रद में प्रशासनिक धनियमितता को शिकायत करें तो ससद मे उनकी झोर से 
आवाज उठाने वाला विरोधी दल ही होगा जो झल्पम्रत मे है। बहुमत स्देव कैबिनेट 
के प्रादेशानुसार ही मतदान देगा । यही कारण है कि जब लोक-लेखा समिति ने बार- 
बार अपने वापिर प्रति वेदनो मे 'जीप झपवाद”' (स्व $८2709) की चर्चा वी तो 
तत्कालीन गृहमन्त्री ५० गोविन्दवबल्लभ पत ने कहा कि जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम 
इस मामले को बद हुमा समझते हैं, फिर भी यदि ससद चाहे तो हमे भ्रविश्वास के 
अस्ताव द्वारा हटा दे । शृहमस्ती महोदय ऐसा बयान इसलिए दे सके कि उन्हे विश्वास 
था कि उनके दल का इतना बहुमत है कि उन्हें प्रविश्वास श्रध्ताव द्वारा इृढाने का 
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सवाल ही नही उठता । आ्राज के संदर्भ में लोकपाल, लोक झ्ायुक्त और झोम्बड्समैन 
की सफ्लता सदेहपूर्ण है। इनको सफलता के लिए ग्रावश्यक है कि ससद का बहुमत 
इनका साथ दे और झ्ावश्यकता पडने पर देबिनेट पर दबाव डाले । संसद का बहुमत 
शायद ही अपने नेताग्रो का साथ छोडकर शोम्बड्समैन का साथ दे । 

न्यायालयों का नियंत्रण 

किसी भी प्रणासकीय झाज़ा या निशंय को न्यायालय मे तिम्त कारणों मे से 
किसी भी ग्राघार पर चुनौती दी जा सकती है । 

१. क्योंकि झाज्ञा या निर्णय मसवेधानिक है । 

२. क्योंकि ग्ञाज्ञा या निर्णय लेने का अधिकार प्रशासनिक अधिकारी को 
नही था। 

३ क्योंकि जिस कानून के प्रन्तगंत ये भ्राज्ञाये या निर्ंय लिए गये हैं उसका 
कथित तात्पयं नही है । 

यदि किसी श्राज्ञा प्रथवा निर्णय से किसी व्यक्ति को आ्ापत्ति है तो यह व्यक्ति 
वी जिम्मेदारी है कि मामले को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करवाये । जैसे यदि 
बालेज के प्रिसिपल महोदय किसी विद्यार्थी को उपस्थिति कम होने के ग्राधार पर 
परीक्षा में बंठने से रोकें तथा विद्यार्थी प्रिस्िपल के निर्सोेय को गलत माने तो यहू उस 
विद्यार्थी का कत्तव्य हो जाता है कि वह न्यायालय में मामले को ले जाय झोर 
निषेधान्ञा ()]ए7८४०॥) प्राप्त करे । प्रिसिपल महोदय की ग्राज्ञाें ववतक जारी 
रहेगी जब्रतक क्रि स्यायालय द्वारा 'स्थगन प्रादेश' ($09/ 07067) न दे दिया 
जाय । 
न्यायालयो द्वारा ,नियंतण की कुछ सीमाये हैं । 

१. न्यायालय केवल यही देखता है कि कानून का अ्रक्षरश' पालन हुम्रा या 
नही । यदि काबुन वा श्रक्षरणशः पालन नही हुम्ना तो वे इसे भ्रवंध घोषित कर देते हैं 
चाहे झ्धिकारी ने जनहित को घ्याद मे रख कर ही क्यो न काम किया हो । 

२ इस प्रकार का नियत्रण अत्यन्त ही मन्द गति से चलता है। न्यायालयों 
में निर्णय होने मे कई बार तो वर्षों का समय लग जाता है । 

३. यह नियत्रश व्यय-साध्य भी है। न्यायालय के शुल्क, वकील बैरिस्टरो के 
शुल्क में बहुत प्रधिक घन ब्यव हो जाता है । यदि घाप ज्यायालय में कोई प्रमियोग 
ले जाता चाहे तो इस प्रकार के व्यय के लिए तंयार रहना चाहिए । 

४ आधुनिक युग मे प्रशासवीय कार्य इतने भ्रथिक बढ़ गए हैं कि न्यायालयों 
के ज्िए यह राभव नही कि उनमे से तीन चार प्रतिशत पर भी विचार कर सके। इतने 
प्रधिक अभियोग न्यायालय के सम्मुख प्रा जायेंगे कि स्पायालयों के लिए बुछ वर 
सबना सम्भव न होगा 

४. न्यायालय का नियत्रस्स साथारणतः उन्हीं दशाग्रो से कारगर होता है 
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जहाँ प्रापका कोई झषिकार हो झौर ठस ध्रव्रिकार का हनन हुप्ा हो। भरेरिका मे 
न्यायालयों ने यह फंदला दिया कि सरकारी नौसरो का ग्रधिक्र जनता रो नहीं 
है । गत सरवार द्वारा निष्ठा जाँच वार कस (-०शाह एफथ्चजड़ शल्हराड्यटल) 
पर म्यायालय नियंत्ररा नहीं लगा छझता । 

न्यायालयों के नियंत्रण से लाम 

१. इस प्रकार के वियत्र् से व्यच्चियत स्वदस्वता क्रो रक्षा होठी है । 
प्रशासत कई बार लोपों के व्यक्तिगत भषिआरों पर छुठाराघात छरता है हमारे देख 
में प्रवेक्त दार न्यायाजों से सरकारी प्रादेशों को रद्द जर दिशा है बरोड़ि ये प्रादेश 
मौतिक॒ अधिकारों का हनन करते ये । 

रे यह तो ठीक है कि न्यायालयों में बुद्ध ही प्रमियोग डाने हैं। अनेर 
मामले ऐसे हैं जो न्यायालयों तक क्ष्दाप्रि नहीं पहुँचते । प्र सरकारी वदरिसानों, कूने- 
चारियो और प्रषिक्षारियो को यह ऋय सदेंद ही दना रहता है हि ऊहीं मारता 
न्यायालय तक ने चला छाय । झत दे यावदानी से जाम करते हैं। 

३- जनता को विश्दास रहता है दि उनके भविकज्ार मुरक्षित हैं। चाहे वह 
इस झधिकार का प्रयोय व करे, पर उसे प्रधिक्ार प्राप्त है प्रोर यदि प्रावश्यक्षता हो 
तो वह इस अपिझार का उपयोग कर सकती है । 

४. यदि म्यायातयों द्वारा नियंत्रय नहीं हो वो मरक्ार मनमानी करने 
लगेगी । सविधान में दिये गए प्रविकारों का कोई महत्त्व हो नहीं रह जाएंगा। 
जनमत द्वारा नियंत्रण 

उपरोक्त नियत्रस्यो के प्रतिरिक्त प्रजावन्यात्मक देशों में अनमत्र द्वारा नी 
सरकार और प्रश्यासकोर झंस्वाप्रों पर लियंतरा रहता है। यदि जदमत किया बाय 
के विपरीत हो वो उसक्षो कार्यान्दित करने $ लिए शक्ति का उपयोग प्ावश्यक हो 
जाता है। प्रजावसतीय देनो मे शक्ति से अधिक शासित को सहनति पर दब दिया 
जाता है। वंसे भी यदि बतमत सरकारी नौतियों के विरुद्ध हो, तो छुवाद में सरवार 
का तख्ता पलट सकता है भतः घरकारें इस प्रत्मर को नोवतियाँ प्रपनातों हैं. जिनमें 
कि जनता की अधिक से प्रधिक सहमति हो । 

३ जतमत झत्यन्ठ प्रभादमालों होठा है। जनठा कुद्ध कार्मो को इच्छा 
परममभती है, कुद को खराब दवाठी है । सरकार इस प्रकार के काम कट्मपि नहों ऋर 
सकती, डिन्हें लोग खराब समन्‍ते हों । 

३. सरहारों झोर गैर-सरक्षारी कार्यावरों दे काम बरने का एश तरोबा 
दिकसित हो छावा है । ऋनेदारी डुद्ध दादो को झपना कस ब्य और बुद्ध को घरता 
प्रधिकार मान कर झाम करने लखते हैं। प्रदिस्पर झरोर करत्त स्यों को इस सोमा को 
मेंग करना सरवार के लिए कदाति सझद नहीं ॥ 

३. साजकन्न सरगार के हर क्षेत्र कें विद्ञेघद्ञों छा प्रमाद बता जा सदा है । 
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विश्येपज्ञों के विचारों की प्रवहेलवा सरकार कदापि नही कर सकती 

४ प्राथिक श्रौर राजनैतिक विचारधारा का भी प्रभाव सरकार पर पड़ता 
है । यदि सरकार इन प्रचलित विचारधाराग्रों के विशद्ध काम करती है तो उसका 
विरोध प्रवश्यम्भावी है | यदि प्रचलित विचारधारा आशिक क्षेत्र मे हस्तक्षेप न करने 
की है और सरकार द्वारा हस्तक्षेप होता है तो विरोध जरूर ही होगा । 

प्रयासन पर चाहे वह सरकारी हो प्रथवा ग्रर-सरकारी नियत्रण प्रवश्य ही 
होना चाहिए । यदि नियंत्रण न हो तो प्रशाप्तत मनमानी करेगा, भौर उत्तरदायी नहीं 
होगा । नियत्रण न तो इतना शियिल हो कि प्रशासन «पर कोई दबाव ही न हो, गौर 
न इतना कठोर ही हो क्रि प्रशाप्तन नियंत्रण के भार से ही दव कर रह जाए। 
नियत्रण् के लिए मध्यम मार्ग सबसे भधिक उपयुक्त है, जिससे प्रशासन जनता के प्रह्नि 
उत्तरदायी बना रहे झौर साथ ही ध्च्छी तरह कार्यकुम तता से काम भी करता जाय ॥ 


विशेष प्रध्यपन के लिए 
३. एम० पी० शर्मा “ लोक-प्रशासत 
२ बाइट :... इट्रोडक्शन दू दी हट प्रॉफ पब्लिक 
एडमिनिस्ट्रे शव 
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कामिक प्रशासन 





प्रशासकोय व्यवस्था में चाहे वह लोक-प्रशासन के क्षेत्र में हो, ग्रघवा निजी 
प्रशासन के क्षेत्र से, कमिक वर्ग बा बडा ही महत्त्वपूर्ण योगदान होतांहै। विना 
काधित वर्श के प्रशासन चल ही महो शाइता।॥ इतिहास मे ऐमे अनेक उदाहरण 
मिल्तेंग जहा प्रशासन बिना विधानमडल अथवा स्वतत्र न्यायपालिका के चलाया 
गया है। उदाहरण के लिए, भारत मे ईम्ट इ डिया कम्पनी के प्रशाततन को लिया जा 
सकता है। उस समय न तो विधानमण्दल था और मे झलग से न्यायपालिका ही 
धी। गवर्नर जनरल झपनी परामर्शदाती समिति वी महायता से कत्रन बताता था 
और कार्यपालिका के कमंचारी इसको कार्याश्वित करते थे १ वे ही कान तोडने बालों 
को नियमानुसार दण्ड भी देते थे । परन्तु इतिहास मे ऐसा बोर्र उदाहरण नहीं मिलता 
ऊहा बिना कामिक दर्ग के प्रशासत चलाया गया हो । यदि कामिक वर्ग न हो तो 
कौन तो विधानमडल द्वारा बनाये गये नियमों को कार्यास्वित करेगा झौर कौन नियमो 
को भग वरने वालों को पज़्डेगा | प्रत यह स्पष्ठ है कि प्रशासवीय व्यवस्था कों 
उचित रूप से चलाने के लिए वामिकर वर्ग अपरिहार्य हे । 

श्रोफेमर हरमन फाइनर का क्‍्यन है कि “वास्तव में विना इसवे (वागरिक 
प्रशासन) सरकार का चलता ग्रसम्भव हो जायेगा” ।" कार्मिक वा में स्थायी 
प्रशिक्षित तथा वेवन भोगी कमंचारी होते हैं । इनकी सद्या से सरकारों के कामो वा 
कुछ झ्राभास होता है ॥ सभी देशो से सरकार के कामियों की सरया बढ रही है एंव 
सम्मवतपया श्रागरे आ्राने वाले वर्षों में उनकी सख्या में दृद्धि ही होगी । 

कामिक वर्गे वी अपरिहायंता के अतिरिक्त एक और भी बात ध्यातव्य है। 
किसी भी प्रशासकोय व्यवस्था का ग्रुणात्मक स्तर इसके कामिक वर्ग के ग्रुण/त्मक 
स्तर के समान ही होता है । डिस प्रकार वाजार में किसी दस्तु का विक्रए सुल्य बहुद 
झधिक समय तक उसके उत्पादन मूल्य से ज्यादा कम या प्रधिक नहीं ही सकता ड्सी 
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प्रकार कसी भी प्रशासकीय व्यवस्था का गरुणात्मक स्तर कामिक वर्म के ग्ुणात्मक 
हतर से ज्यादा अधिक ऊपर या नीचे नही हो सकता | प्रवार्यकुशल वामिक वर्ण से 
फकार्यकुशल प्रशासत वी प्राशा करना चील के घोसले में माँस को प्राशा करने के 
समान ही है । चूंकि श्राज प्रशासन ने हर कही अपने ऊपर बहुत सारा काम ले रखा 
है, भ्रौर राष्ट्र का कल्याण बहुत कुछ कार्यकुशल प्रशासन पर ही निर्भर करता है, 
अभ्रत कार्यकुशल कामिक वर्ग की झावश्यकता सवंविदित है । 
आ्राज “अवन्ध व्यवस्था का सब से महत्वपूर्ण श्रग पामिक वः वासिक वर्य है। इसके ही 
छुशल प्रशासन पर प्रबन्ध व्यवस्था की सफलता व ग्सफ्लता निर्भर करती है। चूंकि 
आ्राज राष्ट्र का कल्याण सरकार की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है, झौर यह 
चार्यकुशलता कामिक वर्ग पर निर्भर वरती है। अतः कार्मिक पर्ग का प्रशासन 
प्रध्ययन एवं मदन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कहा जा सकता है |” 
भरती 
यद्यपि अग्रेजी के ((१८०९७॥४६८॥/) शब्द का हिन्दी अनुवाद भरती है। और 
अग्रेजी मे भी कई घार इस शब्द का उपयोग भरती के प्रथं मे भी किया जाता है, 
पर प्रशाप्कीय शब्दावली के भ्रनुसार यह ठीक नही है । इसके अनुसार रिव्यणा- 
ए।०॥६ का अर्थ सही प्रश्ार के प्रस्याशियों से_नियुक्ति के हेतु विचारा्थ भ्रावेदन दिल* 
चाना है। भारत जैसे देशो मे जहा कि बहुत बडी सस्या में लोग बेकार हैं श्ौर काम 
थी तलाश में घूमते-फिरते रहते है, बहाँ पर भ्रत्याशियों से आवेदन दिलवाना कदापि 
कठिन नहीं । पर उन देशो में जहां पूर्ण वृत्ति्पता (#०! 8फ्रक़ा०) ९४६) है, बहा 
उचित प्रकार बे प्रत्याशियों को टूढ कर उनसे आवेदत दिलवाना बढठिताई वा 
काम है । 
प्रत्याशियों को रिक्त स्थानों की सूचना देने के लिए हमारे देश मे साधारणत 
समाचार पत्रो मे विशापन दिए जाते हैं। इस भ्रकार के विज्ञापन हिन्दुस्तान टाइम्स, 
शाइम्स ऑफ इ डिया, तथा प्रन्‍्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों में देगे जा सकते हैं ॥ कई 
बार इनवो सूचना राजपन्रों में प्रकाशित की जाती है। यदि ग्रविनम्बनीय हो तो 
आकाशवाणी से सूचनाओं के रूप में इनका ह्मरणा करवाया जाता है। इसके 
प्रतिरिक्त कार्यालयों मे स्थित सूचनापट्टा पर भी विज्ञापनों की प्रतियाँ लगा दी जाती 
है। सेवा-्योजना कार्यालय भी बेरोजगारों को रिक्त स्थानों के बारे में सूचता देते 
रहते है । 
इस ग्रका र के प्रयासों को ऋण्यात्मक भरती कहते हैं । ऋणात्यक भरती पे 
ऐसी परिस्थितियों मे जबकि देश में लोग बेरोजगार हो काम चल जाता है क्योतरि 
खोग काम प्राप्त करने के लिए चिंतित रहते हैं और इस दिशा मे सईब प्रयत्नशील 


१ राजस्थान विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर पत्राचार अध्ययन, निवव ४. १०, 
बमित्र प्रशामन बुद्ध समस्‍यायें एवं सम्भावनायें, धो० एम० सिन्हा पृ७ १ 
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रहते हैं । पर पूर्ण वृत्तिहपता की स्थिति में ऋशात्मक भरती से काम नहीं चलता 
है । उस समय मालिको में श्रापस मे योग्य घर्मंचारियों को प्राप्त करने की होडन्सी 
लगी रहती है | सरकार निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों से होड करती है | भतः सरकार 
तथा उद्योगर्षात दोनों ही चनात्मक भरती का मार्ग अपनाते हैं। दोतो ही मषदी 
सेवाग्रो के विशेष लाभो को पोस्टरो, फोल्डरो तथा चित्रित विज्ञापनों द्वारा सम्भावित 
भ्रत्याशियों तक पहुँचाने कय प्रयास करते हैं। भ्रमेरिका मे प्रायः लोकसेवा प्रायोगे 
के सदस्य हाईस्कूलो तथा कालेज में जाते हैं तथा उन विद्यायियों से सम्पर्क स्थापित 
करते हैं जोकि प्रपनी शिक्षा समाप्त करने वाले है। वे उन्हे सेवाश्री के बारे मे 
सूचना देते हैं तथा झ्राग्रह करते हैं कि गर्मी की छुट्टियों था भन्य अवकाश के काल मे 
वे सरकारी वार्यालयो मे कुछ समय तक काम करके देखें कि उन्हे यह काम बौसा 
लगता है। भारत मे भी उच पदो के तिए जहाँ विशप योग्यता वाले व्यक्तियों की 
भ्रावश्यकता होती है, विश्वविद्यालय तथा प्रन्य नियोक्ता सरकारी भरती के मार्ग को 
ही भपनाते हैं। उदाहरण के लिए, ग्दि क्सी विश्वविद्यालय मे किसी विशेष योग्यता 
धन्लि प्रोफेमर को झावश्यकता है शोर बसी योग्यता वाले व्यक्ति साधारणतः कम 
मिलते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन उन ब्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करता है। 
बेतन तथा सेवा बी. भ्रम्य शर्तों के बारे में बातचीत करता है । कई बार अ्रधिक 
बेतन देकर उन्हें विश्वविद्यालय की सेवा से लाने का प्रमास किया जाता है। ऐसे 
भ्रपासीं वो धनात्मक भरती कहेंगे । 

भरती के प्रयासों की सफ्लतां कई बातों पर निर्भर करती है। नियोक्ता की 
नियोक्ता के रुप भे कंसी श्रतिप्ठा है इस ब्रात पर बहुत कुछ तिर्मर करता है। यदि 
मियोक्ता ईमानदार है, उगकी कामिक नोतियाँ सतोपजनग एवं न्याययुक्त हैं तो भरती 
के प्रयासों की सफलता की सभावना ग्रधिक है। इसके विपरीत यदि नियोक्ता के बारे 
में लोगों वा यह विचार है कि उसकी कामिक नोतियाँ ठीक नहीं हैं तो मरती के 
प्रयासों की सफलता की सभावना कम हो जातो है। भारत मे सरकारी नौकरियों को 
सामाजिक प्रतिष्ठा गैरसरकारी नौकरियों की सामाजिफ प्रतिष्ठा से साधारणत्तः 
अ्धिरु है । लोगों का ऐसा विचार है कि सरकारी नौकरी से कोई भी व्यक्ति प्रासानी 
से हटाया नही जा सकता । सेवा से प्रवकाश प्राप्त करने पर उसे पेंशन मिलती है । 
सेवाकाल में सेवा की शर्तों सब्तोपप्रद हैं | फलत: लौग सरकारी सेवाओ्रो मे प्रवेश 
पाने के लिए उत्सुक रहत हैं। यह बात गैरसरकारो क्षेत्र के नियोक्ताग्रो के बारे में 
नही कही जा सकती है। फलत भारत में साघारणत गैरसरकारी नियोक्ताप्नों के 
भरती के प्रयात्नों को अपेक्षा सरकार के भरती के प्रयास _ग्रधिक सफल होते हैं । 
इसके विपरीत गझमेरिका मे सरकारी सेवाओ्ओो वी सामाजिक प्रतिप्ठा ग्रैरतरकारी 
सेवाभो की सामाजिक प्रतिष्ठा से कम है | कालेजो एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षक 
अपने भच्छे विद्यावियों को गैरसरकारी भ्रतिष्ठादों से जाने का पशमर्श देते हैं। यहाँ 
ऐसा समभा जाता रहा है कि सरवारी सेवा में वही ध्यक्ति आते हैं जो य॑रसरकारी 
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सैयाओं में प्रवेश नही पा सकते । यद्यपि इन परिस्थितियों मे अत परिवतेन आया है,* 
फिर भी वहाँ पर सरकारी नियोक्तामो को गैरसरकारी नियोक्ताश्नो से भरती 
फे क्षेत्र मे प्रन्य देशो को अपेक्षा प्रधिकत कठोर प्रतिस्पर्दा का सामना करना 
पडता है। 

दे किसी भो नियोक्ता के लिए-अस्तो.के वो. रास्ते होते हैं । 

पट (भर) सीधी भरती (०/76०६ २९८०॥॥॥८॥) इसमे बोई भी ब्यवित जोकि 
ऊँीवश्यक योग्यतायें एवं भ्रनुभव रखता है, भप्रावेदन दे सकता है | इसमे यह कोई शर्ते 
नही होती क्रि प्रत्याशी नियोत्रता की सेवा मे हो । भारत मे केद्रीय लोकतेवा ग्रायोग 
प्रखिल भारतीय एवं भ्रन्य केन्द्रीय सेवाप्रो के लिए खुली प्रतिपोगी परीक्षाये प्रायोजित 
करता है। राजस्थान लोकसेवां आयोग भी झ्रार० ए० एस० तथा अन्य राजकीय 
सेवाग्रों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षायें धायोजित करता है। विश्वविद्यालयों मे 
रोडर, प्रोफेसर तथा लेक्चरार की विशुक्रित के लिए भी समाचार पवों में प्रक्तर 
विज्ञापन निकला करते हैं । यह सदर सीवी भरती के उदाहरण हैं । 

(न) पदोष्नति द्वारा भरतो---इसमे केवल वही प्रत्याशी प्रावेदत दे सकते है जो 
कि पहूले से ही नियोक्ता भी सेवा में हैं। बाहर बालो को (जोकि उस नियोक्ता की 
सेवा में नही हैं) प्रावेदत-पत्र देने का प्रधिकार नही है। भारत में आाई० ए० एस० 
तथा झराई० पो० एरा० मे १५% स्थान पदोन्नति द्वारा भरती के लिए सुरक्षित हैं । 
राजस्थान सब के भ्राई० ए० एस० तथा झाई० पी० एरा० के पदों के १५% के लिए 
दाजस्थात प्रशासकीय एवं पुलिस सेवा के झविक्तारियों मे मे पदोझ्नति द्वारा भरती की 
जाती है | इन पदो के लिए धाहर का कोई प्रत्याशी चाहे वह क्तिना भी थोग्य यों 
न हो भावेदन-पन्न मही दे सस्ता | भखिल भारतीय एव के-द्रीय सेवाश्ों के चयन पद- 
क्रम के लिए इन सेवामो के सदस्य हो योग्य पात्रता रखते हैं । चाहे भाई० ए० एस० 
या आई० पी० एस० का कोई अधिकारी सेलेवशन ग्रेड न पा सके, पर जिस शमी 
को यह ग्रेड मिलेगा वह श्राई० ए० एस० भ्रथवा भाई० पी० एस० या भ्धिवारों 
हो होगा । यदि कसी विश्वविद्यालय मे किसी विषय मे रोडर का पद रिक्त होता है 
भोर विश्वविद्यालय गाहर के किसी व्यक्षित की भम्यधिता पर विचार नहीं करता, 
तथा भपने ही ब्यास्याताप्ो मे से क्सो एक को दस पद पर निम्ुकत्र करता है, तो 
यह पदोन्नति द्वारा भरती वा उदाहरण होगा ॥ 

किसी भी संगठन में किस सीमा तक सीधो भरतो की जाये तथा कहाँ तक 
पदोष्नति द्वारा भरती की जाये सदंव से ही विवादास्पर विषय रहा है । जो घोग ऊिसी 
नियोक्‍ता की सेवा मे हैं वे सदेव ही यह चाहते है कि सारे ऊ चे थइ पदोज़ति द्वारा 
ही भरे जायें। ऐसी स्थिति मे उन्हे पदोष्नति के प्रवमर प्रधिक प्राप्त होंगे । इसके 


१. एस्‍ए०ण ९ & एल: एए।र 40ग्राताहावाणा, 6 एडात्थए 76 
(७0०56एगरदाा 7थ9 2. 99. 29 


१२० लोक-प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार 


विपरीत नियोक्ता चाहते हैं कि उन्हे वाहर से मी भरती का मौका मिले ताकि ऊ चे पदों 
पर नियुक्ति के लिए उन्हे अपने कर्मचारियों तक ही सीमित न रहना पढ़े । भारत में 
केन्द्रीय सरकार मे अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाप्रो की सीधी भरती के बाई 
ऊपर के सभी पद पदोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं | सेन्‍य सेवाग्रो के लिए भरती दो 
स्तरो पर होती है । एक तो संनिक स्तर ग्रौर दूसरा कमीशन स्तर । संनिक स्तर से 
या सूवेदार मेजर के पद पर सीधी नियुक्ति कभी नही होती । कमीशन स्वर के पदों के 
लिए सेकेंड लेपिटनेट या समकक्ष दर्ज के ग्रधिकारियों से सीधी भरती होती हैं। ऊपर 
के सभी पद पदोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं। सेना में मेजर या कनंल के पद के लिए 
सीधी भरती कभी नहीं होती । इसके विपरीत विश्वविद्यालयों गे लेक्चरर, रीडर, 
प्रोफेसर के पदो पर सीधी भरती को ही प्रथा है । 


चयन 

प्रजातंत्रीय देशों मे लोक सेवाग्नो के लिए चयन योग्यता के ग्राधार पर होता 
है । योग्यता के श्राधार का तात्पय यह है कि प्रत्याशियों में से राबसे योग्य ब्यक्ति को 
ही चुना जाना चाहिये ! चयन मे प्रत्याशी की सामाजिक स्थिति या उमके धामिक 
विश्वारा का कोई रुयाल नही किया जाता है। कई देशो मे स्त्री पुरुष समान रूप से 
मरकारी सेवाग्रों के लिए निर्वाच-योग्य माने जाते हैं ) भारत के संविधान की धारा 
१६ भें मह व्यवस्था है कि राभी नागरिकों को सरगारी नौकरियों के लिए समान 
अवसर दिया जाना चाहिए। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिग, जस्म" 
स्थान भादि के आधार पर कोई भेदभाव ग्रसबंधानिक घोषित किया गया है । 
अप्रजातश्रीय प्रशासकीय व्यवस्थाओो में प्रत्याशी की सामाजिक स्थिति भी चयन के 
समय घ्पाने में रक्‍खी जाती है। श्रप्रेजी शासन-काल गे तथा देशी रजवाडो के शासन 
में सम्मानित परिवारों के लोगो को सरकारी सेब्राग्नो मे अधिम।न दिया जाता था ॥ 
रूस में समस्त उच्च पदों पर या तो पार्टी के सदस्य अथवा पार्टी से सहानुभूति रखने 
वाले लोग ही नियुक्त किए जाते हैं। यदि धरम निरपेक्ष राज्य नहीं है, ती धामिक 
आधार पर भी भेदभाव किए जाते हैं । लिंग के ग्राधार पर भेदभाव भी सरकारी 
सेवाप्नो मे देखे जाते हैं । अग्रेनी शासन काल मे कोई भी महिला झाई० सी० एस० 
या प्राई० पी० मे नहीं थी । 


योग्यता के प्राघार को कार्यान्वित करने में मुख्य रूप से दो प्रकार की 
अमुविधायें सामने श्राती हैं । पहली असुविधा तो यह होती है कि योग्यता की परि- 
भाषा क्या हो तथा इसकी टीक-ठोक परख्व॒ क्सि प्रकार की जाए $ नेक बार प्रत्याशो 
यह बहते देखे गये हैं कि चयन वा आधार योग्यता न होकर राजनैतिक दबाव 
रहा है। यह बात उप्त समय ध्लौर भी उमर कर सामने आती है जब चयन वेवल 
साक्षात्कार के आधार पर ही हाता है। साक्षास्कार मण्डल कमी जानबूभ कर श्रौर 
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प्रनजाने कुछ प्रत्याशियों के हितों को ग्ागे बदाता है। तथा कुछ के हितो को हानि 
पहुँचाता है । यदि ये आरोप सत्य हैं तो यह कंदापि नहों माना जा सकता कि चयन 
का प्राघार योग्यता रहा है। योग्यता के भाघार को कार्यान्वित करने में दूसरी 
दिक्कत देश के काम्रन, सविधान था परम्परा रे उत्पन्न होती है। भारत में यद्यपि 
सविधान में सभी नागरिकों को सरकारी सेवाप्रो मे प्रवेश पाने के लिए समान ग्रवसर 
की घोपणा की गई है, पर साथ ही समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाग्रो के 
स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी है * किसी एक वर्ग विशेष के लिए स्थात 
सुरक्षित करना पामाजिक दृष्ठि से चाहे जितना भी उचित क्यो मे हो, योग्यता के 
आ्राधार पर चयन के मार्ग मे बाधा अवश्य है । ठोक यही स्थिति प्रमेरिका मे वेटरन्स 
प्रिफरेंस (४८/८४७॥'६ ८८९०४) को लेकर उत्पन्न होती है । इसके भनुस्तार युद्ध मे 
घायल, भ्रगक्षत श्रयवा भृत हो जाने वाले व्यक्तियो पर निर्भर लोगो को सरकारी 
सेवाप्रो मे प्रवेश के लिए कुछ सुविधाएं मिलतो हैं । 

इसके झतिरिक्त राजनैतिक नियुक्तियो तथा कुछ पदों को योग्यता प्रथा से 
अलग रखने रो भो योग्यता के श्राथार पर चयन में बाघा पहुँचती है । 


नियुक्ति करने वाले श्रधिकारी का स्थान निरूपण 

इस सम्बन्ध में दो प्रकार की विचारधाराए' मिलती है । एक विचारघारा तो 
यह है कि सभी पदाधिकारियों का मतदान द्वारा चुनाव होना चाहिएं। ये अधिकारी 
सीमित झवधि के लिए ही छुने जाने चाहिए जिससे कि सभी को अवसर मिल सके श्रौर 
किसी भी पदाधिकारी का निहित स्वार्थ उत्पन्न न हो सके | दूसरी विचारधारा यह है 
कि केवल वे ही पदाधिकारी चुने जाने चाहिएं जिन्हें नोति निर्माण करना है। प्रस्प 
पदाधिकारियों का योग्यता के ग्राधार पर चयन क्या जाना चाहिए ॥ प्रजातंत्रीय देशो 
में साधारणत यह काम लोक-सेवा झयोगो को दिया जाता है ॥ औपचारिक रूप से 
नियुक्ति सरकार द्वारा को जाती है ॥ 
योग्यताये 

साधारएणत सरकारी सेवाग्रो मे प्रवेश पाने के लिए निम्नतिखित योग्यताये 
निर्धारित की जाती हैं-- 


१. नागरिकता -सरवारी नौकरियों साधारणतः नागरिको को ही दी 
जाती हैं । 

२. लिग--कुझ दिन पहले तक सरकारी नौकरियाँ साधारणत. पुरुषों को 
ही मिलती थी । भारत मे स्त्रियों एव पुरुषो वो समान रूप से सरकारी नौकरियों 
में प्रवेश पाने का झधिकार है । 


३. प्रापु-विभिन्न पदो के लिए मिन्न-मिप्त झ्ायु सीमायें निर्धारित की जाती 
हैं ५ साघारणत: भारत मे र४ वर्ष के वाद सरकारो सेवाग्रो में प्रवेश नहीं दिया 
जाता है पर विशेष योग्यता वाले पदो पर मरती के लिए श्रायु सीमा ग्रधिक होती 
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है । झगेरिका में ६० या ६५ वर्षों की अधिकतम झायु सीसा निर्धारित कर दी गई 
हैं । उसे अधिक आयु का कोई व्यक्ति सरकारी सेवा मे प्रवेश नहीं पा सकता । 

४. व्यक्तिगत मीग्यतायें--इस श्रेणी में ईमानदारी, स्वागीभक्ति, दूसरों के 
साथ मिलजुल कर काम करने आदि की योग्यता ग्राती है । 


५ शिक्षा--डिऐ्ठी या कोई पन्य शैक्षरितक योग्यता ॥ भारत में अधिकाँश पदों 
के लिए विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त होता प्रावद्यक है $ 


६, श्रनुभव--जअह्ाँ कम ग्रायु मे ही सरकारी सेवाग्रो मे भर्ती की प्रथा हैं 
यहाँ पर प्रनुभव की आावश्यवता प्राय नही होती है। भारत मे प्रार० ए० एस० तथा 
झाई० ए+ एस० मे भरती के लिए किसी प्रकार का अनुभव ग्रावश्यक नहों है । 

७. तकनीकी प्रनुभव--इस प्रश्गार के पनुभव वी ग्रावश्यकता भर्थशास्त्री, 
समाजशास्त्री, इजीनियर, वकील, डावटर प्रादि के पदों पर नियुक्ति के लिए 
होती है । 
योग्यता का निर्घा गा 

मता्भीग्यता के निर्धारण के लिए प्रोफेपर विलोबी ने निम्नलिब्चित चार तरीके 
बतापे हैं:-- 
१. नियुक्ति करने वाले प्रधिकारी का व्यक्तिगत मिर्ंय 
३. चरिश्न एव योग्यता प्रावि का प्रमाण-पत्र 
३. पूर्व भ्नुभव का रिवाड 
(पञ्र) शंक्षणिक 
(ब) व्यावसायिक 
४ परीक्षाये 
(प्र) भ्रप्रतियोगो परोक्षाये 
(व) प्रतियोगी परीक्षाये 

योग्यता के निर्धारण के लिए प्रजातश्रोय देशों में एक स्वतंत्र श्रायौग सिविल 
सर्वित्त बरमीशन या पब्लिक साॉविस कम्रोशन के नाम पर बनाया जाताहै । भारत, 
इ गलैड, प्रमेरिका भादि देशो मे इसी प्रकार की व्यवस्था है। भारत में तो केद्रीय 
श्रायोग झे प्रलावा प्रत्येक राज्य मे लोब-सेवा आयोग की व्यवस्था है । लोव-सैवा 

आयेश् श्त्थाश्शियो की येसयतासेह तथा झनुभव प्राद की जौच पडताल करने के मा“ 
यदि उन्हे नियुक्ति के योग्य समभता है तो सरकार के पास उनके नाम भेज देता है । 
नियुक्तियाँ सरकार के द्वारा की जाती है, भायोग के द्वारा नही । भारत में झामोग 
निम्नलिखित तरीकों से योग्यता निर्धारण करता है -- 
१. लिखित परीक्षा--साक्षात्कार के द्वार । इस श्रेणी में प्राई० ए० एस* 
- रुथा दूसरी सेवाप्रों के लिए प्रतियोगी एरीक्षाये, ग्रार० एु० एस० तथा दूसरी सेवाप्ों 
के लिए प्रतियोगी परीक्षायें प्रादि ग्राती है । 
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३. केवल साक्षात्कार के द्वारा--तकनीकी पदो पर नियुक्ति के लिए चयन 
केवल साक्षाल्वार के द्राधार पर ही किया जाता है । 

भारत में कमीशन द्वारा भरती के झलावा निम्व श्वेणो के पदाधिकारियों के 
लिए सरकारी विभाग विभागीय परीक्षा एवं साक्षात्कार के ग्राधार पर नियुक्ति के 
लिए प्रत्याशियों का चयन करते हैं। रेलवे भपने निम्न श्रेणी के कर्मचारियो का चयन 
देश के विभिन्न भागो में स्थित रेलचे सर्विसेज सेलेश्शन बोड्ड के द्वारा करता है | 
पदोब्ब्ि- हि.02"07% 

हर कर्मचारी चाहता है कि वह भागे चढ़े + उसे उयादा महृत्त्वपुण पद पर 
नियुक्त किया जाये, उसका दर्जा बड़े औौर उसकी झाय से भी वृद्धि हो । यह पदोन्‍नति 
से ही सभव है ! 

किसी भी सगठन में कार्मिक वर्ग की आवश्यकता होती है । कामिक वर्ग की 
भरती तो करनो ही है । यदि संगठन में ही ऐसे योग्य व्यवित हो जिन्हे पदोग्नति से 
आगे बढाया जा सकता है, तो उन्हे अवसर दिया जाना चाहिए । जो लोग किसी 
संगठत में काम कर रहे हैं, यदि थे योग्य हैं तो सगठन के उच्च पदों पर बाहर वालो 
से पहले उनका भ्रधिकार होता चाहिए। भारत और इ गलेष्ट जैसे देश मे जहाँ लोग 
सरफारी सेयाप्रो को जीवन वृत्ति बनाते हैं बद्ां पह झ्राशा बरना सर्वषा अनुचित 
होगा कि लोग जिस पद पर मरकारो सेवा मे प्रवेश करेंगे वही से उनकी सेवा निधृत्ति 
भी हो जायेगी । जो लोग श्राई० ए० एस० में लिए जाते हैं उनसे यह झ्राशा की जाती 
है कि वे राज्य के ऊचे पदो को बाद में समालेंगे । यद्यपि सरकार यह गारनन्‍्दी मही 
करती कि सभी झ्राई० ए० एस० प्रधिकारी सचिव या मुख्य सचिव के पद पर पहुँच 
ही जायेंगे, पर यह गारन्टी अवश्य करती है कि इन पदों पर केवल भाई० ए० एस० 
के भ्रधिकारी ही लिए जायेंगे । 


27&# किसी भी सगठन मे पदोस्तति की व्यवस्था निम्नलिखित कारणों से 
वश्यक होती है । 


१. पदोन्नति के कारण अ्रधिक योग्य कर्मचारी तियुक्त किए जा सकते हैं | 
विसी भी सगठत में केवल बाहर से भरती कर के ही संगठन को चलाना कदापि 
सभव नही | कुछ पद ऐसे भ्रवश्य होते हैं कि जो सभी समगनो में एक से ही होते हैं, 
पर अधिकतर पदों के लिए समगठन विशेष वां ज्ञात होना, उसकी नीतियो, कार्य- 
प्रणाली एवं विशेषताप्रों का ज्ञान द्वोना लाभदायक होता है । पदोन्नति से ऐसे लोगों 
को झुता जा सकता है, जिन्हे सगठन के बारे मे विशेष रूप से जानकारी है । 

२. पदोन्‍नति द्वारा जिस ब्यक्ति को चुनना है, वह ब्यक्ति सगठन में काम कर 
चुका है। सगठन उस व्यक्ति को जानता है । उसकी योग्यताग्रों एवं कमजोरियों के 
बारे में सगठन को पूरी जानकारों है। ऐसी स्थिति में चुने जाने वाले व्यक्तियों के 
सम्बन्ध में भूल होने की सम्मात्रना नह्टी के दरावर हो होती है । 
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३. पदोलति भमिप्रेरशणा का स्रोत है। कारमिक वर्ग यह समझता है कि 
परिश्रम से काम करने से वह प्रागे बढ़ सकता है झत: वह प्रपने कार्य में पूरी तत्परता 
रखता है। यदि पदोन्नति की ब्यवस्था न हो तो कर्ंचारीगण प्रभिप्रेरणा की कमी 
के कारण ग्रच्छी तरह काम नहीं कर सकेंगे । यदि ऊँचे पदों पर दाहर से लोगो को 
बुलाया जाए तो संगठन के लोगों के लिए कोई पश्रभिप्रेरणा नहीं रह जाती । 

४. पदोन्‍नति के कारण लोगो को सन्तोष रहता है । यदि पदोस्नति व हो तो 
लोग दूसरे सगठनो में जावे का प्रयास्त करने लग्रेगे | संगठन छोड़ कर जाने वालो की 
संख्या में वृद्धि होगी । जबतक नये लोग इन स्थानों पर नियुत॒त नही किए जाते, 
काम की हानि होगी / साथ ही मर्ती करने मे भी रुगठन को आधिक व्यय उठाना 
पढेगा । भारतीय विश्वविधालयो मे सरकारी सेवाप्रो की अपेक्षा प्रधिक लोग नौकरी 
छोडकर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसका एक कारणा विश्वविद्यालयों में पदोस्नति 
का भ्रवसर न होता ही है । 


पदोन्नति क्‍या है ? 


प्रायः इस बारे मे भ्रम हो जाता है कि पदोन्नति क्या है ? कई लोग वाधपिक 
बेतन-वूद्धि को ही पदोन्नति मान लेते हैं। कई लोग पदोत्तति कौ स्थातान्तरर में 
सम्बन्धित मानते हैं । दोनों ही विचार प्रम॒त्य हैं । वाधिक बेतन वृद्धि पदोन्नति नहीं 
है। वापिक वेतन वृद्धि तो प्रत्येक कमंचारी को भपने वेतनमान के प्रनुसार एक वर्ष 
या दो वर्ष पूरा करने पर मिलती है । पदोन्‍्तति का तात्पय है कि कोई कर्मचारी 
अपने पद से ऊपर के पद पर नियुक्त किया जाए जहाँ उसका वेतनमान दूसरा हो । 
जैसे यदि फोई भ्रध्यापक प्रवाचक ही जाए, प्रथवा प्रवाचक प्राचार्य हो जाए तो इसे 
पदोन्नति बहेंगे क्योकि प्रवाचक्र, प्राध्यापक से ऊंचे दर्जे का पद है और भ्रवाचक से 
अंँये दर्जे का पद आचार्य है। प्रा्यापक के वेतनमान से प्रवाचक का वेतनमान 
भ्रधिक है, भौर प्रवाचक का वेतनमान से भाचाय॑ का वेतनमान प्रधिक है। इस 
प्रकार पदोन्नति का स्थावान्तरण से भी कोई विशेष सम्बन्ध नहीं । पदोन्नति बिना 
स्पानात्तरण प्रथवा स्थानान्तरण के साथ हो सक्ततो है । 

प्रदोन्‍्तति के लिए यह प्रावस्यक है कि जनसाधाररा में विज्ञापन देकर प्रत्या- 
शियो को निमंत्रित न किया जाए। यदि जन साधाररा में विनापन देकर प्रत्याशियों 
को निमत्रित छिया जाता है, तो चाहे सगठन में काम करने वाला व्यक्त ही क्यो न 
ब्ुन लिया गया हो. इसे पदोन्नति नहीं कह सकते । यह कोई तक नहीं कि विज्ञापन 
के फलस्वरूप कियी प्रत्याशी ने आ्रवेदन पत्र नहों भेजा । केवल सगठत के लोगों ने ह्दी 
झावेदन दिया था झतः यह परदोलति हो गया । परोस्व॒ति के लिए झावश्यक है कि 
म्ंगठव से काम करने वालो को ही निरमंत्रित किया जाए एवं चयन की प्रक्रिया उन्हों 
तक्त सीमित रहे। चाहै उन्हें इनहे के लिए क्रिस्तो भी प्रकार को व्यवस्था क्यो न 
भपतायी जाएं, इससे परदोन्‍लति पर कोई प्रभाव नहीं पडता । उन्हें लिखित परीक्षा में 
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पैंठा कर, भषवा साक्षास्कार के लिए बुलाकर चुना जा सकता है । संगठन के बाहर 
के प्रत्याशियों को न निमत्रित करना पदोन्नति के लिए आवश्यक है। बाहए के प्रत्या- 
एशियों से प्रावेदन पत्र प्रामत्रित किये गए झयवा नहीं इसी पर इस बात का निर्णय 
निर्भर करता है कि यह पदोत्तति है या नहीं । उदाहरण के लिए, यदि विश्वविद्यालय 


भ्न अवाचक का कोई पद रिक्त होता का कोई पः है भौर उसके लिए केवल इसी विश्वविद्यालय के 
प्राध्यापको पै से चयन्‌ होता है, बाहुर के प्रत्याशियों को विज्ञापन द्वारा प्रामजित नहो को विज्ञ[' ॥ आमतित न 
किया गया है. तो यह.पद्मोन्‍्नति है । पर यदि बाहर के प्रत्याशियों वो विज्ञापन द्वारा 


आमंत्रित किया गया है, चाहे किसी ने ग्रावेदत-पत्र दिया हो, ग्रथवा नही, तो यह 
पदोन्नति नहीं है ! चाहे इसी विश्वविद्यालय का कोई श्राध्याप्क नियुक्त क्यो ते 
हो जाए । 
पदोच्च॒ति के श्राधार 
पदोन्नति के स्ाधारएत दो प्राधार माने जा सकते हैं + एक बरिष्ठता तथा बरिष्ठता तथा 
हमर कं योग्यता । दुरिध्ठता वा तात्पय यह है कि जो व्यक्ति सगयठन की सेवा में पहले 
कर गया है यह उसी वेतनमान मे बाद मे प्रवेश पाने वाले ध्यक्तियों से वरिष्य 
है । उदाहरण के लिए जो प्राघ्यापक १६६२ मे विश्वविद्यालय मे लिए गये थे वे 
१६६२ के बाद के वर्षो में लिए गये प्राध्यापको से वरिष्ठ हैं। पर विश्वविद्यालय के 
किसी भी प्राध्यापक से प्रधाचक चरिध्ठ होगा चाहे प्रवाचक के सेवा मे प्रवेश पाने की 
तिथि कोई भी बयो न हो । बयोकि प्रवाचऊ प्रांघ्यापक की अपेक्षा उच्च वेतनमान 
का पद है | ऐसा भी हो सकता है कि कोई थुराना प्राध्यापक अपने बेतनमाव में अ्रवा- 
चक से प्रधिक वेतन पा रहा है भ्ौर नया प्रवाचक अपने उच्च वेदतमान के उपरान्त 
भी प्राध्यापक से कम ही वेतन पा रहा हो । इस स्थिति में भी प्रवाचक ही वरिष्ठ 
साना जायेगा । शरिष्ठता वेतनमान तथा कितने समय से उस वेतनमान में 
कर्मचारी काम कर रहा है इन दोनो बातो पर निर्भर करती है॥ केवल लम्बे भर्से से 
क्राम करते रहने से ही वरिष्ठता नही होती । वरिष्ठता के निर्णय में वेतनमान का 
चडा महत्वपूर्ण योग है । किसी एक वेतनमान मे काम करने वाले कर्मचारियों से, 
उनसे ऊंचे बेतन मे काम करने वाले सभी कर्मचारी वरिध्ठ होते हैं। खाथ ही उनसे 
नीचे के वेतनमान मे काम करने वाले सभी कमंचारी उनसे कनिष्ठ होते हैं । उत्ती 
चेतनमान मे कार्यकाल को लम्बाई से बरिष्ठता मानी जाती है। किसी संगठत मे 
वरिध्ठता सेवा मे प्रवेश पाने वी तिथि से मानी जाती है तो किसी मे पृष्टिकरण की 
तिधिसे । 
योग्यता कया आधार इस बात पर व देता है कि जो सबसे ग्रच्छा योग्य 
कप्मंचारी या प्रधिकारी है उमकी पदोन्नति होनो चाहिए, चाहे सगयठन मे उसका 
कार्यकाल वितना भी वयो ने हो। योस्पता के निर्सेय के लिए बहुत से राघत हो 
सकते हैं। परीक्षा साक्षात्तार, पदोतति के प्रस्याशी के अविक्तारियों की रिपोर्ट प्रादि 
से योग्यता निर्धारित वी जाती है । पद रिक्त होते पर विभागोय पदोन्नति रामिति 
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योग्यता के भ्राधघार पर पदोन्नति के लिए संस्तुति करती है । 


पदोन्नति के ग्राधघार के रूप मे वरिष्ठता के गुण 

३. वरिष्ठता का आधार प्रशासकीय इष्टि से सरल है । वेतनमान एवं 
कमंचारी का सेवाकाल दोतो ही ऐसी चीजे हैं जिनमें मतभेद की संभावना ही मही 
है। ये कार्यालय प्रभिलेख के भ्राधार पर प्रमारियित तथ्य हैं । कु 


२. प्रत्येक कर्मंचारी को यह सचोप रहता है कि समय झाने पर उसकी 
पदोन्नति होगी । इसलिए बह भागदौड में समय स॒ त्रिता कर झपने कार्यालय का काम 
निष्ठापूर्वक करता है । 

३. इसमें किसी कर्मचारी को यह शिकायत नही रहती कि अधिकारियों के 
द्वेप या सहयोगियों के पड़यन्त्रों के कारग्य उमको पदोन्नति मे बाधा हुई है। पहले से 
ही लोगो को पता रहता है कि कौन वरिष्ठ है, और इस बार पदोन्नति में किसका 
“मम्बर प्राने बाला है । 

४. इसमे राजनैतिक प्रभाव आदि के झराधार पर लाभ उठाना सम्भव नहीं । 

५. इसमे कर्मचारियों मे आपसी द्वेप काफी कम हो जाता है । कार्यालय में 
तनाव की स्थिति नहीं रहती । 


पदोन्नति के आधार के रूप मे बरिष्ठता के दोष है 

१. इस प्रथा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति चाहे वह योग्य हो पश्रथया नही पदोन्नति 
का भ्रधिकारी समझा जाता है एवं उसी की पदोन्नति की जातो है। कई बार ऐसा 
होता है कि अयोग्य व्यक्ति ऊँची जिम्मेयारी वाले पदो पर पहुँच जाते है। च्ोकिवे 
अपने पद का काये-भार सेमालने मे प्म्तमर्थे होते हैं ग्रत सारे सगठन के काम में 
अध्यवस्था व्याप्त हो जाती है । 

२. पदोन्नति का अभिप्रेरक के रूप से प्रभाव समाप्त हो। जाता है । किसी 
का यहे प्रयास नही होता कि अच्छा काम करके पदोन्नति के लिए चेष्टा करे । 
काम अच्छा किया जाय या नही, पदोन्नति तो कालक्रम से स्वत ही होगी । 

३ चूंकि सभी लोग जानते हैं कि पदोन्नति वरिप्ठता के आधार पर ही 
होगी, भत लोग विभागाष्यक्ष के अ्रनुशासन के प्रति जागरुक नही रहते । बिभागा- 
ध्यक्ष कर ही क्या सकते हैं ? पद्मेन्नति प्थवा वेतन द्ृद्धि के लिए उनकी सस्तुति का 
महत्त्व ही क्‍या है ? पदोन्नति तो वरिप्ठता के आधार पर मिलती है । इन भावनाप्रो 
के फलस्वरूप विभागीय प्रनुशासन को धक्का पहुँचता है । / 

४. कुछ ऐसे प्रतिभाशाली कमंचारी भी होते है जो बरिष्ता के ग्राधार पर 
पदोन्नति तक सग्रथन में नहीं रह सकते । उनकी महत्त्वाकाक्षा उन्हें छोटे पदों पर 
ठहरने नही देती । फिर ऐसे प्रतिमाशाली व्यक्तियों के लिए प्रन्यत्ष नौकरी मिलते में 
कठिनाई भी नहीं होती । 

५४. चूंकि वरिष्ठता के झाधार पर पदोन्नति होती है, प्तः यह सम्भव है 
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कि धनेक वर्षों तक संगठन को कोई प्रभावशाली नेतृत्व प्राप्त न हो सके। प्रभावशाली 
नेहृत्व के अभाव मे सगठत का भविष्य पभ्रन्धकारमय हो जाता है. । संगठन प्रपने 
घर्तपरान उत्तरदापित्वों को भी सफलतापूर्वक निभाने में श्रसमर्य हो जाता है । 
पदोन्नति के ग्राधार के रूप में योग्यता के.गुण 

१. इसमें सबसे योग्य ब्यक्ति को पदोन्नति बा झ्नधिकारी समभा जाता है, 
फलत: योग्य स्यक्ति ही ऊँचे पदों पर पहुच पाते हैं । योग्य व्यक्ति अपने उत्तर- 
दापित्वों को भच्छी तरह समभते हैं + भरत सारे सगठन का बाम सुचादु रूप से 
चलता है । 

२. पदोन्नति का अ्रभिप्रेरक के रूप में प्रभाव बना रहता है । सभी कर्मेंचारी 
अपनी योग्यता प्रमाणित करने को चेष्टा बरते हैं। कर्मचारियों भे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा 
धनी रहती है। कर्मचारी नये प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो मे जाते हैं प्रौर संगठत के लिए 
अपनी उपयोगिता बढाने का सतत प्रयास करते रहते हैं । 


३. सभी लोग जानते है कि पदोन्नति योग्यता के भाषार पर होगी प्रौर 
योग्यता के निर्धारित करने में विभागाध्यक्ष की सस्तुति महत्त्वपूर्ण मानी जायेगी । 
झतः छमी लोग विभागाघ्यक्ष को प्राज्ञाप्रो का पालन करते हैं । इसमे विभागीय प्रनु- 
शासन में सहायता मिलती है । 

४. प्रतिभाशाली कर्मचारियों के लिए योग्यता का झाधार ग्रत्यन्त ही उपयुक्त 
होता है । उन्हे पदोन्नति के लिए लम्बी अश्रधि तक प्रतीक्षा नही करनी पड़ती । अतः 
उन्हें संगठन को छोड कर जाने की भ्रावश्यकता नही झनुभव होती । संगठन को उनकी 
प्रतिभा का पूरा-पूरा लाभ मिलता है । 

५ संगठन यो सर्दव हो प्रभावशान्ती नेतृत्व श्राप्त होता है । प्रभावशाली 
नेतृत्व के फलस्वरूप सगढन का भविष्य उज्ज्वल होता है एवं सगठन वर्तमान उत्तर- 
दापिश्वों को निभाने में सफल होता है । 
पदोश्नति के आधार के रुप में याग्यता के दोप 

१. योग्यता का सही सापदण्ड व्यावहारिक रूप से स्थापित बरना काफी 
कठिनाई का वाम है । वतंमात पद पर काम करन को दक्षता प्रथवा भविष्य की 
सम्भाविता बिस्े योग्यता का मापदण्ड माया जाएं ? 

२ प्राय, योग्यता बे प्राधार पर पदोन्नति में यह श्रसुविधा होती है कि 
पामिक वां गो यह विश्वास तही होता कि वास्तव में पदेनति योग्यता के श्रावार वर 
ही हुई है। वे समभते है कि यह पक्षपात के आधार पर हुआ्ना है । चाहे उनकी यह 
घारणा गलत ही क्यो न हो, पर उनकी मनोदणा पर इसका प्रभाव पड़े दिना नहों 
रहता । 

३. यदि कमचारों यह समभने लगता है कि पदोश्नति का वास्तविक भ्राधार 
योग्यता न होकर कुछ और हो है त्तो वह काम मे अपना ध्यात न लगा ने इधर-उघर 
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दोड़ भाग कर विभागाघ्यक्ष को प्रभावित करने को चेष्ठा करने लगता है | उरे सदंव 
ही यह चिता लगी रहती है कि विभागाध्यक्ष को क्सि प्रकार प्रपने प्रभाव में लाया 
जाये । फनत बह सगठन के काम मे ध्यान नही दे पाता है । 

४, कई बार वर्मचारियो को यह भी शिकायत होती है कि प्रधिकारियों के 
द्वेष एवं सहयोगियों के पड़यत्रो के फलस्वरूप, योग्यता होते हुए भी उन्हें पद्मोप्नति 
नही मिल सकी । ऐसी परिस्थिति में अधिकारियों एवं कर्मचारियों मे बैमनस्थ हो 
जाता है । झसतुध्द कमंचरारी झ्पना गुट बनाने का प्रयास करते हैं। इन कारणों पे 
सगठन के काम में बाघा उत्पन्न होती है । है; 

४. इस पद्धति में विभाग्राष्यक्ष की स्थिति बडी नाजुक है । चूंकि 
उसी की सस्तुति पर झातृत पग्रदोन्नति निर्भर करती है, उस पर लोग तरह-तरह वा 
दबाव डालते हैं।क्ई बार विभागाध्यक्ष दबाव को सहन करने में प्रसमर्थ हो 
जाता है ) 

उपरोक्त दोनो झाधारो के ग्रतिरिक्त पदोन्नति का एक,ग्रौर प्राधार भी है 
जिमे वरिष्ठता एद ग्रोग्या का पिला-जुला प्राघार बहते हैं। इसमे वरिष्य्ता एँएँ 
बोग्यता दोतों को मिला कर पदोन्नति देने का प्रयास किया जाता है। यदि वरिष्ठो 
मे से कोई ऐसा क्मंचारों है जिसे विभाग योग्यता के भाधार पर पदोन्नति नही देना 

वाहता तो उसका नाम पदोन्नति के लिए योग्य प्रत्याशियों वी सूची से हटा दिया 
गाता है ॥ जिन्हे योग्यता के प्राघार पर उपयुक्त माना जाता है, उसको नाम वरिष्ठता 
+ भ्राघार पर सूची मे लिखा जाता है। इस भ्राधार का तात्पयं यह है कि भयोग्य 
भ्यूक्तियों फो पदोन्नति न दी जाये तथा योग्य व्यक्तियों में से बरिप्ठता बे भाघार पर को पुदोन्नति न दी जाये तथा योग्य व्यक्तियों में से बरिप्ठता वे भाधार पर 
उदोप्नति दो जाये । 

न यदि सिद्धान्त रूप से देखा जाए तो योग्यता पदोप्नति का उचित प्राधार होना 
घाहिए । पदोन्नति यदि योग्यता के झ्राथार पर होती है तो उसमे सग्रठन का द्वित 
ह्पप्ट है.। सबसे योग्य व्यक्ति को पदोन्नति दी जातो है।॥फलत. कार्मिक वर्ग वो 
प्रभावशाली नेतृत्व प्राप्त होता है। पर यह तभी संभव है जबकि पदोन्नति वास्तव 
में योग्यता के झाघार पर ही हो । भनेक बार ऐसा होता है,कि माम तो पोग्यता वा 
होता है, पर वास्तविक आधार योग्यता न होकर राजनंतिक प्रमाव, पक्षपात, जाति* 
बाद, प्रदेशवाद, भाषावाद या ग्रन्य कोई प्लायार होता है ॥ ऐसी परिह्तिषति में यह 
प्रघन हो वहाँ उठता है कि योग्यता के आ्राधार पर पदोनति हारा संगठन को मिलते 
वाले लाम उसे उपलब्ध हो सकें । एक ऐसी स्थिति उत्न्न हो जाती है, जहां न तो 
बरिष्ठता के भाघार का लाम मिल पाता है और ने योग्यत्रा के श्राघार का ॥ 

हमारे देश को परिस्थितियों का देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर 
प्रोस्यता के झाधार पर पदोक्नति व्यावहारिक नहीं है । पाश्वात्य देशों मे जहाँ पर इस 
प्रावार को झपनाया गया है, वहाँ भारत जंधी देरोजगारी व्याप्त नहीं है । वहाँ यदि 
किप्ती कमंचारी को शिकायत है कि उसके साथ भन्याय हुमा है तो वह भत्मत्र वौकरी 
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ढूंढ सकते से समर्थ है। भारत में जिस तरह जीयन बृति के रूप में सरकारी सेवाओं 
में लोग प्रवेश करते हैं वैसा अमेरिका में नहीं है। फिर वृत्ति-पूरंता के कारण 
अधिकारियों को भय बना रहता है कि यदि संतुष्ट होकर उनके कर्मचारियों में से 
कोई चला छायेगा तो उनके विभाग मे प्रब्ययस्था होगी। किर उन विभागाष्यक्षों को 
अयोग्य भी समभा जाता है जहा पर कर्मचारियों के बदलाव की दर साधारण से 
अ्रधिक है। यदि यह भी बात मान ले! जाये कि भ्ाज अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था मे 
वृत्ति पूर्णता नही है तो यह तथ्य विचारणीय तो है ही कि योग्यता के श्राधार का 
जन्म एवं विकास उसी बाल मे हुप्मा था जब वहा की अर्थव्यवस्था मे वृत्ति- 
पूर्णता थी । 


झतः यह कहना ग्रतिशयोक्ति नदी होगी कि योग्यता के भप्राधार पर पदोन्नति 
के लिए श्रावइयक श्राथिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ हमारे देश में नहीं हैं । भारत 
में सरकारी नौकरी जीवन वृत्ति के रूप में है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी 
छोडना भी चाहता है तो पेंशन के नियमों तथा सर्वेब्याप्त बेरोजगारी के कारण ऐसा 
करने से रावंधा प्रद्ममर्य है। दावे के साथ यह कहता सत्य नहीं होगा कि हमारा 
समाज राजनैतिक प्रभाव, पक्षपात, जातिवाद, प्रदेशवाद, भाषावाद तथा भाई-मतीजा- 
बाद प्रादि जिनकी चर्चा सामयिक पत्रों ग्रादि में होती रहती है, ग्रादि से मुक्त है । 
ऐसी परिस्थितियों मे यदि योग्यता पदोन्नति के प्राधार के रूप मे उपयोगी नही रह 
पाती है तो प्राश्वयं ही कण है ? 


जब योग्यता के ग्राघार पर पदोन्नति व्यावहारिक नही है तो वरिष्ठता के 
सिवाय दूसरा विकत्प ही कहाँ रह जाता है ? एक बड़े वरिप्ठ अधिकारी ने ग्रपने 
भा के दोयान ढ़ वा हि लगन पी मे वसा के बाप के दोरान यह कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में वरिस्ठता के प्राधार पर ही 
पदोन्नेत्ति दैना अधिक उपयुक्त होगा । इससे कामिक वर्ग के मस्तिष्क से यह बात 
निकल जायेगी कि पदोन्नति में पक्षपात होता है। यदि योग्यता को पदोन्नति कै 
झराधघार बनाया जाए तो इसकी सफलता के लिए यह तो भश्रावश्यक है ही कि यह 
वास्तव में बोग्यता पर ही आधारित हो, परन्तु साथ ही यह भी ग्रावश्यक है कि 
कामिक वर्ग को योग्यता निर्धारित करने वाले मापदण्डो की निष्पक्षता एवं प्रशासन 
की निष्पक्षता मे पुर विश्वास हो ॥ यदि ऐसा नहीं होता है, तो कर्मचारियों की 
मनोदशशा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पडेगा । 





पदोन्नति यदि योग्यता के झ्राधार पर दो जा रही है सौर इसमे कोई गड़बड़ी 
हो जाएं मोर योग्यता सदी रूप से न झांकी जा सके तो इससे उत्पन्न हानियां धआवार- 
म्भिक भरती के समय की भूल से कहीं प्रधिक द्वानिप्रद होगी । प्रारम्भिक भरती से 
तो कर्मचारियों को पता ही नही चलता कि कौन लोग प्रत्याशी के और किनकों छुना 
गया। पर प्रदोन्नतिं के सम्बन्ध में कर्मचारियों को पत्रा रहता है कि कौन-कौन लोग 
पदोग्नति के लिए प्रत्याशी थे, भोर किनकी पदोन्नति की गई । प्रारस्मिक भरतों में 
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भूल का परिणाम इतना ही होगा कि संग्रठव एक योग्य कर्मचारी की सेवाधों का 
लाभ न उठा सका जबकि पदोलति के ग्रवसर पर की गई गलती सारे वामिक- 
दर्णे की 0 प्र प्रहिकूल द्रभाव डालती है ६ 
शिक्षण | ७४ 

प्रशिक्षण कामिक प्रशासन वा एक महत्त्वपूर्ण भग है । प्रशिक्षण की प्रावश्य- 
कता इसलिए होती है कि कर्मचारी झपना वर्भमान काम तथा भविष्य में झाने वाले 
कामी को सुचारु रूप से पूरा करने दी योग्यता प्राप्त कर सर्वे | प्नेक बार कुमचा- 
रिपो की भरती उतकी शैक्षशिक योग्यता के झ्ाधार पर होती है । उन्हे जिस पद पर 
निमुक्त क्या जायेगा उसके उत्तरदापित्वों को निभाने की उनमे ब्ोग्यता नहीं होती । 
यह योग्यता उन्हें अशिक्षट द्वारा मिलती है। भारत में श्राई० ए० एस०, श्राई० पी ० 
एस० तथा दुसरी अ्तकनीकी केस्द्रीय सेवाओं के लिए का्ेजी के डिग्री प्राप्त युवकों 
को भर्ती क्या जाता है। प्रशिक्षण के बिना वे अपने पद का काम समाल ही नहीं 
सकते । इसके प्रतिरिक्त आज ससार मे वेज्ञानिक एद तकनीकी प्रगति इतमी तीदरयति 
से ही रही है कि बर्मचाररियो का क्वान त्पा उनके काम करने के त्तरीके कुछ ही दिनो 
मे पुराने पड़ जाते हैं। उन्हें नया ज्ञान देने तया नये तरीके सिखाने के लिए भी 
प्रशिक्षण की झ्रावश्यक्ता होती है । जब कभी नियोस्ता नये प्रकार के. उपकरण 
कार्यालयों तथा कारखानों में लगवाने हैं तो प्रशिक्षण की ग्रावश्यकता होती है मिसमें 
कि कर्मचारी नये उपकरणों का उपयोग उचित रूप से कर सकें | प्रशिक्षण के महत्व 
का कुछ ग्रतुमान इस थात से लग सत्रता है कि झ्म्रेरिका का ब्यापारिक एवं भौद्योगिव 


क्षेत्र प्रशिक्षण पर ग्रनुमानत्‌ प्रतिवर्द २५ करोड़ (२५ दिलियन) डालर खर्च 
करता है । 





प्रशिक्षण का उद्देश्य कमेंचारियों, की योग्धता बड़ा कर उरदें संगठन के लिए. 
अधिक उपयोगी, बव्यनः्दै-+सव्‌ १६४४ में इंगलंड में सागरिक सेवक अ्शिक्षण 
समिति (कमेटी प्रान ट्रैं निय ऑफ सिविल सर्वेट्स) ने प्रशिक्षण के जो उद् श्य बताये 
थे वे प्राज मी उतने ही प्रालग्रिक हैं जितने कि उमर समप थे जबकि कमेटी ते इनका 
प्रतिषादद किया था $ इस कमेटी के विचार मे डिसी भी प्रशिक्षण वायेंत्रम के पाँच 
मुख्य उद् श्य होते हैं. ९ 

१. अपने पद मी जिस्मेवारियों को विभावे में सुनिश्चितता लाना । 
१224 २. कर्मचारियों के दृष्टिशोश को बदलती हुए परिस्थितियों के अनुसार 
बनाता | इसी प्रकार, उनके काम करने के तरीकों कौ भो परिस्थितियों के झनुझप 
बनाया 





१. शाजस्थान विश्वविद्यालय स्वातक्तोत्तर पद्राबार अध्ययन राजतीति विजात 
लोक-सेवा में भर्ती, प्रशिक्षण, प्रनुशामन एवं मनोदल द्वजमोटन भिन्‍्हा, हृष्ड सह्या-3 
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३. कम्मंचारियों का दृष्टिकोश विस्तृत करना, जिससे कि उनका दृष्टिकोण 

यान्त्रिक सा न हो जाए । 

डे. इस प्रकार की व्यावसामिक शिक्षा का प्रवन्ध करना कि वे प्रपने बर्त- 
मान पद तथा पदोन्नति से भविष्य मे प्राप्त होने वाले पदों के उत्तरदायित्वों को 
निभा सकें । 

५. कर्मचारियों की मनोदशा झनुकुल बनाये रखने का प्रयास करना। उप 
रोजत वर्णित उद्ध्यों के अतिरिक्त प्रशिक्षण के कुछ भन्य उदंपय भी बताये जा 
सकते हैं :--) 

१. प्रशिक्षण द्वारा नये भरती किये गए कर्मचारियों की शिक्षा-दीक्षा मे जो 
कमी रह जाती है, वह पूरी को जातो है। प्रशिक्षस्प से नया कर्मचारी कुशल कार्य- 
बर्ज़ाबत- जाता है । 

२ कुछ ऐसे व्यवसाय भी सारकारी सेवाग्रों मे मिलते हैं जो सरकार के बाहर 
बही नहीं हैं ॥ उनके लिए बाहर से श्रतुभव प्राप्त ब्यत्ित कदापि नही मिल सकते । 
इमके लिए सरकार को स्वय ही प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी पडती है | जेसे पुलिस, 
सेना प्रादि के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था । 

३. प्रशिक्षण का एक उद्देद्य यह भी होता है कि कमंचारियों को उनके 
विशेषज्ञता शेत्रो भे नवीततप _च्रजुरंधाो.क्या.विकारामान शान के सम्पर्क मे लाया 
जाए । इसी उद्देश्य को सम्मुख रख कर सरकार प्रपने कमंचारियो को उपनिषदो, 
संगोष्ठियो, सम्मेलनों प्रादि मे भेजती है ( 

४. प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों के हृष्टिकोश में एकहुपता उत्पसन 
करना भी है। इससे कर्मचारियों में सघमभाव (859070-4०-००१७$) उत्पन्न होता है 
और वे एक होकर सगठन के उह्ं श्यो की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं । 

५. प्रशिक्षण का उद्द श्व कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना तथा उनमें सही 
प्ररार के हृष्टिकोश वा विकास करना भी होता है । 


अशिक्षण के प्रकार, 

प्रशिक्षण कई प्रकार का हो सकता है। नीचे प्रशिक्षण के कुछ प्रमुख प्रकारो 
का बर्गांत किया जाता है : 

१. भ्रनोपचारिक तथा धौपचारिक भ्रशिक्षण--भ्रनोपच्ना रिक प्रशिक्षण मर्म 
चारी स्वयं वाम करने की प्रक्रिया मे प्राप्त करता है। मारत में प्राई० सी० एम» ने 
प्रधिकारी प्रारम्भ मे बलत्रटर के साथ रह बर ग्ननौपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त 
करते थे। श्रौपचारिक प्रश्षिक्षण की ब्यवस्था पहले से की जाती है । प्रशिक्षण व 
काम विशेषज्ञों को सौंपा जाता है। प्रशिष्ण समाप्त करने पर प्रमाणपत्र दिपा 
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जाता है । 

झनोपचारिक तथा ओपचारिक प्रशिक्षण में परस्पर कोई विरोध नहीं है । 
दोनो एक-दूसरे के पूरक के रुप भे हैं! कुछ चीजें ग्रनौपधारिक रूप से काम करके 
हो सोखी जा सकती हैं जबकि अन्य कुछ ऐसो बातें हैं जो कि प्रौपचारिक हूप से 
पाव्य-क्रम लेकर व्याख्यान, समोश्ठि, कक्षा मे परिसवाद के माध्यम से ग्रधिक घुगमता 
से सीखी जा सकती हैं ॥ 


२. अल्पकालीन तथा दीघेकालीन प्रशिक्षण 

प्रत्पषकालीन प्रशिक्षण में झ्रल्प ग्रवधि भे हो प्रशिक्षण का काम पूरा करने 
का प्रयास किया जाता है। युद्धकाल मे नये रगरूटो को पअल्पकालीन प्रशिक्षण के 
बाद युद्ध क्षेत्र मे भेज दिया जाता है। दीघंझालोन प्रशिक्षण मे प्रशिक्षण का कार्य 
प्रधिक समय तक ज्यादा सुचारु रूप से चलता है ॥ 

प्रल्प एवं दीघेवालीन प्रशिक्षण में प्रशिक्षण काल में ही ग्रन्तर होता है । 
एक सप्ताह या दो सप्ताह का भ्रशिक्षण अल्पकालीत प्रशिक्षण है जब्रकि साल भर 
या ६ महीने का प्रशिक्षण दी्घंकालीन प्रशिक्षण है। 
३. सेवा मे प्रवेश से पूर्व तथा प्रवेश के बाद प्रशिक्षण 

£” सरकारी सेवाग्रो मे प्रवेश से पूर्व तकनीकी तथा व्यावसायिक विद्यालयों में 

प्राप्त प्रशिक्षण, प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण कहा जाता है । इन विद्यालयों से प्रशिक्षरा 
प्राप्त युवक एवं युवतियाँ तत्काल ही सेवा मे भरती कर लिये जा सकते है । 

भरती के बाद जो श्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जाता है प्रवेश के बाद वा 
प्रशिक्षण कहा जाता है। मसूरी मे झ्राई० ए० एस० तथा अन्य केद्धीय सेवाग्रो के 
सदस्यों का भ्रशिक्षणा, राजस्थान में हरिश्चन्द्ध माथुर स्टेट इस्टिव्यूट प्रॉफ पब्लिक 
एडमिनिस्ट्रेशन के विभिन्‍न प्रकार के अधिकारियों बे. लिए आयोजित अ्शिक्षण कार्य- 
क्रम प्रवेश के बाद के प्रशिक्षय वे उदाहरण हैं । 
४ नेपुष्य प्रशिक्षण तथा श्रभिवृद्धि प्रशिक्षण सत्य 

नेपुष्य प्रशिक्षण में व्यावसायिक ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है । टेलीफोन 
प्रापरेटर को स्विच बोर्ड का काम सिखाना, लिपिक को आशुलिपि सिखाना झांदि 
नैपुण्य प्रशिक्षण के उदाहरशा कह्टे जा सक्रते है 

प्रभिवृद्धि प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारी वी यहुपुखी प्रतिभा की जागृत 
करना होता है। प्रभिवृद्धि प्रशिक्षण के फलस्वर्प एक अधिकारी का मानसिक 
ब्िकारा होता है । वह झपने काम के राजनैतिर प्रशासक्रीय तथा आधिक पहलुप्रो को 
ज्यादा ग्रच्छी तरह समभने लगता है । ग्रभिवृद्धि प्रशिक्षण में क्रि्तो व्यवसाय विशेष 
मे ज्ञान बढ़ाने का प्रयाम नहीं किया जाता ॥ 
५. विभागीय तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण 

जब किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सचालन विभाग द्वारा जिया जाएं तो यह 


कामिक प्रशासन १३३ 


दविभागोय प्रशिक्षण कहा जाता है। जैसे भेड़ व ऊत विभाग प्रपने कर्मचारियों के लिए 
एक प्रशिक्षण कार्य क्रम चलाये । 

जब राज्य द्वारा कई विभागों के ग्धिकारियों के लिए सम्मिलित रूप से 
प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया जाए तो यह केन्द्रीय प्रशिक्षण कहा जायेगा । 
हरिश्चन्द्र माधुर स्टेट इस्टिव्यूड प्रॉफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रे शन मे विभिन्‍न विभागों के 
अध्यवर्गीय प्रधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम केन्द्रीय प्रशिक्षय का उदाहरण 
चहा! जा सकता है । 


६. अग्रिम प्रशिक्षण 

अप्रिम प्रशिक्षस ब्यावसायिक तपा अबभ्यावप्तायिक दोनो प्रकार का हो सकता 
है । इसका उद्देद्य कर्मचारियों को अपने क्षेत्र के भीतर या बाहर झपनी योग्यतायें 
चढ़ाने का प्रवसर देना है । 


७ गतिशोलता के लिए प्रशिक्षण 

इस प्रकार का प्रशिक्षण दसलिए दिया जाता है जिससे कि कमेचारी कई 
प्रवार के काम करने की योग्यता प्राप्त करले | यदि कोई कमंचा री झपने विभाग के 
प्रत्येक प्नुभाग में दाम कर सकता है तो इसमे विभाग के लिए उसकी उपयोगिता 
चढ़ जाती है १ 
छ. काम पर प्रशिक्षण, तथा काम से अलग प्रशिक्षण 

जब वर्मचारियों को काम पर लगा दिया जाता है, एवं प्रशिक्षित बर्मचारी 
उन्हे काम की बारोकियाँ समभाते हैं तो यह काम पर प्रशिक्षण का उदाहरण होता 
है । ग्राई० ए० एस० के अधिकारी मसूरी मे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विभिन्‍न पदों 
पर प्रशिक्षित वर्मचारियों को देख-रेख में काम करते हैं। कामों से प्रलग प्रशिक्षण 
किसी प्रशिक्षण केन्द्र में दिया जाता है। नेशनल एकेडमी भोफ एडमिनिस्ट्रेंशन मसूरी 
त्तथा हेरिश्चन्द्र माधुर स्टेट इस्टिय्यूट प्रॉफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर में दिया 
प्रशिक्षण काम से भ्रलग प्रशिक्षण का उदाहरण है । 
4गिक्षण देने की डिपियां. 02.7 
य्र्थ्री साधारणठपया प्रशिक्षण निम्नलिखित विधियों से दिया जाता है । 

१ ध्याख्यान --श्राचीन काल से ही व्यास्यान श्रशिक्षण देने का एक प्रमुप 
साधन रहा है। नेशनल एकेडमी प्रॉफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी तथा भ्रन्य प्रशिक्षण 
केच्टो परे व्यास्यान द्वारा ही मुख्यतः प्रशिक्षण दिया जाता है । 

प्रशिक्षय के साथद के रूप में व्याख्यात पद्धति की बड़ी क्ट्ठ भालोचना वी 
जाती है । इममे शिक्षर एब विद्यार्थी में विचारों का झादान-प्रदान सम्भव नही 
होता । मदि कक्षा मे ५० या ६० विद्यार्थी हो तो शायद च्यास्याता सभी को पह- 
चानता भी न हो । विद्यार्थी ने ब्यास्याता के भाषण का क्रितना अश समझा यह भो 
बहना मुर्रिल होता है। पर इन सब आजोचनाओ के बावजूद भी व्यास्यान प्रश्ि- 
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क्षण के प्रमुख साथत के रूप मे बना हुआ है । इसका मुख्य कारण यह है कि इसमे 
खर्च कम होता है । भारतीय विश्वविद्यालयों मे तो ६० विद्याथियों पर एक शिक्षक 
रकक्‍खा जाता है| एक प्रशिक्षक २५-३० विद्याधियों को तो इस माध्यम से प्रासाती 
से प्रशिक्षण दे ही सकता है । 

२. भ्रशिक्षित भ्रधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत शिक्षए-इसमे एक प्रशिक्षक 
एक विद्यार्थी या विद्याधियों के छोटे समूह को प्रशिक्षण देता है । इसमे विद्यार्थी को 
जहा दिषफत हो, प्रशिक्षक को रोक कर अपनी शंका दूर कर सकता है। व्याख्यान 
में यहू कदापि सम्भव नहीं । 

हे परिसंवाद फक्षाएं--परिसवाद वक्षाप्रों में एक निर्धारित विपय्रो पर 
विभिन्न हृष्टिकोशों से विधार-विमर्श किया जाता है । इसमे विद्यार्थी तथा प्रशिक्षक 
दोनों ही भाग लेते हैं । परिसवाद कक्षाओं मे कई बार एक से अधिक प्रशिक्षक ठप 
स्थित रहते हैं । इसमें विद्याथियों एवं प्रशिक्षकों को ग्रपने विचारों का प्रादान-प्रदात 
करने का पूरा भवसर मिलता है । 

४. सम्मेलन, विचार गोष्ठो श्रादि--सम्मेलन, विचार गोष्ठी ग्रादि उमर वर्ग 
के अधिकारियों के लिए उपयोगी होते हैं जिन्हे कक्षा मे बँठा कर भाषण द्वारा प्रशि- 
क्षित नहीं किया जा सकता है व्याख्यान द्वारा कनिष्ठ भ्रधिकारियों वो तो प्रशिक्षण 
दिया जा पकता है, पर बरिष्ठ अ्धिड्धारियों के लिए यह उपयुक्त नहीं समझा जाता। 
प्रतः उनके प्रशिक्षण के लिए सम्मेलन, विचार गोष्ठी प्रादि पर अधिक जोर दिया 
जाता है । 

२ प्रतुभव द्वारा प्रशिक्षण--इसमे कर्मचारी को सीधे काम पर लगा दिया 
जाता है। कुछ प्रारश्भिक दातें उसे विभागाध्यक्ष बता देता है | इसके भ्राधार पर 
कर्मचारी काम शुरू करता है। काम करते समय जो कठिनाइयाँ ग्राती हैं उसे सह- 
योगियों श्रादि बी सद्दायता से समभने का प्रयास किया जाता है । प्रग्नेजी शासन 
काल मे भारत में ग्राई० सी० एस० का प्रशिक्षण इसो प्रकार होता था। 

६. फैंस पदरति--इस पद्धति में किमी एक निर्खय की प्रक्रिया का प्रध्ययन 
किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी राज्य में एक नये विश्वविद्यालय वी 
स्थापना को एच केस तैयार करने के लिए लिया जा सकना है । किन आधारों पर कोई 
निर्णय लिया गया, इसके पक्ष एब विपक्ष में क्या तक थे इसका पूरां रूप से विवेचन 
किया जाता है । केस पद्धति से शिक्षार्थी प्रशागरन की वास्तविक समस्याप्रो को ज्यादा 
भ्रच्छी तरह स्पष्ट रूप से समभने लगता है । 

७. भ्रधिसभा पद्धति (5)7068/2-2५०५॥००)--इस पद्धति से प्रशिक्षण देने 
के लिए कक्षा को छोटे-छोटे दलों पे विभाजित कर दिया जाता है । प्रत्येक दल का एक 
भधष्यक्ष होता है। दल को प्रध्ययन के लिए एक समस्या देदी जाती है । प्रध्यक्ष अपने 
साथियों रे साथ विचार-विमर्श करके समस्या पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है । मह प्रति- 
बेइन सारी कद के सम्मु विचारायथ प्रस्तुत किया जाता है। यदि प्रन्य सदस्य कोई 
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प्रापत्ति उठाते हैं तो अधिसभा के सदस्य झपने दल का समर्थन करते हैं । 

८. प्रशैक्षणिक भ्रमएण--पिनेमा, प्तुमवी भ्रशिक्षकों की देख-रेख में स्वा- 
च्याय ग्रादि भी प्रशिक्षण के साधन हैं।। 

प्रशिक्षण के विभिन्‍न तरीके परस्पर विरोधी नही हैं। एक ही पाव्यक्रम मे 
विभिष्ठ तरीको से प्रशिक्षए दिया जा सकता है। किस माध्यम को कब प्रपनाथा 
जाये यह तो शिक्षावियों ही श्रावश्यकता तथा धगठन के साधनों पर निर्भर करता है । 
प्रशिक्षण के मार्ग में बाधायें 

प्रशिक्षण के कार्यक्रम के मार्ग मं तिम्तलिखित बाधाये गा सकती हैं-- 

१ प्रबन्ध व्यवस्था को प्रशिक्षण के प्रति उदासीवता--प्रवन्ध व्यवस्था प्रशि- 
क्षए को कई बार प्लाडम्वर मामता है। चूकि धन्यत्र प्रशिक्षण व्यवस्था है इसलिए 
उनके यहा भी प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाये रखी जानी चाहिए । प्रशिक्षण को कई 
बार विभागीय तक्ियाशकित के प्रधिकारीगण (लाइन एजेन्सी) भ्पने नियमित कामों मे 
धपवधान समभते हैं। यदि खर्च मे कटोती का प्रश्न ग्राता है तो इसका प्रभाव सबसे 
पहले प्रशिक्षण के मदों पर पढ़ता है । 


२. कभी शिक्षार्थी भी प्रशिक्षक के काम से सहयोग नहीं देते । यह पुरानी 
चहावत है जि पाप घोड़े वो तालाब के किनारे तो ले जा सकते हैं, किस्तु प्राप उसे 
पानी पिला नहीं सकते । जब शिक्षार्थी राहयोग ,नही देते ऐसी अवस्था मे प्रशिक्षण के 
कार्यत्रमों से कोई लाभ नही हो पाता । शिक्षार्थी तो यह समभते हैं कि चलो कार्या- 
लप में काम करने से छुट्टी मिली । यहा थोडा भाराम कर ले । 


३ कईवार प्रशिक्षक भी बिना बिसो पत्र तैयारो के ही प्रशिक्षण देने के 
लिए जा पहुँचते हैं । उन्हे पता ही नही होता भ्ाज उन्हे किस विपय मे क्‍या बताना 
है ? जो उनके सामने पड जाता है उस सम्बन्ध मे बात-चीत करके ग्रपता काम किसी 
तरह समाप्त करते हैं । 

४. सामास्य प्रगाप्तत्रों के प्रशिक्षस में यह भी कठिताई है कि हम यह नहीं 
पता कि एक ग्रच्छे सामास्य प्रशासक को किस प्रवार प्रशिक्षित क्या जाए । प्रच्छे 
संनिक भधिवारी के लिए वहा जा सकता है कि उसे इस प्रकार का प्रशिक्षरत दिया 
जाना चाहिए। हम यह जानते है कि किस प्रकार एक झच्छा झ्राशुलिपिद या टाईपि- 
सट प्रशिक्षण दारा तंधार किया जा सकता हैं ॥ ध्रत सामाम्य प्रशासक के प्रशिक्षण 
काल मे बहुत सी ऐसी चोजे को जाती हैं जो उनका मानसिक्र विकास तो करती हैं 
पर यह नही कड़ा जा सस्ता छि दे व्यावसायिक हृ्टि से बहुत श्रधिक उपयोगी हैं। 

४. कई बार भ्रश्चिक्षण केच्द्रो तथा पाठ्य-विबरणो भादि में श्रशिक्षण व्याव- 
हारिक-स-होकर-संद्धान्तिक होता है । शिक्षार्थी यह समभते हैं कि ये कोरी किताबी 
बातें हैं तया इस प्रशिक्षया का ब्यावहारिक प्रशासक्रीय परिस्यितियों मे कोई 
चलाभ नही है २ 
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६. जिन भ्रधिकारियों को प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा जाता है उन्हें स्वतः 
प्रशिक्षण की ग्रावश्यकता महसू नहीं होती । चूंकि वे अपनी और से प्रावश्यकता 
झनुभय नही करते झत: वे प्रशिक्षण के कार्यक्रमों मे गंभीर होकर ध्यान नहीं देते । 

७. वरिष्ठ ग्रधिकारियों को प्रशिक्षण देना तथा उनके दृष्टिकोण में पशिव- 
तैंन लाना प्रपने-आ्राप मे एक समस्या है। वरिष्ठ प्रधिकारी चाहत हुए भी प्रशिक्षण 
केग्द्र के भनुशासन में झपते-प्रापको समायोजित नहीं कर पाते । झायु के साथ-साथ 
विचारो मे परिवर्ततशीलता की सभावना फम ह्वोती जातो है । वे समभते हैं कि 
उनके काम करने फा तरीका ही सबसे ठोक है । कई वरिष्ठ ग्रधिकारियो ने प्रशिक्षण 
के बाद मह महसूछ किया कि चाहे संद्धान्तिक रूप से जो बाते कही गई हैं बे ठोक भी 
हो, पर वास्तविक प्रशासकीय परिस्थितियों में श्रतपयुक्त हैं ।* 








विशेष भ्रध्ययन के लिए 


१. फाइनर « दी थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस प्रॉफ मॉडने गवर्त मेट 
२. एन० सी० राप_. दी इण्डियन सिबिल सर्विस 

३. एम० पी० शर्मा. लोक प्रशासन सिद्धान्त एवं ब्यवहार 

४, पी० सरन ४ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 

५. अवस्थी एवं माहेश्वरी: लोक प्रशासन 

& डाइमक एय डाइसक : पब्लिक एडडमिनिस्ट्रेंशन 


१. ऐल्विये राजस्थान विश्वविद्यालय: स्नातकोत्तर पत्राचार अध्ययन राजनीति 
दिज्ञान निबन्ध 7५ () ज्ोक सेवा मे भर्तों, श्रशिधाण, अनुशासन एवं मनोबल, 
ब्रजमोहन सिन्द्मा पृ० १३ 


१६ 


वित्तीय प्रशासन 








जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में बिना पैसे के काम नहीं चला 
सकता उसी प्रकार सरकार को भी श्रपने कार्यों के लिए वित्त की भावश्यकता पडती 
है । प्रत्येक प्रशासकीय कार्य का वित्तीय पहचु होता है । यदि सरकार अगला देश के 
शरणाथियो को सहायता करना चाहती है, या किसी पड़ोसी देश से युद्ध करना 
चाहती है तो इसके लिए धन की प्रावश्यकता स्पष्ट है भरत” हम यह कह सकते हैं 
कि वित्त एवं प्रशासत को श्वलग करना कदापि सभव नही ॥ लायड जॉर्ज ने एक बार 
कहा था कि सरकार वित्त का ही नाम है ।" प्रोफेसर एमु० प्री० शर्मा ने कहा है कि 
वित्त लोक-प्रशासन के इ जन का ई घन है ।* 

पुरातनकाल से ही वित्त की महत्ता स्वीकार की गई है कौटिल्य ने श्रपने 
अथंशास्त्र मे राजकोप को राज्य का एक अभिन्न झग माना है तथा उसे भरापूरा 
रखने के लिए श्रनेक उपाय बताये हैं । चाहे किसी प्रकार की राजनेतिक व्यवस्था क्यो 
सा हो,"राज्य मे वित्तीय व्यवस्था बनाये रखना उसका उत्तरदावित्व होता है। भारत 
में स्वतत्नता प्राप्ति से पूर्व तथा वर्तमान समय मे केन्द्र एवं राज्य सरकारों का वित्तीय 
प्रशासन का उत्तरदायित्व प्राय. एक-सा ही है । दोनो कालो मे कर लगाने, इसे वसूल 
करने, सरकारी घन को सुरक्षा से रखने, उतका लेखा एवं जाँच की ब्यवस्था मिलती 
है। राज्य को अपने कार्यक्रमों के लिए धन जुटाना ही होगा। प्रच्छी से भच्छी 
नीतियाँ तथा योजनाएँ हो फिर भी घनाभाव की स्थिति मे किस प्रकार कार्यान्वित 
की जा सकती हैं २ 

लोक कल्याणकारी राज्य ने झनेक प्रकार के कामो का दायित्व प्रपने कघो 
पर ले रज़ा है । फलत राज्यो की वित्तीय आवश्यकतायें पहले से कही अधिक बढ़ 
गई हैं । राज्प नागरिको की प्राय का एक बहुत बडा भाग अपने खर्चे के लिए ले लेता 
है | प्रत: यह प्रत्यन्त ही प्रावश्यक है कि इतनी बडी घतराशि का समुचित रूप से 
भ्रन्‍न्ध किया जाए जब राज्य की प्राय और व्यय इतने बडे स्तर पर नही थे, उस 
समय बी अपेक्षा श्राज वित्तीय प्रशासन कही अधिक जटिल हो गया है । श्राज प्तेक 





१३ ए००६९१ 5५ 98. ए, डाडझाप३3 ॥ '?एशार &क्कातानाणा थी व 
<& ए98९७००', टकराव 42, 99. 320 
२. वही पृष्ठ ३२० 


१३८५ लोक-प्रशासत: सिद्धान्त एवं व्यवहार 


प्रकार के दबाव गुट्ट बन गये हैं जो सतत प्रयत्न मे रहते है कि ऊरहें कर के रूप में 
कम से कम देना पड़े भर राज्य के व्यय का श्रधिकतम लाभ उन्हे मिले । 
प्रजात॑ंनीय देशो में वित्तीय प्रशासव के प्रमुख लक्षण 

प्रजातत्रीय देशो भे वित्तीय प्रशासन के श्रमुष्त लक्षण निम्नलिखित बद्दे जा 
सकते हैं । 

१. संसर का प्राय एवं व्यप पर नियंत्रशा-प्रजातत्रीय देशों में संसद की 
सहमति से हो कर लगाये जाते हैं तथा उनकी सहमति से ही करो द्वारा भ्रजित घत- 
राशि का व्यय किया जा सकता है। ससद में के दोनो सदगो को ग्रलग-भलग इस 
सम्बन्ध में कितना अधिकार प्राप्त होगा यह तो विभिन्न देशो के संविधान पर निर्भर 
करता है। भारत तया इलेंड में तो वित्तीय प्रशासन निम्व संदत के द्वाथ में पूरी 
तरह रहता है। निम्न सदन से धन विधेयक स्वीकृत होकर ऊपरी सदत में पर्वह 
दिनो के लिए भेजे जाते हैं । यदि इस काल में ऊपरी सदन कोई परामर्श दे तो निम्न 
सदन यदि चाहे तो उस पर विचार कर सकता है। पर इन प्रस्तावों पर विचार 
करना, भ्रपवा उन्हे स्वीकार करना निम्न सदन के लिए भ्रावश्य क वहीं । पस्वह दिनो 
के पश्चात्‌ निम्न सदन ने जिस रुप मे इसे पास किया है उस्ती रूप में ये पास मान 
लिये जाते हैं। इसके विपरीत भ्रमेरिका में निम्त तथा ऊपरी सदन को घत विषेयको 
में समान अ्रधिकार श्राप्त हैं 

३. प्रजातत्रीय देशों में बजट प्राय, एक ही वर्ष के लिए एक बार में स्वीकार 
किया जाता है । चाहे वे ही प्राय एवं व्यय की मर्दे भागामी वर्ष से भी क्यो गे हो, 
पर नये वर्ष मे संसद से नये रूप से स्वीकृति ली जानी मावदयक है। प्रत्येक देश में 
वित्तीय वर्ष अ्रला-प्रलय होता है । भारत तथा इ रखैंड में वित्तीय वर्ष । मेल में वित्तीय_वर्ष १ अप्रेल से 
प्रार्भ होकर प्ले दर्ष ३१ मार्च तक चलता है। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 
१६७२-७३ १ भ्रप्रेल, १६७२ को प्रारंभ हम्रा प्रोर यह वित्तीय वर्ष ३१ मार्च, १६७३ 
तक चलेगा प्रगमेरिका में वित्तीय बर्ष १ जुला बे १ जुलाई रे प्रारभ होकर अगले वर्ष ३० जून 
तक चलता है । 

३. चूंकि सरकार बिना ससद की झनुमति के न तो धत व्यय करने में प्र्षम 
है प्रोर न करो द्वारा धन एकत्रित ही कर राक्‍ती है भ्रत यह ग्रावश्यक हो जाता है 
कि वर्तमान वित्तीप बर्थ की समए्ति के पहले हो संसद का भ्धिवेशन बुलाया जाएं 
जिससे कि संसद या तो बजट पास बरे या पब्रागामी वर्ष के कुछ समय के लिए करो 
की वसूली तथा धव के व्यय को अनुमति दे । ग्रभी पिछले इनावो (१६७२) के समय 
केद्रीप तथा राज्य सरकारो ने फरवरी मार्च के महीनों में बजट प्रस्तुत नहीं किया । 
सरकार के श्राप्रह पर विधान सभाग्रो तथा ससद ने सरकार को झन्तरिम काल मे 
कर वसूल करने तथा घन व्यय क रने का प्रधिकार दे दिया था। 

४ बजट के काम में कार्यपालिका ही पहल करती है । बायंप्रालिका बोही 
प्रशासन का सारा काम सभालना होता है | शासन को सुचार रूप से चलाते का 
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उत्तरदायित्व कार्यपालिया पर ही होता है । कार्यपालिका इस स्थिति में होती है कि 
यह बता सके कि प्रशासन को सही ढय से चलाने के लिए उसे कितनी धनराशि की 
झावश्यकता है। भारतवर्ष में विभिन्न प्रशाप्क्रीय विभाग प्रपता बजट वित्त मंत्रालय 
में प्रस्तुत करते हैं । वित्त मत्रालय मे सभी विभागों के बजटो को मिला कर भारत 
सरकार के लिए बजट तैथार किया जाता है । मम्त्रिमण्डल की अनुमति के बाद यही 
बजट ससद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । 

४. कोई भी गैरसरकारी सदस्य ससद को कर लगाने का प्रस्ताव नहीं रख 
सकता । यह भ्रस्ताब राष्ट्र था राज्य के प्रधान की झनुमति से ही संसद के सम्मुख 
प्रस्तुत किया जाता है । भारत मे वित्त मन्नी सदन मे बजट प्रस्तुत करते समय इस 
प्राशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करता है कि इस बजट को सदन के सम्मुख रखने 
को भ्रनुमति राष्ट्रपति से भ्राप्त कर ली गई है। राज्यों के वित्त मत्री इसी श्राशय का 
प्रमाण-पत्र राज्यपाल से प्राप्त कर विधान सभा में बजट पेश करते समय प्रस्तुत 
करते हैं । 

६. बजट सदेव निम्न सदन मे हो प्रस्तुत किया जाता है। भारत मे केन्द्र 
सरकार लोक सभा में तथा राज्य सरकारें विधान सभा में बजट प्रस्तुत करती हैं। 
इंपलेंड मे बजट हाउस भॉफ कामम्ग में पेश किया जाता है । भ्रमेरिका मे भी, जहाँ 
धन विधेयकों मे दोनों सदनों को समान भ्रपिकार प्राप्त हैं, बजट निम्न सदत---हाउस 
प्रॉफ रिप्रेजेंटेटिब्स मे ही प्रस्तुत किया जाता है । 

७ उतर देशों मे जहाँ ब्रिटिश वित्तीय परम्परा है, न तो पालियामेट झपनी 
इच्छा से किसी नये करो का प्रस्ताव रखतो है, और न किसी नये खर्च को ही प्रस्ता- 
वित करतो है। इस परम्परा का कारण यह है कि प्राचीन काल मे पालियामट जनता 
की प्रतिनिधि होने के कारण सर्देव यह चेष्टा करतो रहती थी कि जनता पर 
करो का भार कमर से कम रहे । ऐसो परिस्थिति में नये करो का प्रस्ताव रखने या 
ख्चों की मदो में वृद्धि या नये सर्चों के लिए परामश्श देने का प्रश्न ही नही उठता था। 
यह बाम राजा तथा उमके मत्रिमण्डल का था। यद्यपि राजनंतिक परित्थितियो मे 

मूलभूत परिवततेन हो छुबा है पर परम्परायें उसी रूप मे बनी प्रा रही हैं । श्राज भी 
करो तथा खर्चों के प्रस्ताव पर मत्रिमण्डल का एकाधिकार बना हुप्ता है। 

४. संद्धान्तिक रूप मे पालियामेट यदि चाहे तो मत्रिमण्डल द्वारा प्रस्तावित 
खर्चों तथा बरो में बटोती कर सकती है। कटौती के ये प्रस्ताद दलीय झनुशासन के 
कारण सददव ही प्रस्वोड़त हो जाते हैं। बयोकि पालियामेटरी परम्परा के झनुसार 
यदि कटौती के ये प्रस्ताव मश्रिमण्डल को बिना सहमति के पास हो जायें तो इच्दे 
मत्रिमण्डल के प्रति भविश्वास माना जाता है। भारत मे केखद्रीय ससद तथा राज्यो 
की विधान सभाम्नो मे बटौती के प्रस्ताव तभी पास हो सउते हैं जवकि मत्रिमण्डल 
इससे सहमत हो जाए । कुय वर्ष पहले रेल मत्री ने रेल बजट से शामिकाशों के उप- 
मोग के लिए प्रति रात्रि पाँच रुपये का दर प्रस्तावित किया था! बाद में रेल मन्त्री 
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ने विरोधी दलो तथा पार्टी के सदस्यों के दबाव के कारस् दूसरी तथा बाद की रात्रियाँ 
के लिए एक रूपया प्रति रात्रि को दर स्वीकार कर लो 


बजट 

बजट वित्तीय प्रशासन का बहुत ही महत्त्वपूर्णा भय है। सरकारी तथा गैर- 
सरकारी प्भी संस्थाओं में बजट बनाए जाते:हैं ॥:ग्राम पचायत, पंचायत समिति, 
जिला परिषद, राज्य सरकार तथा इसके विभिन्न विभाग, आपके कालेज की यूनियन 
सभी बजट बनाते हैं । यहां तककि परिवार तथा प्रत्येक व्यक्ति अ्रपगे निज के खर्चे के 
लिए दी गई धनराशि भी एक पूर्व निर्धारित योजना क अनुसार ही खर्चे करते हैं । 
सभी जगह बजट बनाने को ग्रावश्यक्ता इसलिए पडतो है कि घनराशि तो सीमित होती 
है तथा आ्रावश्यकताएँ प्रसीमित होती हैं । ऐसी परिस्थिति में पहले सो सोच समझ कर 
पह निरणंय करना प्रावश्यक हो जाता है कि किन मदो पर पँसा खर्चे किया जाए ग्रौर 
इन पर कितनी-कितनी घनराशि खर्चे की जाए। 


वित्तीय प्रशासन को सुचारु रूप से चलाना सरकार का स्यायी दायित्व है। यह 
प्रक्षिया तिरन्‍्तर चलती रहती है । सबसे पहले सरकार अपने अनुमानित आय एवं व्यय 
के झाँकड़े एकत्रित करती है । इन झँक्‍्टों के आधार पर वजट बताकर संसद से कर 
लगाने तथा घनराशि को ग्रस्‍्तावित व्यय की मदो पर खर्च करने की प्रनुमति प्राप्त 
की जाती है। सरकार का तीसरा उत्तरदायित्व झाय एवं ब्यय का पूरा-पूरा हिंसाव 
रखता है। चौथे स्थान पर लेखा जाँच का कार्य ग्राता है। लेखा जाँच का उ्द श्य 
यह है कि यह देखा जाए कि सरकार ने बजट मे प्रस्तावित तरीके से ही कर दघूल 
किया है तथा धनराशि का व्यय किया है। लेखा जाँच की रिपोर्ट अपनी टिप्पणियों 
के साथ कार्यपालिका पालियामेट मे प्रस्तुत करती है । 


सम्पूर्ण वित्तीय प्रशासकीय व्यवस्था मे वजट का केन्द्रीय स्थाव है ॥ बजट 
केबल झाय एवं व्यय का ग्नुमान मात्र ही नहीं है । यह एक साथ ही एक प्रतिवेदन, 
एक प्रनुमान तथा एक श्रस्ताव भी है ।* अजट के. माध्यम से सरकार विधान-मष्डल 
को,पिछले वर्ष को वित्तोय मतिविधियों से श्रवगत कराती है । इसमें चार वर्ष वीं 
वित्तीय स्थिति का विवरण होता है, चालू वर्ष के सथोधित प्रनुमाव तया पझागामी 
वित्तीय वर्ष के लिए ग्राय एव व्यय के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते है। सरकार १६७३- 
७४ वित्तोय वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय निम्न तालिका में दिए गए शीर्षकों के 
भ्रस्तगंत विधान मष्डल के सम्मुख वित्त सम्बन्धी आँकडे सूचित करेयी--* 


१. फ्रशा०ण४४०५ . साए-फ्रोप्ड ण एणणांप 4विवांगरजामाण एफब्फ 
29 20९, 399. 

३. राजस्थान विश्वविद्यालय स्वातकोत्तर पहाचार अध्ययन पेपर ४-३ 
राजनीति दिन्नान, बजट एव वित्तीय प्रशासन --- ब्रजमोहन सिन्हा पृष्ठ संब्या-१ 


वित्तीय प्रशासन १४१ 


१६७१-७२ | १६७२-७३ श्६्७३ १६७३-७४ 
ख़र्चे की मर्दे | वास्तविक अनुमानित उपलब्ध प्रनुमानित 
प्रॉकडे आंकड़े वास्तविक आँकडे 
आफ़डे 


यदि इगलंड के सर्वंधानिक इतिहास पर एक दृष्टि डालो जाय तो पता चले- 
था कि बजट पर नियम्त्रण पूरे सरकार की नीति पर नियन्त्रण है । चूंकि राजा 
स्वत, नये कर नही लगा सकता या, इसके लिए पालियामेट की सहमति श्रावश्यक थी 
भ्रतः पालियामेट नये करो को लिए सहमति देने से पहले प्रशासकीय नीतियों का पुन 
शवलोरुन करती थी और इनसे सशोेपन की साँग करती थी ( संशोधन की साँग 
स्वीकृत होने पर ही पालियाधेट नये करो के लिए स्वीकृति देती थी । इस तरह पालि- 
परामेट पूरे प्रशासत की नीति पर नियन्त्रण रख सकती थी। 

ससदात्मक प्रशासन वाले देशो मे दलीप्र ग्नुशासन के कारण ग्रव पावियामेट 
धजट के द्वारा सरकार पर नियन्त्रण रखने में प्राय. असफल हो गई है । दलीय 
प्रनुशापन के कारर) सरकार द्वारा प्रस्तावित बजद स्वीकृत हो जाता है। भत, सर- 
कार मनमानी कर सकती है । परन्तु, अमेरिका मे ग्रभी भी कांग्रेस बजट द्वारा कार्य- 
पॉलिका पर नियन्त्रण रखती है। काग्रेत मदि किसी मद मे कटौती करती हैतोवे 
फार्येत्रम बंद हो जाते हैं । कई बार काग्रेस यह प्रावधान कर देती है झ्रि स्त्रीक्षत 
घनराशि का कोई भी भाग कुछ विशेष कार्यों के लिए व्यय नही किया जा सकेगा । 

बजट सरकार के लिए एक कार्यक्रम का काम करता है। बजट के प्रनुम्नार ही 
सरकार धनराशि ब्यय कर सवती है। कोई कार्येत्रम चाहे कितना हो झ्रावश्यक 
क्यो ने हो यदि बजट से घतराशि स्वीकृत न हो तो वैघानिक तरीके से इस पर पैसा 
खर्च मही किया जा सकता । म्रत्यघिक झावश्यकता की स्थिति मे भारत मे राष्ट्रपति 
प्रध्यादेश जारी करके नये कर लगा सकता है तथा नये खर्चों की स्वीकृति दे सकता 
है। यदि समय हो तो ससद का ग्रधिवेशन बुला कर पुरक बजट पास करवापा जा 
सकता है | पर बिना प्राधिक्रति (॥७॥॥००॥४४४०४) के सरकारी कोप से पंसा खर्च 
नहीं किया जा सकता ॥ 

१- उत्पादन बढाना--बजट में उत्पादको की सहायता के लिए बिना ब्याज 
के ऋस या कम ब्याज की दर पर ऋश की व्यवस्था की जा सकती है । प्रारस्म के 
वर्षों में करमे छूट की जा सकती है। उत्पादन के लिए ब्रावश्यक्ष मशीत झ्ादि पर 
श्रायात कर में छूट दी जा सकती है । 

२. सरकार जिन बसस्‍्नुप्रो का उपयोग कम करवाना चाहती है उन पर 
बहुत ऊँची दर पर कर चगाया जाता है । शराद पर उत्पादन-कर इसका उदाहरण 
कहा जा सकता है| विदेशों से उपयोग मे लाई हुई मोटरें लाने पर भी सरकार बहुत 
ऊँची दर पर गायात-कर लगाती है । विलासिता की वस्‍्तुप्रो पर ऊँचे दर पर कद 
संगाया जाता है 
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३० समाज में झ्राथिक सम्रानता लाने के लिए भी बजट का उपयोग किया जा 
सकता है। वितां श्रम के आय के स्रोतो पर ऊंची दरो से कर लगा कर तथा समाज 
के सम्पन्न वर्गों से श्रधिक कर वशयुल कर समाज के विपलन वर्गों पर यह पंसा खर्च 
किया जा सकता है । 

४. अकाल, बेरोजगारी आदि के समय सरकार लोगो को भुखमरी से बचाने 
के लिए नम काम जैसे, सडके चौढो करवाना, बाँघ बनवाना आादि प्रारम्भ कर 
देती है । 


५. मुद्रास्फीति को रोकने के लिए भी बजट से सहायता ली जाती है । जित 
वर्गों के पास प्रधिक पैसा है उससे प्रधिक दरो पर विभिन्‍न प्रकार के टेतस जैसे 
सम्पत्ति कर, दान कर, व्यय फर झ्ादि पसूल कर सरकार उनकी क्रप शक्ति (१णघ०७॥७- 
झभं०8 2०७८०) पर नियत्रण करने का प्रयास करती है । 


भारतवर्ष में समग्र सरकार का एक ही बजट नहीं बनाया जाता। केद्वीय 
सरकार र रेल मन्त्रालय को छोड़ कर भन्य मन्त्रालय को छोड़ कर भन्य सभी विभागों के लिए एकीकृत बजद बनाती 
है । रेल मन्त्रालय रेलवे बजट घलग से प्रस्तुत करता है। सभी राज्य सरकारें प्रपने- 
झपने विधान-मण्डलो के सम्मुख अपना बजट प्रस्तुत करती हैं। इसके अतिरिक्त 
सरकारी निगम आदि अपना वजट ग्रलग-प्रलग बनाते हैं । इन प्रतिष्ठानों के बजटो 
पर पालियामेट प्रथवा विधान सभाओं का कोई भ्रधिकार नही होता । 
बजट निर्माण 

बज निर्माण का उत्तरदायित्व मुख्यत सरकार के वित्त मस्त्रालय पर होता 
है । वित्त मन्त्रालय के ग्रतिरिक्त प्रशासकीय मम्प्रालय, योजना भ्रायोग तथा वियल्ञक 
एवं गहा ल्ेखापाल भी इसमे महत्त्वपूर्ण भूमिका भदा करते हैं। नये वित्त वर्ष के 
प्रारम्भ के छ या प्राठ महीने पहले से ही वजट निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो जाता 
है. जवकि वित्त मस्पथालय सभी विभागों एवं मन्‍्व्रालयों को पत्र भेजकर आगामी वर्ष 
के भझाष-व्यय का ब्यौरा तैयार करने का झाग्रह करता है। ये ब्यौरे वित्त मत्त्नालय 
द्वारा भेजे गये प्रपत्रो भे तैयार किये जाते हैं । पन्त्रालय अपने प्रधोवस्थ विभागों तथा 
कार्यालयों को इसी प्रकार का निर्देश देता है। जब किप्ती मत्व्रालय में सभी सम्बन्धित 
कार्यालयों से श्राय एवं व्यय के आँकड़े प्राप्त हो जाते हैं तो मन्त्रालय इसके प्राधार 
पर पूरे मन्त्रालय का बजट तैयार करता है। कार्यालयों द्वारा भेजी गई माँग वी मंदों 
में बुछ्च सीमा तक तो मम्त्राल4 के स्तर पर ही कटोतो हो जातो है | विभिन्‍न मत्रा- 
लय भपने ब्यौरे वित्त विभाग में भेज देते हैं। वित्त विभाय का बजट-सभागय इन पर 
फिर से विचार करता है। इस समय विचार खर्चे मे कमी करने तथा धन की उप* 
खब्धि को ध्याव मे रख कर किया जाता है । नीति सम्बन्धी प्रश्तो १९ विधार-विमर्णे 
नहीं विया जाता । सापारणत वित्त मस्तालय चाजू खर्चे के मशे में कटोतो करने का 
भाषई नहीं करता पर नये खर्चों की मदो की पूरी जाँच पड़ताल होती है । विता वित्त 
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प्रन्त्नालाय को सहमति के न तो कोई नये खच का मद अजट मे शामिल किया जा 
सकता है श्ौर न चालू खर्चो की धनराशि मे वृद्धि ही वो जा सकती है । यदि वित्त 
सन्त्रालय किसी खर्चे की माँग को भ्रस्वीकार कर देता है और प्रधासकीय मन्तालय 
प्रपती माँग पर प्रा ही रहता है तो ऐसी दशा मे इस विवाद का निर्णय मन्विमण्डल 
द्वारा होता है। मन्त्रिमष्डल यदि उचित समझे तो वित्त मम्त्रालय के विरुद्ध भी 
निरणंय दे सकता है। पर साधारणत मन्स्रिमण्डल ऐसा नहीं करता । 
बजट निर्माण की उपरोक्त प्रक्रिया भारतवर्ष की व्यवस्था पर आधारित है । 
इंग्लैंड मे ट्रोजरी तथा प्रमेरिका मे ब्यूरो ऑफ बजट का घजट निर्माण प्रक्रिया मे 
चही महत्त्व है जो भारत मे वित्त मन्त्रालय का है । 
संसद में बजट पर विचार 
निश्चित तिथि पर सराद से रेल एवं वित्त मत्रो प्रपना-प्रपना बजट प्रस्तुत 
फरते हैं। भारत में साधारण बजट फरवरी के ग्नन्तिम दिन प्रस्तुत किया जाता है । 
दोनो मन्‍्त्री बजट भाषण देकर यह काम करते हैं। बजट भाषणों की जनता तथा 
ज्यापारी वर्ग, दोनो को बडी तीद्र उत्कठा रहती है क्योकि प्रागे ग्राने वाले वित्तीय 
चर्ष का बहुत कुछ प्रम्दाज इन भाषणों से लगाया जा सकता है । 
बजट पहले लोक सभा मे प्रस्तुत किया जाता है । लोक सभा मे प्रस्तुत हो 
जाने के तुरन्त ही बाद यह राज्य सभा मे भी प्रस्तुत कर दिया जाता है। 
संसद में बजट पर विचार दो बार होता है। एक तो बजट पर सामाध््य 
चाद-विवाद पघौर दूसरा विभिध मम्त्रालयों की माँगो पर वाद-विवाद । बजट पर 
सामान्य वाद-विषाद सरकार की वित्तीय नीति एवं प्रशासत पर वाद-विवाद न होरर 
सरकार को सामान्य नीति पर वाद-विवाद है । इम समय सरकार की नीतियों एवं 
प्रशासन की सामान्य रूप से प्रालोचना या प्रशंसा की जाती है । 
बजट पर सामास्य वाद-विवाद की सप्ताप्ति के वाद प्रत्येक मन्त्रालय की मांगों 
पर पलग-भलग विचार किया जाता है। इस अवसर पर वित्तीय प्रशासन एव 
वित्तीय नीतियो पर भी विचार किया जाता है। सरकार के सर्चों मे कमी करते के 
लिए साकेतिक कटोती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। वाद-विवाद के बाद सारे कटौती 
के प्रस्ताव अ्स्वीकार कर दिए जाते है। ससदीय प्रशाश्रीय व्यवस्था की परम्पराप्रो 
के अनुझर बजट मे कटौती का असत्ताव कार होना सरकार के अति अविश्वास का 
प्रस्ताव माना जाता है। ग्रत यह कहा जा सकता है हि सरकार की इच्छा के विप- 
रीत कोई भी कटौती का प्रस्ताव पा नहीं हो सकता । यदि सरकार के विरोध के 
घावजूद भी यह पास हो जाता है तो यह सरकार के प्रति भ्रविश्वास माना जाता है 
भौर सरकार श्यागपत्र दे देती है । 
भारत में निम्न सदन के बजट ५९ विचार करने के लिए २६ दिनो की सीमा 
निर्धारित को गई है । इसके भीतर द्वी सारी मांगो पर विचार करके उन्हे पस कर 
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दिया जाना चाहिए । इस प्रकार की समय की सीमा का फल यह होता है कि प्रनेक 
बार ये माँगें विना उचित विचार विमर्श के ही पास कर दी जाती हैं। कुल मिला 
कर सामान्य बजट में १०३ असेतिक विभागों को मांगें तथा ६ रक्षा विभाग की माँगें 
होती हैं । रेल बजट मे २३ माँगें होती हैं । 

सभी माँगो को एक साथ मिलाकर पर्यादान विधेयक (#एए70[7श00ा 
छा] बनाया जाता है । निम्न सदन (लोक सभा) द्वारा स्वीकृत होते के वाद अध्यक्ष 
द्वारा इसे धन विधेयक होने का प्रमागा-पत्र प्रदान किया जाता है । तथा यह ऊपरी 
सदन (राज्य सभा) में भेज दिया जाता है । राज्य सभा इसमें कोई परिवर्तन करने में 
सक्षम नही है। १४ दिनो के बाद यह राष्ट्रपति के सम्मुख सहमति के लिए प्रस्तुत किया 
जाता है | चूंकि राष्ट्रगति को झ्राज्ञा से ही यह बिल सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया 
गया था, प्रत उसकी सहमति प्राप्त करने मे कोई कठिनाई नही होती । 

बजट स्वीकृत होने के पद्चात्‌ यह देखना वित्त मन्त्रालय का उत्त रदायित्व है 
कि वह विभिन्‍न पश्रशासकीय मन्‍्त्रालय बजट के अनुसार ही घन का व्यय फरते है । 
बजट भे किसी घनराशि की स्वीकृति मात्र से किसी प्रशासकीय मन्त्रालय को घत 
व्यय करने का भ्रधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है प्रत्येक तये खर्चे के लिए वित्त 
मम्त्रालय से प्रशासकीय ग्राज्ा लेनी आवश्यक होती है। किसी मम्त्रालय को घन व्यय 
करने की भाज्ञा देने के पहले वित्त मन्त्रालय यह देखता है कि मस्व्रालय को धन की 
वास्तव में आवश्यकता है तथा देश की सचित निधि (0०5०॥0260 छणा8 ० 
॥70॥8) में घतराशि उपलब्ध है । 
आॉडिट 

वित्तीय प्रशासन पर ससद का नियन्त्रण बनाये रखने का एक महत्वपूर्ण 
साधन प्रॉडिट (लेखा-परीक्षण) है । स्‍्लॉडिट का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह देखे 
कि बिता ससद की अधिकृति के कोई घन-राशि व्यय न हो । प्रॉडिट के मुख्य उहूँश्य 
निम्न लिखित कहे जा सकते हैं : 

१. यद्द देखता कि सरकारी धन का व्यय उचित रूप से बजट मे निर्धारित 
उद्द श्यो के लिए ही किया गया है । 

२. यह देखना भी श्रॉडिट का काम है कि वित्तीय प्रशासव के [नियमों एवं 
वित्त मंत्रालय के आदेशो के प्रनुसार ही सरकारी धन का व्यय हो ६ 

हे. सरकारी घन का व्यय प्रधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया हो । 

४. बजट मे स्वीकृत घनराशि बिना अधिकृत के एक मद से दूघरे मद से 
खर्च नही की गई है । 

सविधात की घारा १४८ के अनुसार भारत में नियन्त्क एवं महालेखा परीक्षक 

(ए०एफच्णात्ा & 40०7707 ठ50छव:०) की व्यवस्था की गई है । उसकी निद्भक्ति 

राष्ट्रपति | द्वारा की जाती है। उप्तका वेतन तथा सेवा को शर्तें संसद द्वारा 
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ससद को वित्तीय समितियाँ श्राज के सन्दर्भ मे उचित रूप से काम मही कर 
पाती । दलीय प्रनुशासन के कारण पार्टी के सदस्य सदेव ही मत्रिमण्डल के साथ ही 
मतदान करते हैं । उम्हे सईव ही भय बना रहता है कि ऐसा न करने से मतिमण्डल 
का पतन हो जाएगा । जन लेखा समिति चाहे जो भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, भौर 
सदस्यगण उस पर वाद-विवाद के समय चाहे जो भी मत व्यक्त कर लें, पर मतदान 
का अवसर आने पर वे भ्रपने पार्टी के श्रादेश (४४४७) के अनुसार ही मतदान करते 
हैं। सरकार ने चाहे धन का खुलेग्राम दुस्पयोग हो क्यो मन किया हो, ससद सरकार 


का ही समर्थन करती है। 


विशेष भ्रध्पपन के लिए 
१. डाइमक एण्ड डाइमक 
२६ बाइट 
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१७ 
भारतीय प्रशात्तनः एक प्रारूप 











भारत की वर्तमान प्रशासफरीय व्यवस्था का प्रारम्भ झन्नेजो के भारत ग्रागम्न 
के समय से कहा जा सकता है। प्रंग्रेज भारत में सर्देव प्रशामक के रूप में ही नहीं 
रहे हैं । प्रारम्भ मे भग्रेज यहाँ पर व्यापारी के रूप में ग्राये थे ! स़द्‌ १६०० ईस्वी मे 
ईस्ट इ डिया कम्पती की स्थापना लद॒न में हुई थी। ब्रिटिश सम्राट द्वारा इसे प्रधिपत्र 
प्रदान किया गया था और इसका उद्देश्य मारत से व्यापार करता था। उन दिनो 
ईस्ट इ डिया कम्पनी के प्रतिनिधि भारतीय राजाग्रो के दरबार मे उपध्थित होते थे 
और नियमानुसार भेंट 4 उपहार इत्यादि प्रदात कर व्यापारिक सुविधाप्रो की प्रार्थना 
करते थे । जब भारत में मुगल सम्राटो की शक्ति का हास होने लगा श्र छोटे-्बडे 
राजे-रजवाडे परस्पर लडने-मिडने लग्रे तो कम्पनी ने इस अ्रवसर का लाभ उठाया। 
अग्रेजों ने कभी इसबो सहायता की तो कभी किसों दूसरे की, और मौका परकर देश 
के बहुत बड़े भाग के स्वामी बन बैठे । 

भारत में भ्रग्रेगी शासन के काल को प्रमुखतया दो भागों में बॉटाजा 
सकता है : 

६. कम्पनी वा शॉसनक्यत (१७६०-१८५७ ई०) 

२. ब्रिटिश सम्रांटू का शासनकाल (१८५८-१६४७ ई०) 

सव्‌ १७६० ई० के पहले कम्पनी देश का शाप्न हथियाना नहीं चाहती थी। 
वे शायद ऐसा कर भी नहीं सकते थे। उस समय तक उनका उद्देश्य ऐसी स्थिति 
बनाए रसना था कि उनका व्यापार छुचार रूप से चज़ शक्ते भ्ौर भारतीय प्रशामक 
उनके मित्र बने रहे ताकि वे भ्रपने प्रतियोगी फ्रेंच एवं उच्च कम्पनियों से होड कर 
सकें । इस काल से उन्होने कलकत्ता, मद्रात एवं वम्बई में झपनी व्यापारिक कोडियौँ 
स्थापित की । कलकत्ता क्‍झ्लोर मद्र[स में अग्रेज कम्पनी ने अपने उपदिवेश स्थापित 
किए । बस्बई का उपनिवेश चाल्स द्वितीय को पुत्तोगराल की राजकुमारी कँथराइन से 
दिदाह के ग्रवसर पर दहेज के रूप मे मिला था। सम्राट ने इसे १० पो७ के वाधिक 
मालगुजारी पर अग्रेज कम्पवी को दे दिया था। अपने ऑऔनिवेशिक क्षेत्र मे कम्पनी 
म्युनिसिपल प्रशासन और न्याय प्रशासन की व्यवस्था करती थी | चूंकि इन ह्षेत्रो में 
अग्रेजो का ही ग्राधिपत्य था भ्रतः वहाँ पर इग्लैंड की सस्थाओो के आधार पर ही 
सस्यायें बनी । मेयर (महापौर) झ्रोर एल्डरमैन (घरंसध झधिकारी) की सवारी उम्ी 
प्रकार इन क्षेत्रों मे निकला बरती थी, जैमेकि लदन मे । इग्लेंड के मेयर की भाँति 
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उपनिवेशो के मेयर भी रजत जटित राजदण्ड (५३०८) रखा क्रते थे । 

इस काल मे यद्यपि कम्पनी यदा-कदा भारतीय प्रशासकों से लड-भिड जाती 
थो पर उतका उह श्य राज्य स्थापित करना नदी था। इन लडाइयो का उद्देश्य भी 
व्यापार के क्षेत्र को विस्तृत करना हो था । “उसकी (कम्पनी को) ग्याक्राक्षाएं इससे 
भ्रधिक बलवती नहीं थी कि सीमा-शुल्क दिये विना ही उसे व्यापार करने का अधिकार 
प्राप्त हो जाये ।”" इन लडाइयो में उन्हे अधिक सफलता भी शायद नही मिली ! 
एक बार उन्होने मुगल सम्राट को शक्ति को चुनौती दी पर वे बुरी तरह पराजित 
हुए । १६२४ में मुगल सम्राट्‌ की आज्ञा से सूरत एवं अन्य स्थानों में स्थित कम्पनी 
के सभी कर्मचारी पकड़ लिए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया । इस प्रकार को 
छिट-फूठ घटनाप्रो के भ्रतिरिक्त कम्पनी का रवैया श्राय शातिपूर्णा ही रहा । 

१७६० ई० में कम्पनी को पहली बार प्रशासन का भ्रवस्तर मिला । प्लासी को 
लडाई के पश्चात्‌ नवाब मीरक्रामिम गली खाँ ने व्दंभान मिदतापुर और चटर्गाव के 
जिले कम्पनी की दे दिए जिससे कि उनकी झाय से कम्पनी बंगाल की रक्षा का व्यय- 
भार सभाल सबे । सद १७६५ में घुगल सम्राट शाह झालम ने कम्पनी को बगात की 
दीवानी दे दी | भर्थाव्‌ सम्पत्ति सम्बन्धी प्रभियोगी मे न्याय करने का पग्रधिकार 
कम्पनी को मिल गया । दीवानी का भ्रर्य यह था कि पूरे वगाल में राजस्व वमूल करने 
भी जिम्मेवारी पम्पती वो दे दी गई। न्याय एय सामान्य प्रशासन सम्राट के हाथ मे 
अना रहा। 

जैसे-ज॑से मुगल सम्राट्‌ कमजोर होते गये और छोटे छोटे राजा नवाब प्रादि 
आपस मे लडने भिडने लगे, कम्पनों ने धीरे-धीरे अपना क्षेत्रीय विस्तार क्या झौर 
प्रपनी स्थिति मजबूत वी । लाड वेलेजली ने युद्ध एव सन्धि के माध्यम से ब्रिटिश 
साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार किया। सहायक सचि ($७७४॥6:89 /&॥॥3॥०८) के 
माध्यम से कमजोर नवाब एव राज्ाप्रो को यह विकल्‍प दिया गया कि वे कम्पनी को 
कुछ इलाका दे दें झौर इसके प्रतिफल के रूप म कम्पनी ने उनकी रक्षा का वचन 
दिया । यपा, निजाम ने बरार का इलाबा कम्पनी को देकर अपनी सुरक्षा खरीदी । 
मराठो और टीपू सुल्तान को युद्ध में हराकर वेलेजली ने कम्पनी की राज्य सीमा का 
विश्तार किया | इस तरह देश के बहुत बडे भाग पर कम्पनी का झ्धिकार हो गया । 

मरद्धपि देश के बहुत बड़े भाग पर कम्पनी का अधिवार हो गया था, पर 
दिल्ली उसकी प्रधिकार सीमा के बाहर था। १८५७ के सिपाही विद्रोह के दौरान 
मुगल सन्नराद्‌ बहादुरशाह द्वितोथ को कंद कर रग्रूत भेज दिया गया भौर उनके 
वशंजों को मार डाला गया। भारतीय परम्परा के श्रनुमार दिल्ली का शासक सारे 
देश का शासक माना जाता है । प्ब कम्पनी का सारे देश पर एकछत्र अधिकार हो 
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गया। दँसे तो पहले भी कम्पनी वी शक्ति को चुनौतो देने वाला कोई नहीं था, पर 
गुगलों के वंश का अन्त होने से यह भय जाता रहा कि कभी उसके तेतृत्व मे कोई 
चिद्रोह भडक सके । 

साद १८५८ ई० में कम्पती के शासन का अंत हो यया प्रौर शारन का भार 
सम्राट ने सोधे प्रपने हाथो में ले लिया । शासन व्यवस्था तो पहले की भाँति हो बनी 
रही पर भव परिवर्तन यह श्राया कि प्रशासन का काम कम्पनी के नाम पर न चलाया 
जा कर सम्राट के नाम पर चलाया जाने लगा । इलेण्ड के सम्राद भारत के भी 
सर्वधानिक शासक हो गए। भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए इग्लण्ड के 
कैबिनेट मे भारत सचिय की नियुक्ति को गई । भारत सचिव को प्रशासकीय कामो में 
सहायता पहुैचाने के लिए १५ सदस्पो को एक समिति नियुक्त कर दी गईं। भारत 
सचिव की नियुक्ति के बाद कोर्ट झ्रांफ डायरेवटर्स तथा बोर्ड भॉफ डायरेक्टस को 
समाप्त कर दिया गया । इनका काम भारत सचिव को दे दिया गया | इस काल में 
भारत सरकार के कामो में अत्यधिक वृद्धि हुई। सब १८४८ ई० मे जब सम्राद ते 
शासन का काम अपने हाथ में लिया था उस समय भारत सरकार के निम्नलिखित ५ 
विभाग थे : 

३. ग्रह विभाग 

२ बेदेशिक विभाग 

३, बित्त विमाग 

४ सेलतिक विभाग 

४. लोक-निर्मास विभाग 

संम्राट्‌ के शासत-भार सभालने के ६० वर्षों के भीतर ही विभागों को सह्या 
बढ़ कर १० हो गई । नये विभागों से ज्याय विमाग, राजस्व विभाग, उद्योग एवं 
चाएिज्य विभाग, रेलवे तथा शिक्षा विभाग आते हैं। 

भारत सरकार अधिनियम १६१६ के अन्तगंत पहली बार वँदाविफ तरीके से 
राज्यों तथा केन्द्र के बीच प्रशामनिक विषयो का बेंटवारा किया गया। पर इस 
अधिनियम का भारत सरकार के प्रशासकीय ढाँचे पर कोई प्रमाव नहीं पडा । 

भारत सरकार भ्रधिनियम १६३४ के अन्तगंत भारत मे सघीय शासन प्रणाली 
की व्यवस्था की गई + इस अधिनियम से प्रशासकीय विषयों को तीन सूचियों में वॉर 
दिया गया । केन्द्रीय सूची, राज्य सूची तथा ममवर्त्ती सूची | यद्यपि प्रान्तो में सर 
१६३७ मे इस झधिनिमम के अनुसार सरकारे संगठित वी गई पर केद्रीय सरकार में 
इस प्रधिनियम को लागू नही क्या जा सका | केन्रीय सरकार मे इसके लागू होते 
के लिए भावशयक था कि एक पूर्व निर्धारित संख्या में भारतीय मरेश सघोय शासन 
में शामिल हों। प्रभी मारत सरकार नरेन्द्र मण्डल (एकशयाएल ण शाता०८७) से 
विदार-विमर्ण ही कर रही थी कि द्वितीय विश्वयुद्ध प्रासम्म हो गया । फलतः मारठ 
सरबार भ्रधिनियम १६३४५ का केन्द्रीय माय कमी लागू हो नहीं हो सकता। सब 
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१६४७ तक केन्द्रीय सरकार भारत सरकार प्रधिनियम १६१६ के झनुसार हो 
बनी रही । 
आरत सश्कार के विभागों का पुनर्गठन सन्‌ १६२३ में विया गया। खत 
१६२१ में विभागों की सल्या बढ कर ११ हो गई थी! पुनर्गठन के पश्चात्‌ इनको 
सरु्या घट कर ६ हो गई । सद्‌ १६३७ तक भारत सरकार में € ही विभाग रहे। 
विश्व गुद्ध के दौरान झनेक नये विभाग खोले गये + स्वतत्रता प्राप्ति के समय भारत 
सरकार मे १८ विभाग थे । 
वर्तमान समय में केल्द्रीय सरकार में निम्नलिखित मत्रालय तथा विभाग हैं .- 
१. बैदेशिक मामलो का मत्रालय 
२. रद्षा मत्रालय 
३. वित्त मंत्रालय 
(प्र) साल तथा बीमा विभाग 
(व) ब्यय विभाग 
(स) भाधिक मामलों का विभाग 
(द) बंक्गि विभाग 5 
४. गृह मजालय 
५. विधि मत्रालय 
(प्र) कानूनी मामलों का विभाग (06967 ०६.684| #थिएक) 
(व) विधि विभाग (.०8/४8४ए९८ 9८कुथाप्राधा।) डः 
६. विदेशी व्यापार एवं पूर्ति मत्रालय 
(प्र) विदेशी व्यापार विभाग 
(ब) पृत्ति विभाग 
७. श्ौद्योगिक विकास, प्रास्तरिक ब्यापार तथा वम्पनोी के मामलों का 
मत्रालय 
(अर) भोद्योगिक विकास विभाग 
(व) प्रान्तरिक ब्यापार विभाग 
(प) कम्पनी के सामलो का विभाग 
८. इस्पात तथा भारी इजोनियरिग उद्योग मंत्रालय 
€. प्रैद्रोलिपम, रसायन, खान एवं खनिज मंत्रालय 
(पर) पंद्रोलियम विभाग 
(व) रसायन विभाग 
(स) पान एवं खनिज विभाग 
१० रेल मत्ालय 
११ जहाजरानों एवं परिवहन मत्रालय 
१२ पर्यटन एवं नागरिक उ्डयन मंत्रालश 
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१३ श्रम एवं रोजगार विमाय 
(ग्र) श्रम एवं रोजगार विभाग 
(व) पुनर्वास विभाग 
१४ खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मत्रालय 
(प्र) कृषि विभाग 
(वे) खांध विभाग 
(स) सामुदायिक वित्ञास विभाग 
(द) सहकारिता विभाग 
१५ सिंचाई एवं विद्युत मत्रालय 
१६ शिक्षा एवं युवा सेवा (४००फ $ल४८८७) मत्रालय 
१७. स्वास्थ्य, परिवार नियोशव, निर्माण, तथा आवास एवं शहरी विक्त 
मंत्रालय 
(अर) स्वास्थ्य विभाग 
(व) परिवार नियोजन विभाग 
(स) निर्माण, ग्रावास एव शहरी विकास विभाग 
१८ सूचता एव प्रसारण मंत्रालय 
१६. ससदीय मामलो का विभाग 
२० अखुशक्ति विभाग 
२१ सचार विभाग 
२२ सम्ताज-कल्याण विभाग 
भारतीय सविधात के श्ननुसार केन्द्रीय सरकार की कार्यक्रारिणी की शक्ति 
राष्ट्रपति मे निहित है ( राध्ट्रपति की सहायता के लिए सविधान में मत्रि-परिपद की 
व्यवस्था की गई है | भत्रि-परियद्‌ लोक सभा के श्रति उत्तरदायी होती है । 
भारत मे भी इग्लैंड की भाँति ही ससदात्मक शासन प्रणाल्री है ) राष्ट्रपति 
का पद तो नामधारी प्रधान का है। वह राज्य का श्रपान है। शासन का नहीं । 
शासन का सारा काम प्रधानमन्त्री और उप्तकें सहयोगियों के हाथ में है ॥ प्रधान- 
मन्री सन्ति-परियद्‌ का प्रधान होता है। लोक सभा में बहुमत वाले दल के नेता की 
राष्ट्रपति प्रधानमम्त्री बनने के लिए प्रामत्रित वरता है। प्रधान मन्त्री के परामशे से 
ही,प्रन्य मब्त्रियो की नियुक्ति की जाती है । 
भारत मे प्रशासन वी धुरी प्रधानमन्त्री है । वह अपने सहयोगियों की सहा- 
यता से सरकार केदोनो भागो वायंपालिका एवं ससद का नेतृत्व करता है । यदि ससद 
में उसका काफी बहुमत है तो वह अपनी इच्छानुसार सवियान से परिवर्तन भी करवा 
सकता है) प्रनेक़ बार जब उच्चतम न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध निर्णय दिये हैं, 
सरकार ने सविधान से संशोधन करके उन्हें, निरस्त कर दिया है। यदि वास्तव मे 
प्रधानमन्धी के सहयोगी उसके साथ हों और ससद में बाफी बहुमत हो तो वह 
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अमेरिको राष्ट्रपति से भी शक्तिशाली शासक के रूप मे उमर कर सामने श्रा सकता है । 
भारतवर्ष मे मत्रिपरिषद्‌ मे तीन प्रकार के मन्त्री होते हैं-- 

(प्र) कैबिनेट स्तर के मन्त्री--ये मन्‍्त्री साधारणात. प्रमुख विभागों के प्रघा- 
न होते हैं । कैविनेट के मत्री ही सम्मिलित रूप से शासन की प्रमुख प्रशासकीय नी- 
तियो को निर्धारित करते हैं । 

(ब) राज्य मंत्री--ऐसे मन्‍्त्री या तो स्व॒तन्त्र रूप से कम महत्त्वपूर्ण मन्त्रा- 
लयो वी सम्भालते हैं या कंबिनेट के मम्त्रियो को महायता करते हैं। बढे-बड़े विभागों 
में कई राज्य मन्तरी होते हैं । 

(स) उपष भत्री--ऐसे मन्‍्त्री मत्रालयों को स्वतन्त्र रूप से नहीं सम्भालते। 
साधारणत ये केबत्रिनेट मत्रियों की प्राधीनता मे काम करते हैं । 

कंबिनेट प्रधानमत्री एवं अन्य कैबिनेट स्तर के मत्रियों को गिला कर बनता 
है। राज्य मन्त्रियों को जब उनके मस्तालयों से सम्बन्धित विषयो पर विचार-विमर्श 
हो रहा हो तो विशेष रूप से कैबिनेट की मीटिगो में प्रामत्रित किया जाता है। नीति 
निर्माण के द्वोव मे कैबिनेट सदसे ऊँची तथा शक्तिशाली रारथा है । बास्तविक रूप से 
यदि देखा जाये तो सारी कार्यकारिणी भक्ति वोबिनेट के हाथ मे ही निहित है । 

कंबिनेट की सहायता के लिए प्रनेक कैबिनेट समितियाँ हैं । बुछ समितियाँ 
तो स्थापी हैं तभा झुछ प्रावश्यकतानुमार नियुक्त की जाती हैं। बतंभान सप्तय मे 
केब्िनेट की निम्नलिखित € स्थायी समितियाँ है । 

» सुरक्षा समिति 

. भ्रास्तरिक मामलों की समिति 

- मूल्य उत्पादन एवं निर्यात समिति 

. परिवार नियोजन समिति 

» खाद्य एवं हृषि समिति 
वेदेशिक मामलो की समिति 
पयेटन एवं यातायात समिति 

« राशदीय मामलो की सभिति 

» नियुक्ति समिति 

भारत सरवार का प्रशासकीय काम मत्रालयों एवं विभागों में विभक्त है । 
जज के एुक ८ एक छे ऋधिक विफाण होते हैं ॥ भजालय तथा विसाग भपने 
कार्यक्षेत्र के भीतर उचित प्रशासकीय व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये अपने 
विभाग के लिए नीति निर्धारित करते हैं तथा उसे कार्यान्वित करते हैं ॥ मन्त्रालमों 
तथा विभागों से सम्बद्ध सलग्न कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय भी होते है । 

साधारणत: मतन्रालय वा भ्रशासकीय प्रधान सचिव होता है । वह मण्त्री 
महोदय यो नोति तथा प्रशासन के सभी मामलो पर परामर्श देता है इसके श्रतिरिक्त 
बह विभागीय प्रशासन में कार्यकुशलता बनाये रखने के लिए भी उत्तरदामी है॥ मदि 
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विभाग इतना बड़ा है कि एक राचिव उसको नही सम्माल सकता तो मंत्रालय को 
कई कक्षो (४४७) मे विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येड कक्ष के लिए संयुत 
सचिब नियुक्त कर दिया जाता है। संयुक्त सचिव यद्यपि सामास्य रूप से सचिव के 
नीचे काम करता है पर ऐसी चेप्टा की जाती है कि उस्ते म्रषिक स्वतन्त्रता पूर्वक काम 
करने का श्रवसर मिले ! कुछ मंत्रालयों मे विशेप सचिव, श्रमु सचिव, सामान्य 
सचिव आदि भी होते है। कुछ मत्रालयो मे ग्तिरिक्त साचिव का भी पद होता है । 
भारत में लोक-प्रशासन के विशिष्ट लक्षण 

१. भारत में लोक-प्रशासन कादुन पर ग्राघारित है | सारे काम कारन की 
अ्रधिकार सीमा के भीतर ही होने चाहिए । न्यायालय इस बात को देसता है कि 
प्रशासन कही कात्षुत का उल्लघन तो नही कर रहा है। काठ्ुन का उल्नघन करते 
बाली कार्यवाहियों वो स्यायालय प्रवंध घोषित कर सकता है। 

३२. भारत में ससद इ ब्लेड की पालियामेट की भाँति सा्वभौम राताधारी 
सस्था नहीं है । फलत इनके कात्नुन बनाते को प्रधिकार सोमा पर स्वेधानिक 
नियन्तरत है। सविधान की सीमा रेखा मे ही ससद कातुन बनाने को सक्षम है। यदि 
ससद चाहे तो एक विशिष्ट प्रत्षिया से सविधान मे सशोघन तो कर सत्रती है, पर 
सविधान वो घाराप्रो का उल्लघन नही कर सकती + मर कभी ससद ऐसा करती है 
तो से उच्च श्रथदा उच्चतम न्यायालय ग्रसवंघानिक घोषित कर सकता है । 

३. लोक-प्रशासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा नियत्रित किया जाता 
है । लोक सभा तथा राज्य सभा में जनता के प्रतिनिधियों के सामने सरकार को 
प्रपमी नीति के सम्बन्ध मे सफाई प्रस्तुत करनी होती है ॥ 

४. प्रशासन की व्यवस्था सघात्मक है | भारत संघ राज्यों तथा केर््र शारित 
प्रदेशों को मिला कर बता है । राज्यो तथा केर्द्र के बीच प्रशासनिक विषयों के बेंट 
बारे के लिए सविधान मे त्तीन सूचियो-यथा केन्द्र-सूची, राज्य-सूची, तथा सपवर्त्ती 
सूचो फी व्यवस्था की गईं है । यहाँ शक्ति का बेंटवारा इस प्रकार है कि कैरद्र भ्रत्य- 
घिक शक्तियाली वन गया है । 

४ लोक-प्रशासन सरचना कर्मचारी-वर्गे एव स्वभाव की हृष्टि से प्रसैनिक 
है । सैमिक एवं प्रसंनिक प्रशासन ग्रलग-ग्रलग रकखा जाता है। सेना के ग्रधिकारी 
असेनिक विभागों में नहीं रक्खे जाते । 

६, यहा प्रशासन का झाधार विधि का शासन है । सभी के लिए एक ही 
न्यायाधिकरण तथा एक ही दण्ड विधान है । जिन देशों में प्रशासनिक सविधि की 
ध्रथा होती है वहाँ प्रशासद दर्गे के लिए भतम भ्यापाधित्र रए त्तथा यादुन व्यवस्था 
होती है । 

७ यहाँ कुछ भखिल भारतीय स्रेवाशों का निर्माण/ किया गया है जैसे भार- 
तीय प्रशासकीय सेवा (770/आ 8शाए्र४7शाए८ 52८50०) भारतीय पुलिस्त सेवा 
(70*क एग/2६ ८७३८९) इन सैवाशों के सदस्यों का चयन वेख्रीय लौर-सेवा 
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आयोग करती है। इनको सेवा की शर्तें केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है ॥ भारतीय 
प्रशासक्ीय सेवा के सदस्यों का राज्य के सभी उच्च पदों पर एक्राधिकार होता है ।+ 
यद्यपि ये प्रधिकारी राज्यों मे काम करते है पर राज्य सरकार इनके विरुद्ध बोई शनु- 
शामसनात्मक कार्यवाही नही कर सकती । यदि इनके विरुद्ध कोई ग्रनुशासनात्मक 
कार्यवाही करनी हो तो यह केन्द्रीय सरकार द्वारा लोकसेवा प्रायोग के परामर्श से ही 
वी जा सकती है । 

८ लौोक-प्रशासन ग्रव विगेषजो का क्षेत्र बनठा जा रहा है। राजकीय 
सेवाधो मे जिन व्यक्तियों को लिया जाता है वे श्राजीवन वहां रहते हैं । भ्राज शायद 
ही कोई ऐसा व्यवसाय है जिसके विशेषज्ञों की सरकार मे ग्रावश्यकता न हो । 

& प्रशासकीय व्यवस्था में सिद्धान्त एवं व्यवहार मे झन्तर है । सिद्धान्त 
रूप से तो राष्ट्रपति में सारी कार्यपालिका शक्तियाँ निटित हैं । मत्रिमण्डल का कार्य 
सहायता एवं परामर्श देता है । वस्तुत्ः स्थिति यह है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का 
प्रधान है। कार्यपालिका शक्तियाँ मत्रिमण्डल तथा, प्रधानमस्त्री के हाथों में निहित 
हैं। कातूनी दृष्टि से विभागीय प्रशासन मे प्रत्येक निर्णय मम्त्री मद्दोदय का ही होता 
है। पर वास्तविकता यह है कि मन्त्रियों के नाम से उच्च पदाधिकारी निर्णय लेते 
हैं। नई बार तो मन्त्रियों को दन निर्णयों का पता तय चलता है जबकि सराद मे प्रएव 
पूछे जाते है था समाचार-पत्रो मे श्रालोचना होती है । 

१० लोफ प्रशासन व्यापक स्तर पर चलाया जाता है। प्रजातत्र के विकसित 
होने एवं सरकार द्वारा नई जिम्मेवारियों को अपने ऊपर ले लेने के कारण प्रगारान 
का काम बहुत प्रधिक हो गया है । 


विशेष प्रध्यपन के लिए 


३१ भ्रशोक चदा ५: इंडियन एडमिनिस्ट्रेंशन 

२ इडियम इस्टीवट्यूट स्‍्रॉफ * दी झॉरग्रेनाइजेशन भ्रॉफ दो गवर्नेमेट 
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रॉफ इण्डिया 

३ सचदेव एव दुग्मा : स्टडीज इन इण्डियन एडमिनिस्ट्रेंशन 

४ माहेश्वरी -  इण्डियन एडमिनिस्ट्रे शन 


पद 


राष्ट्रीय प्रशासनः कार्यकारिणी 
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राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति 

भारत १६ राज्यो का सघ है | सविधान के झनुसार सघ की कार्यकारिणी 
शक्ति राष्ट्रपति मे निहित है ।* राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने प्रधीनस्थ 
कर्मचारियों द्वारा सविधान की व्यवस्था के अनुसार करता है ।२ 

राष्ट्रपति के श्रतिरिक्त सविधान में उपराष्ट्रपति के पद की भी व्यवस्था है ।३ 
यदि राष्ट्रपति के त्याग-पत्र देने, हटा दिये जाने, भृत्यु अथवा झन्य कमी कारण से 
राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाये, तो नये राष्ट्रपति के निर्वाचन तक उप-राष्ट्रपति 
राष्ट्रपति के पद पर काम करता है ।४ श्रद्धोव डाक्टर जाकिरहुसेन बी मई १६६६ 
में मृत्यु के तुरत बाद डॉन वी० बी० बिरी, उपराष्ट्रपति, ने राष्ट्रपति का पद-भार 
स्भाल लिया । भारत में यह पहला ग्रवसर है, जद राष्ट्रपति केः कार्य-काल मे मृत्यु 
हो जाते से उपरष्ट्रपति को यह कार्यभार सभालना पड़ा । इसी प्रकार, थदि राष्ट्रपति 
प्नुपस्थिति, भ्रस्वस्थता, या ग्रस्य किसी कारएवश अपना बायंभार सभालते में प्रसमर्थ 
हो तो राष्ट्रपति के पुनः कार्यभार राभाल सकते तक उपराध्ट्रगति, राष्ट्रपति के कार्य- 
भार को सभालता है ।* 

जब उपराध्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद पर काम करता है, अथवा उसके पद की 
जिम्मेयारियाँ सभालता है तो उसे वही अ्रधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो 
विधिवत चुने गये राष्ट्रपति को प्राप्त होती है । इस काल मे उसे राष्ट्रपति का वेतन, 
भत्ता, एव भ्रन्य सुविधायें दी जाती हैं ।९ 
राष्ट्रपति का पद 

भारतीय राघ का प्रधान राष्ट्रपति कहा जाता है | सविधान के प्रनुततार 
समस्त कार्यकारिणी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति देश की सेना का 
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सर्वोच्च सेनापति है और उसे क्षमादान तथा सजा कम करने का प्रधिकार प्राप्त है।' 
भारत सरकार के सभी कार्यकारिणी सम्बन्धों कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते 
हैं।* सभी महत्त्वपूर्ण नियुक्तिया जैसे प्रधानमत्री,) केखद्रीय सरवार के अन्य मत्री, 
लॉफ्सेवा प्रायोग के ग्रध्यक्ष भ्रौर सदस्यों ४, राज्यों के राज्यप्राल*, सर्वोच्च न्‍्या- 
यालय* झौर उच्च भ्यायालम० के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश, महाभिकर्ता 
(एटर्नी जनरल),5 मुख्य चुनाव अधिकारी (चीफ इलेक्शन कमिश्नर) ग्रादि की राष्ट्रपति 
द्वारा ही की जाती है । चुनाव ग्रायोग, वित्त आयोग, सरकारी मापा ग्रायोग ग्रादि वी 
नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है । 


ग्रापत्तिकाल को धोषण्या के बाद राष्ट्रपति के अधिकार अत्यन्त ही विस्तृत हो 
जाते हैं | बह जनता के मूल प्रधिकारों पर रोक लगा सकता है । सरकारी अधिका- 
रियो के वेतन बम कर सकता है । राज्य सरकारो को प्रशासकीय निर्देश दे सकता है 
और झावश्मकता पडगे पर राज्य सरकार के मत्रिमण्डल एवं विधानसभाम्रों को 
भग कर सकता है । 


कोई विधेयक तबतक कातून नहीं बन सकता जबतक कि राष्ट्रपति उस पर 
हस्ताक्षर न कर दे । वह सद्द द्वारा पारित विधेयकों को पुनरविचार के लिए भेज 
सकता है। यदि ससद का सत्र नही चल रहा है तो ग्रध्यादेश जारी कर सकता है। 
चहू लोक सभा को भंग कर नये चुनाव के लिए प्रादेश दे सबदा है। वह समप्तद के 
सदनों को सम्गिलित बैठक बुला सकता है और दोनो झषवा एक सदन को संदेश भेज 
मक्‍ता है । वित्तीय विधेयक को वह संसद द्वारा पास क्ये जाने पर वापस तो नहीं 
कर सत्ता, पर कोई भी वित्त मम्बन्धी विधेयक बिता उसकी सहमति के समद के 
सम्मुख अस्तुत तही जा सकता । यदि राज्यपाल उचित समझे तो राज्य विधानसभा 
द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज मकता है । राज्य विधानसभाप्रो 
हारा पारित कुछ विधेयक जैसे हाई कोर्ट की शक्तियों पर प्रभाव डाचने वाले विधेयक्त 
या सम्पत्ति वो जबरदस्ती प्राप्त (8&०१०ा7८) करने से सम्बन्धित विवेयक्र बिना 
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून नहीं बच सकते । 
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राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यतायें 

राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित योग्यतामो का होना 
आवश्यक है---* 

१ भारतीय नागरिक 

२. पैंतीस वर्ष की आयु 

३. ससद के लोक सभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता 

सविधान की घारा १०२ के अनुसार संसद के सदस्यो के लिए निम्नलिखित 
अयोग्यतायें निर्धारित की गई हैं। चूंकि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को लोक 
सभा के सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए भत उसे इन अ्रयोग्यता्ों से मुक्त 
होना चाहिए । 

(प्र) केन्द्रीय सरकार झथवा राज्य सरकार मे किसी वेतनमोगी पद पर नही 
होना चाहिए । 

(ब) पागल नही होना चाहिए । 

(स) दिवालिया नही होना चाहिए । 

(द) किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन का प्रधिक्रार नही है । 
जो भारत का नागरिक न हो, या स्वेच्छा से मारतीय नागरिकता छोड चुका हो या 
अ्रन्य देश के प्रति भक्ति रखता हो 4 

(६) ससद द्वारा बनाये गए किसी नियम के झ्म्तगंत भ्रयोग्य नहीं होना 
चाहिए 

(४) कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित वही हो सबता यो 
राज्य सरकार अथवा नेश्द्रीय सरकार के अधोन किसी वेदवभोगी पद पर हो | यह्‌ 
अयोग्पता सविधान मे दो बार वर्णित है ।* राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य 
या केन्द्र सरकार मे मनी झादि सविघान की इस धारा के श्र्थ मे वेतनभोगी पद 
नहीं हैं । 
निर्वाचन 

राष्ट्रपति का निर्वाचन यप्रत्यक्ष रूप से दुक निर्वाचत्त मडल द्वारा किया 
जाता है । इस निर्वाचक मडल मे दो प्रक्नार के सदस्य होते हैं-- 

(१) राज्यो की बिधान सभाओं के चुन हुए सदस्य 

(२) ससद दे दोनो सदतों के चुने हुए सदस्य । 

यह ध्यान देने योग्य बात दै कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित 
सदस्प ही भाग से सकते हैं। मनोनीत सदस्य चादे वे राज्यो की विघान सभाग्रो के 


१ भारतीय सक्धिन धारा एर 
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हो भयवा ससद के दोनो सदनो के सदस्य हो, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नही ले 
सकते । राज्य सभा के १२ मनोनीत सदस्य एवं लोक सभा के मवोनीत सदस्य राष्ट्र 
पति के चुनाव मे भाग नहीं ले सकते । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जवकि संसद 
को दोनो सदतो के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राज्यों को 
फेवल विधान सभामो के सदस्य ही भाग लेते हैं। राज्यो की विधान परिपदो के 
सदस्य राष्ट्रपति के निर्ाचग में भाग नही लेते । 
श्ट्रपति के निर्वाचन मे निर्वाचक मडल के दोनो प्रकार के सदस्य समान 
संह्या मे मत डालते हैं । यह इस प्रकार किया जाता है । 
राज्य की विधान सभा के एक चुने हुए सदस्य की मत संख्या 
राज्य की जनसस्या _> विधान सभा एक चुने सदाय 
विधान सभा मे चुने हुए » १००० की घत सख्या 
सदस्यों की सख्या 
मान लीजिये कि राजस्थान राज्य की विघात सभा से चुने हुए सदस्यों की 
संज्या १८३ है भौर यहा की जन सख्या १८, ३,०००,००० है | ग्रव इस राज्य को 
विधान सभा के चुने हुए सदस्य की मत सख्या इस प्रकार निर्वारित वी जाएगी : 
१८, २३०,००,००० 
१८३ # १००० 
राजस्थान विधान सभा का एक निर्वाचित सदस्य १००० मत देगा। 
राजस्थान विधाने सभा के सभी निर्वाचित सदस्य मिलकर १८३०८ १०००८ह१५३००० 
मत देगे । 
संसद के दोनो सदनों के एक छुने हुए सदस्य की मत संख्या -- 
सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्यो द्वारा दिये गए मत 
सखद मे दोनों सरनो के हुते हुए सदस्यो की सल्यान्‍-ससद के दोनों सदनो के 
एक चुने हुए सदस्य की मत सख्या । 
जिस प्रकार ऊपर के उदाहरण मे राजस्थान राज्य के मभी निर्वाचित सदस्य 
मिल कर १३८,३००० मत देते हैं। उपौ प्रकार ग्रन्य सभी राज्यों को विधान समाध्रो 
के चुने हुए सदस्यो की मत सख्या निकाल कर, उनके योगफल को सप्तद के दोनों 
सदनो के चुने हुए सदस्य सख्या से भाग देकर, संसद वे दोनो सदनो के एक निर्वाचित 
सदस्य की मत सख्या प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिये कि ससद के दोनो 
सदनों में निर्वाचित सदस्यों की सख्या ७३४ है । प्रौर राज्यो को विधान सभाग्रो के 
निर्वाचित सदस्यों द्वारा दिये गए मतो वी सह्या ३,६७,००० होती है तो समद के 
दोनो सदतो का एक निर्वाचित रादस्य ३,६७,००० 
छ््ड 
राष्ट्रपति का चुनाव एकल सक्रमछीय पद्धति (5ण86 प्र्ाइलिकण 6 ४०८) 
से होता है। यह इस प्रकार होता है .-- 
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सबसे पहले निम्नलिखित समीकरण के अनुसार निर्बाचकीय भजनफल प्राप्त 
कर तिया जाता है । 


बंप रूप से डाले गये मतो की को सल्या 
स्थानों की सख्या जोकि + £ 


निर्वाचन से भरे जाने हैं । 


मान लोजिए कि वैध रूप से डाले गये मतो वी सख्या १०,००० और निर्बी- 
चन के फलस्वरूप एक ही स्थान भरा जाना है तो 





क॑ | * निर्वाचकीय भजनफल 


१० ००० 

॥ ६ 
(४००० बृ००धाढ्या) हुआ । इसका तात्पर्य यह हुम्ना कि इस चुनाव में विजयी होने 
के लिए प्रत्याशी को बम से कम ५००१ मत प्राप्त होने चाहिये । 


+१ै 5५००१ निर्वाचकीप भजनफल 





एकल सक्रमणीय पद्धति में मतदान निम्न रूप से होता है। साधारणतपा 
मतदान में यह होता है कि मतदाता भिन्न-भिन्न बंक्सों में से किसी मे अ्रपनी स्वेच्छा 
से मतपत्र डाल देता है। ऐसी दशा मे मतपत्र के ऊवर क्रिमी प्रकार का निशान 
आदि नही लगावा पड़ता । कई बार मतपत्र एक ही बक्से भे डालने की व्यवध््पा 
होती है। ऐसी दशा में मतदाता मतपत्र पर ग्रपने पसन्द के श्रतुसार एक प्रत्याशी 
के नाम के सामने निशान लगा द्रेता है। पर एकल संक्रमणीय पद्धति में मतदाता 
प्रत्येक प्रत्याशी को वोट दे सकता है। मतदाता मतपत्र से ग्मपना ग्रथ्चिप्तान (20- 
(८८१८०) बताता है ( जैसे मान लीजिए झ, ब, स, द चार व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के 
लिए प्रत्याशी है। मतदाता इनमें से किसी एक को भपना प्रथम ग्रधिमान मंत 
(शाह फर्थटः्ा०८ 9०७) द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अ्रधिमान दे सकता है । 
उदाहरणा के लिए, वह इस प्रकार मत देता है । 

प्र -+. इितीय प्रधिमान 


3 पे प्रथम भ्रधिमात 
सर जे तृतीय अ्धिमाव 
द क्र चतुर्घ झविमान 


दस सतदान प्रथा की विशेषता यह दै हि प्रत्येक मतदाता की उतने शत प्राप्त 
होते हैं जितने कि प्रत्याशी चुनाव मे खड़े हो रहे हैं । मतदाता ग्रधिमात ग्रकित कर 
देता है । 

सबसे पहले प्रथम अधिमान मतो को गणना की जाती है । उपरोक्त उद्यहरण 
में मान लीजिये कि प्रथम श्रधिमान मतो की गणाना के बाद यह स्थिति होती है । 

च्य ञ-+ ३,५०० 

ब आओ ३,२०० 
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सर चज+ः १.०० 

द न १,५०० 

चूँकि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए ५००१ मतो जोकि निर्वाचक्रीय भागफल 
की श्रावश्यकता है प्रत., प्रथम भ्रधिमान मतो की गणना के फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति 
शाध्ट्रपति नही छुना जा सका। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जिसेकि सबसे कम 
प्रथम पग्रधिमान मत मिले हैं उसे चुनाव की दौड़ से अलग कर दिया जाता है श्रौर 
उसके मतो बे द्वितोष प्रथिमान वो गणना वी जाती है। उपरोक्त उदाहरण में दा 
को सबसे कम प्रथम अधिमान मत मिले हैं गत “८” को चुनाव की दौड से भ्रल्लग कर 
दिया जाएगा ग्रौर उसके १५०० मतो के द्वितीय अधिमान की गाना की जाएगी। 

द्वितीय ग्रधिमान मतो की गणना के बाद यह स्थिति होती है : 


प्रथम झ्धिमान द्वितीय झधिमानत योगफल 
भ्रज+ ३५०० + २०० रू... ३७०० 
बन ३२०० क+ छ०० कू.. ३8०० 
सर -5 शृ८०० + च्०्० सथ.. रृ४ड०० 


द्वितीय प्रधिमान की गणना के फलस्वरूप भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वा- 
चित नहीं हो सका क्योक्रि किसी भी प्रत्याशी को ५००१ मत प्राप्त नहीं हो सके 
हैं। प्रव तृतीय अ्रधिमान मतो की गणाता का नम्बर झ्ाता है। चूंकि प्रथम भ्ौर 
द्वितीय ग्रधिमानों को मिला कर 'स' को सबसे कम मत मिले हैं इसलिए 'स' की 
चुनाव के मैदान मे ग्रलय कर दिया जाएगा श्रौर उसके २४०० मतो की त्षत्रीप अधि- 
माने की गणना की जावेगी । 

तृतीय प्रधिमान मतो की गणाना के बाद यह स्थिति सामने पग्राती है । 

प्रथम अधिमान द्वितीय अधिमान तृतीय ग्रधिमातन योगफ़त 

झा ३,५०० २०० १,१००. ४८०० 

ब ३,२०० छ०ण० १,३०० ५,२०० 

तृतीय झअधिमान मतों की गछाना के बाद 'ब” को विजयी धोषित कर दिया 
जाएगा क्योकि उसने ५००१ मे भ्रधिक मत श्राप्त कर लिए हैं । 

राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रायः यह पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को 
भ्रप्रत्यक्ष रूप से क्‍यों चुना जाता हैं। प्रमुख रूप से इसके दो कारण बताये जा 
सकते हैं । 

१- संविधान निर्माताग्रो का विचार ससदात्मक शासन प्रणाली अपनाने का 
था। ससदात्मक शासन प्रणालो मे एक नामघारी प्रधान की आवश्यकता होतो है । 
यदि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुनाव में सारे देश को जनता के बहुमत से छुना गया होता 
तो वह प्रघानमन्त्री एवं खद को अपने सामने न गरिनता । किसी भो झबसर पर 
बह यह झआांग्रह कर सकता था क्रि वह सारे राष्ट्र द्वाया निर्वाचित ग्रधिकारी है और 
उसकी बात मानी जानो चाहिए । ससदात्मक शासन प्रणाली की ग्रावश्यकताग्रों के 
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कारण प्रप्रत्यक्ष चुनाव ग्रावश्यक हो गया है । गप्रत्यक्ष रूप से चुना गया राष्ट्रपति 
ही नामघारी प्रधान के झूथ पे काम कर सकता था । प्रत्यक्ष चुनाव के पश्चात्‌ उसे 
वास्तब्िक अधिकार देना ग्रावश्यक हो जाता । 

३. प्रत्यक्ष निर्वाचन से समय, घन एबं प्रयत्नो का बडा ही अपव्यय होता है । 
प्राय २० करोड म्रतदानाओो से मतदान करवाना कोई हेँंगी खेल नहीं है ॥ एक भर 
प्रशव इस सम्बन्ध से यह पूछा जा सकता है क्ि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की 
विधान सभात्रो श्रौर ससद मदस्थो, दोनों, को निर्वाचक मण्डल में बे रखा गया 
जबकि उपराष्द्रपति के चुनाव भे केवल समद ही भाग लेती है | 

यह शायद इस भावना को सामने रस कर क्रिया गया है कि लोग समझें कि 
राष्ट्रपति सारे देश के राज्यों एवं केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा डुना जाता है । 
यदि केवल स्स्द के सदस्य हो इसमें भांग ले सकते तो राज्यों को यह आपत्ति हो 
सकती थी कि राष्ट्रपति के छुनाव मे उन्हे हिम्मा लेने का प्रत्रप्तर नही दिया जाता । 
उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति मे चूंकि राष्ट्रपति का पद ग्रधिक महत्त्वपूर्ण है इसलिए 
यह आवश्यक समझा गया कि उसके निर्वाचन में राज्परो के प्रतितिधियों को भी 
हिस्सा दिया जाएं । 


कार्यकाल 

राष्ट्रपति जिस दिन से झपने पद का कार्य भार सभालता है, उम दिन रो पाँच वर्ष 
तक श्रपने पद पर रहता है । ग्रपना काय्यंकाल समाप्त होने के वाद भी राष्ट्रपति तब 
लक अपने पद पर बना रहता है, जवतक हि उसका उत्तर/धरिकारी विधिवत अपने 
पद पर नही भ्रा जाता ।" अपने समय से पहले यदि राष्ट्राति चाहे तो त्यामरपत्र देकर 
पद मुक्त हो सकता है । त्यागपत्र उउराष्ट्रपति के नाम भेजा जाता है। बहू इसरी 
सछूचना लोक सभा के अध्यक्ष (स्पोकर) को देता है। उम्र पर महाभियोग का अपराध 
लगा कर ससद उसे पग्रपने गद से हटा भी सकती है ।* 

राध्ट्रपति दुबारा अपने पद के चुदाव के लिए खड़ा हो सकता है ।2 संविधान 
में इस बात की कोई चर्चा नद्ठी है कि वह कितनी बार भपने पद पर चुना जा सकता 
है। जिस प्रकार प्रभेरिवी संविधान मे व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक 
राष्ट्रपति के पद के लिए चुना नही जा सकता, इस प्रकार वा व्यवस्था हमारे संविधान 
मे नहीं है। मारत के प्रथम राष्ट्रपति दो बार अपने पद पर चुने गए थे । द्वितीय 
राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल की समाप्ति के पहले हो यह घोषणा बर दी कि वे 
प्रगणली थार राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी बनना पसन्द नहीं करेंगे । भारत के 
तृवोय राष्ट्रपति का देहावसाव कार्यत्रान में ही हो गया । अब तक इस सम्बन्ध में 


१. भारतोय सविधान धारा ५६ 
क... ». »# १६ (२) ६६ 


है कर ज्र ड़ चैंछ 
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कोई निश्चित परम्परा भी नहीं पनप सकी है । पर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ही 
कोई व्यक्ति दो बार से भ्रधिक इस पद के लिए चुना जा सके, क्योकि लोकमत 
शायद ही इस बात को पसद करे कि एक हो ब्यक्ति बार बार राष्ट्रपति वनाया जाय । 
पर इस सम्बन्ध में ध्यान रखने की बात है कि न तो सविधान में इस सम्बन्ध में कोई 
प्रावधान है, भौर न परम्पराग्ो के आघार पर ऐमी कोई दात कही जा सकती है । 
वेतन, भत्ते, एवं सेवा की अन्य शर्ते 

गंविधान द्वारा राष्ट्रपति का बेनन १०,००० झुग्य॑ प्रतिमाह निर्धारित किया 
गया है ।* इस वेतन वी राशि पर राष्ट्रपति आयकर देता हैं। वेतन के ग्रतिरिक्त 
राष्ट्रपति नि:शुल्क गप्ट्रपति भवन में निवास्त करता है भौर अनेक प्रकार के भत्ते एव 
सुविधायें उसे दी जाती है । वेतन भत्ते, सुविधाये ग्रादि ससद निर्धारित करती है । 
ग्रौर जबतक ससद निर्धारित नही करतो तबत्रक उसे वे सब भत्ते एवं सुविधायें 
देय हैं जोकि स्वतत्रता के तुरन्त पूर्व गवर्मर जनरल को श्राप्त थे। यद्यपि सत्तद 
वेतन, भत्ते आ्रादि के सम्बन्ध मे नियम बना सकती है, पर किसी भी राष्ट्रपति के 
कार्यकाल में उसके बेतन और भत्ते भ्रादि घटाये नही जा सकते ।* कार्यकाल समाप्त 
होने पर पदमुक्ति के बाद राष्ट्रपति को पेंशन देन की भी व्यवस्था है। पेंशन के 
प्रलावा घॉफ्सि के खर्च ग्रादि के लिए भी कुछ घनराशि दी जाती है | प्रथम एवं 
द्वितीय राष्ट्रपति को इस प्रत्रार पेंशन दी गई थी । तृतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल में 
ही देहास्त हो गया था । उसकी विबया पत्नी एवं परिवार के प्रन्य सदस्यों के भरण- 
पोषण के लिए सरकार ने पेशन की व्यवस्था वी है । 

राष्ट्रपति प्पन कार्यकाल मे ससद वे दिसी सदन का, या किसी राज्य के 
विधान मण्डल या विधान परिपद्‌ वा सदस्थ नही हो सकता । यदि ऐसा कोई सदस्य 
राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो झपने पद ग्रहण करने के दिनाक से बह ससद, अ्रथवा 
राज्य को विधान सभा या परिषद्‌ का सदस्य नही रह सकता । राष्ट्रपति प्रपने कार्य - 
काल मे पग्रन्य कोई भी वेतनभोगी पद स्वीकार नही कर सकता । 

राष्ट्रपति को शक्तियों बे सम्बन्ध मे झनेक बार यह विवाद उठ खडा होता है 
कि क्या राष्ट्रपति को अपने स्वविवेकः से सविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग 
बरना चाहिए भ्रथवा मत्रिमण्डल को सलाह पर | यदि सविधान को धाराओं के 
ग्राधार पर ही वात बी जाए तो यह कहा जा सकता है कि सविवान में कही इस 
बात का बर्सन नही है कि राष्ट्रपति स्दंब मत्रिमण्डल के परामश रे ही काम करेगा | 
पर समदात्मक शासन प्रणात्री की परम्पराये ऐमी हैं जहाँ सर्वंघानिक प्रधान को कोई 
शक्ति नही रहतो । जैसे, इ ग्लैंड का सम्राद्‌ । 

सविधान की सम्बद्ध घारायें इस प्रकार हैं 


हः भारतोय संविधान, गनुसूची २ 
रे भारतीय सविधान, घारा, ५६ 
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घारा ७४ (१) राध्युपति के कार्यो भे सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक 
मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमत्री होगा । 

(२) कोई भी स्यायाजय यह प्रइन नहीं पूछ सकेगा कि सत्रियों ने राष्ट्रपति 
को कोई परामर्श दिया था, अथवा क्या परामर्श दिया था। धारा ७५ (१) प्रधान 
मभी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। £्श्नन्य मत्री श्रधानमत्री के परामणशे से 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जायेगे । ७५ (३) मत्रि परिषद सामूहिक रूप से लोक- 
सभा के प्रति उत्तरदायी होगी । 

इस सम्बन्ध में भारतीय सविधान में स्थिति पूर्णतया स्पष्ट है कि कोई भी 
स्यायालय राष्ट्रपति की किसी झ्राज्ञा को इस काररा अवैध घोषित नहीं कर सकता 
कि राष्ट्रपति ने अपने स्वविवेक से खिना मत्रिमण्डल के परामर्श के कोई ग्रादेश जारी 
किया है | प्रदालत न तो यह पूछ सकती है त्रि परामर्श दिया यया या नहीं और न 
यह पूछ सकती है कि क्‍या परामर्श दिया गया । ग्रत* यह तो निश्चित रूप से कहा 
जा पकता है कि यदि ब्िंसी अवभर पर राष्ट्रपति बिना मतिमण्डल के परामर्श, 
अथवा पराप्र्श के विपरीत, ग्रपत स्ववित्रेक से ब|ई कार्य करता है तो उसके मार्ग में 
कोई व॥नूनी रुव।वट नही है । 

राष्ट्रपति के स्वविवेक से कार्य करने के मार्ग मे जो वाधायें हैं वे राजन॑तिक 
है । साधारणतः दो वाते मात कर इस पर विध्वार किया जाना चाहिए। पहली तो 
यह कि परामर्श पूरे म त्रि-१रिपद्‌ द्वारा दिया गया है न कि किसी मत्नरी विशेष द्वारा 
और दूमरी यह कि दिए गये परामर्श से लोकसमा सहमत है । यदि किसी एक मत्री 
विशेष ने परामर्श दिया है तो सविधान की धारा ७८ (यी) के प्न्तर्मत राष्ट्रपति इसे 
मश्रिपरिषद्‌ के पुन विचारार्थ भेज सकता है दूमरी मान्यता इस कारण है कि सबि- 
धान की धारा ७४ (३) के प्नुसार मंत्रि परिदद लोक्मभा के प्रति उत्तरदायों कंसे 
हा सकती है जबकि यह राष्ट्रपति को एस परामर्श देती है जिसते कि लोकसभा की 
सहमति नही है । 

जौ लोग ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रपति परम्परा के भ्रनुसार भी मत्रिपरिषद्‌ की 
राय मानने को बाध्य नहीं है. वे ग्रपन विचार की पुष्टि में निम्नलिखित तके 
उपस्थित करते हैं -- 

(१) हृणारा समान लिगिन है । इससे ग्रग्नेजी| सविणान को कुछ परप्परणयं 
लिखित रूप से शामिल कर लो गई हैं। जंसे, राष्ट्रपति प्रधानमत्री की नियुक्ति 
करेगा । प्रस्प मत्री प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त किए जायेंगे। प्रव, पह कहां 

जा सक्‍ता है कि जो परमाराये सविधान से शामिल नही को गई हैं, वे स्विधान 
लिर्माताग ने जानवूमभ बर छोड दी हैं । 

बुछ सविधानों मे दस प्रकार को व्यवस्था की गई है कि यह स्पष्ट तौर से 
लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति कोई भी शक्ति विना सत्रिपरिषद के परामर्श के 
उपयोग में नहीं ला सवेगा | जहाँ राष्ट्रपति को स्वविवेक्षिनी शक्तियाँ दी गई हैं वहां 
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यह कह दिया गया है कि ये स्वविवेकिनी शक्तियाँ हैं। उदाहरण के लिए, आ्रायरलेड 
का संविधान देखा जा सकता है । भारतीय सविधान में इस प्रकार को कोई व्यवस्था 
नही है । सविधान निर्माताग्रों को इस प्रत्रार की व्यवस्था का ज्ञान है। ग्रत यह 
कहा जा सकता है कि जानबूक कर इस व्यवस्था को सविधान का झग नहीं बनाया 
गया है 

(२) संविधान की घारा ११९१ भे यह ध्यवस्था की गई है कि दोनो सदनो से 
पाप्त होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। राष्ट्रपति इस 
पर झपनी सहमति दे सकता है | ग्रसहमति प्रकट कर सकता है ग्रौर यदि चाहे तो 
ससद में पुन. विचारार्थ भेज सकता है । यदि ससद दुबारा इसे स्वीकृत कर दे तो इस 
पर राष्ट्रपति को सहमति देनो ही पडती है | ग्रब प्रश्त यह उठता है कि क्‍या ऐसे 
विधेयक जोकि मत्रिमण्डल के नेतृत्व में दोनों सदनो में पास किए गए हैं, उन्हीं को 
स्वीकृत के विरुद्ध मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति को परामर्श देगा ? ऐसी घारखा शायद ठीक 
न हो । ऐसी दशा मे जब राष्ट्रपति ग्रसहमति प्रकट करता है, प्रषवा सप्तद में पुन 
विचारार्थ भेजता है तो यह कहा जा सकता है कि वह अपनी स्वविवेकिनी शक्ति से 
ऐसा करता है । 

(३) यह कहा जाता है कि घूंकि इग्लेंड में सम्राट्‌ सर्देव ही मत्रिमण्डल के 
परामश्श से काम करता है प्रतः यहाँ पर भो राष्ट्रपति को ऐसा ही करना चाहिए । 
पर इस सम्बन्ध में यह बात विचारणीय है कि सम्राट्‌ एवं राष्ट्रपति की संवंधानिक 
स्थिति मे बड़ा ग्रन्तर है । सच्राट्‌ का पद धशानुगत पद है । उसे चुनाव नहीं लडता 
पडता जबकि राष्ट्पति के पद के लिए निर्वाचन की व्यवस्था है भौर राष्ट्रपति 
दुबारा प्रपने पद के लिए खडा हो सकता है। ऐसी स्थिति मे सझादू के समान ही 
राष्ट्रपति भी मंत्रिमण्दल के परम से ही काम करे चाहे वह उसे गलत क्‍यों ने 
समभता हो, प्रनुचित है । 

दूसरी भ्रोर जो लोग यह कहते है कि राष्ट्रपति को सर्देव मत्रिमण्डल के 
परामर्श से ही काम करमा चाहिए उनके तर्को इस प्रकार हैं 

(प्र) राष्ट्रपति के पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है । यदि प्रत्यक्ष 
निर्वाचन होता तो राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियाँ देनी होती | अ्रत अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन का तात्पय यह हुप्ना कि प्रशासन को वास्तविक शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ से 
न होकर प्रधानमत्री एवं मत्री-परिषद्‌ के हाथ मे हैं । 

(ब) संविधान के झालेख में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि 'संघ की सभी 
प्रशासकीय शज्तियो के प्रयोग मे राष्ट्रपति अपने प्राप्त ग्मधिकारों का मत्रियों के 
परामश्श से उपयोग करेणा”* इसवो अनावश्यक समझ बर हटा दिया गया, क्योकि, 
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कानून मत्री ने कह कि यदि राष्ट्रपति मत्रिमण्डल के परामर्श से काम नहीं करता तो, 
यह सविधान की ग्रवहेवना होगी, गौर इसके लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया 
जा सरता है। उन्होने सविधान निर्मात्री सभा की यह विश्वास दिलाया कि भारतीय 
संविधान ये मत्रिमण्डल के परामर्श पर चलने की परम्परा उसी प्रकार लागू होगी, 
जिस प्रवार इग्लैंड में प्रचलित है| 

(रा) संविधान बी धारा ७४ (१) से यह्‌ स्पष्ट है कि सनत्रिमण्डल राष्ट्रपति को 
संघ की समस्त प्रशासकोय शक्तियों के उपयोग में परामर्श एवं सहायता देगा । राष्ट्रपति 
बी स्वविवेकिनी णक्तियो के लिए इसमे स्थान ही नहीं है। जबकि घारा १६३ में 
राज्यपाल के सम्बन्ध में कुछ स्वविवेकिनों शक्तियों की व्यवस्था की गई है । मंब 
मनिमण्डल शोक्सभा के प्रति उत्तरदायी है और राष्ट्रपति प्रपनी स्वव्विकिनी 
शक्तियों, से मत्रिमण्डल के परामरं ऊे विर्द्ध काम करता है, तो या तो मशिमण्डल 
स्वयं ही ध्यागपत्र दे देगा या लोकसभा उसे हटा देगी । यह इस मास्यता के झ्राधार 
पर कहा जाता है कि मत्रिमण्डल के परामर्म से लोकममा की सहमति है । 
सश्रिमण्डल लोकतभा के बिचारो को कार्य रूप देन मे प्रसफलता के कारण त्याग 
पत्र दे सता है या लोकमभा मत्रिमण्डन की इस असफलता के कार्य प्रप्रमन्न हो 
कर उसे हटा दे तकती है । ऐसी दशा में राष्ट्रपति के लिए नये मंत्रिमण्डल के निर्माण 
की समस्या उठ खडी होगी । ऐसी दशा से शारद ही कोई प्रधानमत्री मतिमण्डल का 
बिर्माए कर सने । यद्दि राष्ट्रपति लोकसभा को मग मर नय चुनाथ करवाता है और 
इसके फलस्वरूप उसके विरोधी ही फिर से छुद लिए जाते है तो राष्ट्रपति की स्थिति 
अत्यन्त ही मुश्विल हो जाएगी । 

(द) यदि यह मान लिया जाए क्रि राष्ट्रपति पर मत्रिमण्डल् के बीच भगड़े 
नी स्थिति मे ग्रन्तिम निर्णाय राष्ट्रपति का होगा तो उम्र समा तक ससद की ग्रधिकार 
सीमा में कमी होती है । उस काम के लिए मश्रिमण्डल सम्तद के सम्मुख एवं राष्ट्र के 
समक्ष बसे उत्तरदायित्व ले सकत) है जो उनके परामर्श के बिना ग्रथवा परममर्श के 
विपरीत किया गया हो ? 

उपरोक्त विचार-विभर्श के ग्राघार पर यह बहा जा सकता है कि चाहे 
कानूनी स्थिति जो भी हो राष्ट्रवति को अपनी स्थिति देखते हुए (अप्रत्यक्ष निर्वाचन) 
मन्त्रिमण्डल से मिल जुल कर हो काम करना चाहिए । इसका तालप॑ यह नहीं कि 
बहू मस्त्रिमण्डल की हर माँग को भान ही ले । वह मन्त्रिमण्डल को बुला कर उन्हें 
यह दता सकता है कि उनके परदामर्श को सानने से क्या वठिनाई है । उन्हे समभा- 
घुभा कर सही रास्ते पर लाने क। प्रयास कर सकता है ) उराका मब्ज्रिमण्डल से ऐसा 
मतभेद नहीं होना चाहिए कि मबन्व्रिमण्डख ऊब वार त्यागपत दे दे या लोकसभा 
मन्त्रिमण्डल वो हटा दे । सन््रिमण्डल' से मतभेद जहां तर हो, जनता ने सम्मुख न 
भ्राए तो यह राष्ट्रपति एवं मन्व्रिमण्डल दोनों ही के लिए भ्रच्छा होगा | यदि राष्ट्रपति 
और मस्थि मण्डल पपना मतभेद सप्राप्त नही कर लेते तो जनता वो (नये चुनाव 
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के माध्यम से) यह मतभेद समाप्त करना होगा, और पता नही जनता किम्तके पक्ष मे 
अपना निर्सय दे बेठे 
कुछ ऐसी बाते हो सकती हैं जहाँ राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल के परामर्श से काम 
भू करे। जैसे नये प्रधानमन्त्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में यह ग्रावश्यक् नहीं कि वह 
चुराने प्रघानमन्त्री के परामर्श से काम बरे$ इग्लैंड मे भी इसी प्रकार की स्थिति 
है। सबिधात की घारा १०३ के अनुसार, यदि यह प्रश्न खड्ा हो जाए कि ससद 
का सदस्य किसी अ्रयोग्यता का शिकार हो गया है तो मामला चुनाव प्रायोग को 
परामर्श के लिए भेजा जाया चाहिए । प्रायोग की राय पर राष्ट्रपति निर्णय लेता 
है । ऐसी परिस्यिति में मन्त्रिमण्डल के परामर्श का अवसर ही वहाँ प्राता है ? 
इस तरह की कतिपय परिस्थितियों को छोडकर शेप म राग्ट्रपति को मन्त्रिमण्डल के 
पदामर्श से ही चलना चाहिए। भारत में परम्परा भी कुछ इसी प्रकार की है । राष्ट्र 
पति एवं मन्त्रिमष्टल में वराबर सहयोग बना रहा है | यदि मतभेद हुप्रा भी तो यह 
जनता के सामने मही झाया । प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्साद व्यक्तिगत रूप 
से हिल्‍दू कोड बिल के विरोधी थे । पर उन्होने प्रधानमन्त्री को यह भ्राइवासन दिया 
कि यदि संप्तद इसे विधेपक के हप में स्त्रीकार कर लेगी ता उनका व्यक्तिगत विरोध 
उम्त विधेयक को सहमति देने वे मार्ग मे बाघक नहीं होगा । 
चौथे भ्राम चुनाव के बाद को बदली हुई राजनंतिक परिस्थितियाँ राष्ट्रपति 
एवं भ-्त्रमण्डल के सम्बस्व मे एक नया अध्याय जोड सकती थी । ग्रव तक सारे देश 
में प्राय काग्रेस का ही एकछत राज्य था। ग्रत यह प्रइन नहीं उठता था कि केन्द्रीय 
सरकार किमी राज्य सरकार के साथ प्रन्‍्यायपूर्गा व्यवहार कर रही है। गेर- 
काप्रेसी सरकारें गिनी-चुनी ही थी । उनवी झोर से यह शिकायत बार-बार होती थी 
कि केन्द्र सरकार ने अपनी पार्टी के लाभ के लिए उनके साथ ग्रन्याय किया है। जैसे, 
केरल के मन्त्रिमष्डल एवं विधान सभा को सव्‌ १६५८ में सविधान वी धारा ३५६ के 
भ्रस्तगंत दग्यापत्तिकालीन घोषणा कर के भग कर दिया गया । अब चूकि गैर कांग्रेसी 
सरबारे देश के कई राज्यों मे बन गई थी । ग्रत यह समस्या ग्धिक उग्र रूप धारा 
कर सकती थी । गरेर कप्रेमी राज्य सरकारें केन्द्रीय सन्त्रिमण्डल से तो निष्पक्षता की 
श्राशा मही करती पर राष्ट्रपति मे करतो हैं । राजस्थान और मध्यप्रदेश पे जब मन्त्रि- 
मण्डल के निर्माण सम्बन्धी राजनैतिक सकट प्राये तो विपक्ष ने राष्ट्रपति को प्रपील 
की । सरविधान के सरक्षद बे रूप से राज्य सरवारे राष्ट्रपति को ही अपील करेगी । 
यह एक बडी सक्‍टपूर्णा समस्या होगी जबकि केन्द्रीय मन्श्रिसण्डल दल-गत हित के 
कारण एक गैर काग्रेसी शासन वाले राज्य से राष्ट्रपति शासन की घाषणा करना 
चाहता है जबकि राध्ट्रपति ऐसा करना सविधान की प्रात्मा के प्रतिकुल समभता है) 
केद्रीय एवं राज्यो के परस्पर सम्बन्ध में ऐसे अनेक श्रवसर झाज की बदली हुईं 
परिस्थितियों म प्रा सकते है जहाँ मस्त्रिमण्डल एवं राष्ट्रपति मे मतभेद हो जाए । यह 
स्थिति उस समय पश्रोर भी गभीर हो मक़्ती है जबकि राष्ट्रपति श्रीर मन्त्रिमण्डल 
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विभिन्न दलो के हो, अथवा गिले-जुले दलो का मत्रिमण्डल हो, झौर किसी समस्या पर 
मनिम्रष्डल एक्मत न होकर राष्ट्रपति को प्ररस्पर विरोधी परामर्श दे रहा हो $ 
उपराष्ट्रपति 

राष्ट्रपति के ग्रतिरिक्त सविधान में उपदा्ट्रपति के पद की भी व्यवस्था है । 
साधारणत, उपराप्ट्रपति कोई प्रशासकीय कार्य नही करता । उपराष्ट्रपति के पद की 
एलना मोटरकार के अतिरिक्त पहिये (स्टेपती) से की जा सकती है जिसकी आवश्यकता 
«भी पढ़ती है जबकि कार का कोई पहिया किसी कारणावश बेकार हो जाता 
है । यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवधश्च रिक्त न हो और राष्ट्रपति श्रपने पद की 
ड्स्मिवारियाँ तिभाता जाये तो उपराष्ट्रपति के लिए कोई प्रशासनिक काम नहीं 
रहता है । यदि राष्ट्रपति के व्यायपत्र देने, हटा दिये जाने, मृत्यु झथवा अन्य किसी 
बारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नये राष्ट्रपति के निवाचिन तक उपराष्ट्र- 
पति, राष्ट्रपति के पद पर काम करता है। इसी प्रकार यदि राष्ट्रपति झनुपस्थिति, 
ग्रस्वस्थता, या अस्य किसो कारएवश अ्पता कार्यमार सभालने में अप्तमर्थ हो तो 
राप्ट्रपति के पुनः कार्यभार राभासने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को 
सभालता है। 

उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यतायें --- 

उपराध्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए निम्तलिखित पोग्यताभो का होना 
ब्रावध्यक है - 

१ भारतीय नागरिक 

२ पंतीप्त वर्ष की आयु 

हे संसद के राज्य-सभा का सदस्य चुने जाने की योग्यतायें ! 

प्रथम दो यशग्यवायें राष्ट्रपति एव. उपराष्ट्रपति के पद के लिए एक-्सी ही 
है ' तृतीय योग्यता में श्रत्तर है। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा में चुने जाने की 
याम्यतायें द्वोनी चाहिए जबकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्य-सभा में चुने जाने की 
योग्यता होनी झ्रावश्यक है । 

सविधान की घारा १०२ के अनुसार ससद (दोनों सदन राज्य-सभा एव 
लोकसभा) के लिए निम्नलिखित भ्रयोग्यतायें निर्धारित की गई हैं : 

चूंकि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए राज्य-सभा का सदस्य छुने 
जाने की योग्यता होनी चाहिए, झ्तः उप्ते इन श्रयोग्यताओं ये मुक्त होता चाहिए । 

(घर) केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार में किसो वेतनमोगी पद पर नहीं 
होना चाहिए 

(व) पागल नही होना चाहिए ॥ 

(सम) द्विवालिया नहीं होना चाहिए + 


...-++ 
१५ भारतीय सबविधान धारा ६६ (३) 


राष्ट्रीय प्रशासन: कार्यकारिणी १६६ 


(द) यह ग्रयोग्यठा होगी यदि मारत का नामरिक न हो, या स्वेच्छा से 
भारतीय नागरिकता छोड चुका हो, या अन्य देश के प्रति मक्ति रखता हो 4 

(न) समद द्वारा बनाये गये किसी नियम के प्रन्त्गंत अयोग्य हो ॥ 

४ कोई भी ऐसा अ्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता 
जो राज्य सरकार श्रथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी वेतनभोगी पद पर हो ॥ 
यह प्रयोग्यता सविधान में दो बार वशित है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, 
राज्य या केन्द्र सरकार में मन्त्री ग्रादि संविधान की इस धारा के श्र मे वेतनभोगी 
पद नहीं हैं । 
मिर्वाचन 

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मण्डल द्वारा क्या 
जाता है । इस निर्वाचक मण्डल मे ससद के दोनों सदनों वे सभो सदस्य होते हैं। उप- 
राष्ट्रपति का निर्वाचत राष्ट्रपति के निर्वाचन से दन बातो मे भिन्न है: 


१ निर्वाचक मण्डल पे राज्यो के प्रतिनिधियों के लिए कोई स्थान नही है । 

१ समसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत उपराध्ट्रपति 
के चुनाव में भाग लेते हैं । 

३ सप्तद के सदस्यो के मत निर्धारण के लिए राष्ट्रपति के चुनाव की तरह 
कोई समीकरण नही है । 

दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है । 
मतदान एकल सक्रमणीय पद्धति से होता है । यह वही पद्धति है जिसका विस्तृत 
विवरण राष्ट्रपति के निर्वाचन के ग्रस्तगेंत दिया गया है । मतदान गुप्त होता है । 
कार्यकाल 

उपराष्ट्रपति जिस दिन झपने पद का वार्यभार सभालता है उस दिन से ५ 
वर्ष तक प्पने पद पर रहता है । राष्ट्रपति की तरह, उपराष्ट्रपति भी प्रपना कार्य- 
काल समाप्त होने के बाद भी तबतक अपने पद पर बना रहता है जबतक कि उसका 
उत्तराधिकारी विधिवत्‌ अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता | श्रपने कार्यफाल से 
पहले यदि उपराष्ट्रपति चाहे, तो त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो मकता है । त्यागपत्र 
राष्ट्रपति के नाम भेजा जाता है । यदि राज्य सभा प्रपनी समस्त सदस्य सख्या के 
बहुणत से डप्रए्ट्रएलि के हट कद प्रस्ताद पशित कर दे कौर लोकतभा इससे 
भपनी सहमति दे दे तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है । पर 
ऐसा कोई प्रस्ताव १४ दिन की पूर्व सूचना के बिसा सदन के सम्मुख प्रस्तुत नही क्या 
जा सकता | 
वेतन, भत्त एवं सेवा की ग्रन्य शर्ते 

उपराष्ट्रपति को राज्य सभा का सभाषति होने के नाते वे वेतन और भत्ते 
मिलते हैं जो इस संविधान के लागू होने के बुरन्‍्त पूर्व संविधान निर्मात्री सभा के 
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अध्यक्ष फो'मिला करते ये । जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार--चाहे किसी भी 
कारण से सम्भाल लेता है, उस समय उसे राज्य सभा के सभापति होने के नाते कोई 
वेतन था भत्ता नही दिया जाता । इस काल में वह राज्य सभा के सभापति की 
हैसियत से काम भी नही करता । इस काल मे उसे राष्ट्रपति के पद के वेतन, भत्ते 
एवं भ्न्‍्य सुविधायें मिला करतों हैं। सस्द इस सम्बन्ध मे नियम बना कर वेतन, 
भत्ते, एवं सुविधायें निर्धारित कर सकती है । उपराध्ट्रपति भ्रपने कार्यकाल मे प्रग्य॑ 
कोई वेतनभोगी पद प्रहरा नही कर सकता । 


विरोध प्रध्ययन के लिए 
बसु डी० डी० 


सच्देव एव दुष्पा 
परामर 

शर्मा, एम० पीर 
पायली 


कमेन्द्रीज ग्यॉन दो कॉस्टीट्यूजन ग्रॉफ इण्डिया 
भाग-१ 

स्टडीज़ इन इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशत 

दी इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम 

दी गवर्नमेट झ्लॉफ इण्डियर रिपब्लिक 

दी कॉस्टीव्यूशन प्रॉफ इण्डिया 


१९ 
प्रधानमंत्री एवं संत्रिपरिषद्‌ 





प्रधानमन्नी 

संविधान ने देश की प्रशासकीय व्यवस्था में प्रधानमत्री को एक विशिष्ट पद 
प्रदान किया है। प्रधानमत्री को प्रायः बराबर वालो मे प्रथम (शितगा05 ताश 
ए८८४) बहा गया है ५ किन्तु शायद ग्रघानमत्री की स्थिति इस कथन से सही रुप 
में अभिव्यक्त नही होती ) प्रन्य मत्रियों से उसको स्थिति भिन्न है । ग्रन्य मन्री उसके 
परामशं से ही नियुक्त होते है। यह बात अलग है कि कुछ ऐसे मन्नी होते हैं जिन्हे न 
चाहते हुए भी प्रधानमत्री को मत्रिमण्डल मे सम्मिलित करना पड़ता है क्योंकि उन्हे 
मत्रिमण्डल मे न रखने पर दल मे ही फूट पड़ जाने का भय रहता है भौर इससे स्वय 
प्रधानमत्नी की स्थिति कौ सफट पंदा हो सकता हैं। उसका त्यागपत्र सारे मत्रिपरिषद्‌ 
का त्यायपत्र होता है। भन्य मंत्री समस्त सरकार का प्रतिनिधित्व करने का दावा 
मही कर सकते जबकि प्रधानमत्नी समस्त सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ॥ 

मत्रिपरिपद्‌ का प्रधान होने के साथ ही, प्रधानमत्रो राष्ट्रपति का प्रमुख 
परामशंदाता होता है । प्रधानमत्री का यह दायित्व है कि सम्पूरं मश्रिपरिषद्‌ एकमत 
होकर काम करे ॥ विभिन्न मत्रियों एवं विभागों के मतभेदों को दूर क रमा प्रधानमंत्री 
काही बाम है ( यदि ऐसा न हो तो मत्रिमण्डल के सम्मिलित उत्तरदायित्व का कोई 
महत्त्व ही नहीं रह जाता । प्रधानमंत्री यह भी देखता है कि सरकारी नीतिया राष्ट्र 
के हित प्रे पूरे विचार-विमर्श के बाद बनाई जाती हैं श्रौर उचित रूप से कार्यान्वित 
की जातो हैं । 

केन्द्रीय सरकार मे प्रधानमन्नी प्राय कार्यभार से दबा रहा है। प्रयम प्रधान- 
मत्री से श्रनेक विभाग भी, प्रपनी इन जिस्मेबारियो के अ्रतिरिक्त सभाल रखे थे । 

न्प प्रधानमत्रियों ने भी उन्हों का झनुकरगा किया है । इसके ग्रतिरिक्त प्रधानमंत्री 

लोकसभा का नेता भो होता है । कई वर्षों तक पण्डित नेहरू कांग्रेस प्रध्यक्ष और 
प्रधानमत्री के पदों पर एक साथ रहे। इग्लेड में प्रधानमत्रो ने इतने काम एक 
साथ बभी नहीं कक्‍्यि। वहा न तो प्रधानमंत्री बोई प्रशामकीय विभाग श्रपने हाथ मे 
रखता है भौर न हाउस प्रॉफ कॉमस्स वा नेठत्व करता है। फलतः उसका सारा 
समय सरकार एवं मन्व्रिमण्डल को नेतृत्व देने मे ही बोतता है। भारत में प्रधान- 
मत्रियों ने नेतृत्त का काम समय की कमी के वारण प्रायः अहनोषजनक दढग से 
क्या है। 
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इस सम्बन्ध में प्रशासकीय सुधार आयोग ने तीन महत्त्वपूर्ण युकाव दिये हैं : 

(प्र) प्रधानमंत्री की सहायता के लिए उप प्रधानमत्नी होना चाहिए। प्रपना 
प्रा सकीय विभाग सभालने के अलाबा उप अधानमंत्री को सरकार को सामान्‍य रूप से 
सभालने मे प्रधानमत्री की सहायता करनी चाहिए । 

सरकारी कामकाज चलाने के नियमों में उप प्रधानमत्नी के पद को मान्यता 
दो जानी चाहिए । 

(ब) प्रधानमत्री वो प्रमुख तियुक्तियो से सम्बन्धित होना चाहिए । उसे प्रमुख 
विभागों के सचिवों से मह्दीने मे एक बार ग्रलम-ग्रलग क्‍्रथवा एक साथ मिलना 
चाहिए । 

(स) प्रधानमंत्री क्रो सावारएत' किसी मत्राल्यय का कार्यभार नहीं संभालना 
चाहिए । उसका समय रामस्वय, देशभाल और भन्त्रियों को परामर्श देने मे बीतना 
चाहिए। 
मत्रिमण्डल 

एविधान में राष्ट्रपति वो कार्यकारिणी शक्तियों कौ उपयोग ते लाने, 
सहायता एवं परामर्श देते के लिए मत्रिपरिपद्‌ की व्यवस्था की गई है । मन्त्रिपरिषद्‌ 
वा प्रधान प्रधानसत्ती होता है। नये चुनाव के बाद राष्ट्रपति उस दल के नेता को 
प्रधानमम्धी बनने के लिए ग्रामन्त्रित बरता है. जिसका लोकप्तभा में बहुमत होता 
है। प्रन्य मन्‍्ती प्रधानमन्त्री के परामर्श से नियुक्त किये जाते हैं । मस्तियों के बीच 
विभागों का बंटवारा प्रधानमत्त्री के परामर्स से राष्ट्रपति करता है । 

सब्त्रिपरिपद्‌ मे धई प्रकार के भन्‍नत्री होते हैं। 

१. बेबिनेट के सदस्य (09967 'शीतइटः) 

२, राज्य मन्त्री (08॥ह८४ ० 5730) 

३ उप मन्त्री (0०फुपाए 'तवछांटा$) 

४. ससदोय सच्तिव (947]गाद्यांब77 5९०७९३7४) 

मन्त्रिपरिपद्‌ सामूहिक रूप स लोकसभा के श्रति उत्तरदायी होती है। मत्रि- 
परिषद्‌ तभी तक अपने पद पर रह सकती है जबतक कि उसे सदन वा विश्वात्त 
प्राप्त हो । यदि प्रधानमम्धी त्यामपत्र दे दे, ऋ्रथवा उसके विरुद्ध प्रविश्वास का 
प्रस्ताव सदन में पास हो जाए तो सम्पूर्ण मन्जिपरिषद्‌ त्यागपत्र दे देती है । 

कैबिनेट स्तर के भन्‍्त्री सरकारी नीतियों को निर्धारित करने मे सबसे महत्त्व- 
पूर्ण भाग लेते हैं ! प्राय वे प्रशासन के बढे विभागों के प्ध्यश् होते हैं । हमारे देश 

में रक्षा, गृह, वित्त, विदेशी मामलो का विभाग सर्देव से ही कंबिनेट के सदस्यों के 
ह्वायों मे रहे हैं * 

कैबिनेट का, जो सम््रिपरियद्‌ वा अस्यस्तर होता है, प्रशासकीय श्ट ससा मे 

सर्वोच्चि स्थान है । नीति के प्रश्नों पर झंतिप एव निर्शायात्मक रूप से फैसला व बिनेद 
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ही करती है। इसी पर भरकार के देस-रेख एवं विभिन्न विभागों में ताल-मेल बनाए 
रखने का दापित्य होता है। सरकार के सभी प्रशासकीय अगो पर कैबिनेट का 
नियत्रणा रहता है। सरकार के विभिन्न अगो की कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर 
रहती है. कि कँबिनेट श्रौर भन्य मत्री किस प्रकार पग्रपनी जिम्मेवारी निभाते हैं ( 
भ्रशासन की कार्य-कुशलता मत्रियों के नेतृत्व एवं निर्देश पर ही निर्भर करतो है । 
जनता का प्रशासन को निष्पक्षता एव कार्यकुशलता मे विश्वाप्त बवा रहे यह इस बाते 
पर मिर्भेर करता है कि मत्री कितने काय-कुशल भौर ईमानदार है । 
सत्रिपरिषद्‌ के सुचाह रूप से काम करने पर ही प्रशासरतिवा तब की कार्य 
कुशलता निर्भर करती है । ५६ सदस्यों के मत्रिपरिथद्‌ में भावनात्मक एकता एवं 
इष्टिकोश की एकता की कमी महसूस होती है । प्रशासकीय चोटी पर लिए गए 
निर्णय पूरे तौर से सारे विचार के बाद लिए जाने चाहिए, पर निरंय यधासभव 
बिना किसी प्रवार की देरी के लिए जान चाहिए । ग्रन्य विभागों से परामर्श लेने की 
जात निर्ंयों मे देरी के लिए बहाने के रूप में प्रस्तुत नहीं वी जानी चाहिए। कई 
बार एक ही विभाग में कई स्तर के मंत्री यथा फंवितेट मन्‍्त्री, उपमन्धी, ससदीय 
सचिव भादि के होते से उनमे पारस्परिक सम्बन्ध की समस्‍यायें पैदा हो जाती हैं । 
यदि कैबिनेट और मत्रिपरिषद्‌ में सदस्यों की सख्या कम हो, और उसके 
सामने भ्राने बाली समस्याप्रो पर पहले से विचार करके सारे दब्टिकोश ढग से इसके 
सम्मुख प्रस्तुत किये जायें तो नि्ंय जल्दी लिए जा सकते हैं। चौथे प्राम चुनावों के 
पहले तक केर्द्रीय मस्त्िमण्दल के सदस्यों की धख्या १२ से १६ तक हुम्रा करती थी। 
चौथे ग्राम चुनाव के बाद यह सझ्या बढ कर १६ हो गई हैं। चौथे श्राम चुनावों से 
पहले राज्य मन्जियो की सख्या ११ से १८ के बीच हुआ करती थी । बतंमान सख्या 
१७ है । उपमन्धत्िपों की सख्या पहले १६ से २२ के बीच रहा करती थी । वर्तमान 
भ्रस्या २० है। दूसरे और चौथे भाम चुनावों के बीच मन्त्रिथरिषद्‌ वी सख्या ४६ से 
५३ के बीच रहा करतो थी । वतंमान सख्या (नवम्बर, १६६७) ५६ है । 
राज्य मस्त्री छोटे-छोटे प्रशासकोय _विभागों को सभाजते हैं जैगे सामुदायिक 
विकास, पचायती राज प्रादि | वई बार ये बड़े विभागों में सन्त्रियो की सहायता के 
लिए भी रछे जाते हैं। राज्य मन्त्रियों के पद का विक्रास इस कारण हुप्रा कि वे 
चरि<्छ मन्त्रियों को कार्य-सम्पादन मे सहायता कर सके । इससे कैबिनेट के सदस्यों 
की सत््या पर भी नियन्नण रसा जा सकता था क्योकि कम महत्त्वपूर्ण विभाग राज्य 
स्त्रियों को स्वेतत्र रूप से दिये जा सकते थे | इत मस्नियों को समय-समय पर जद 
कैबिनेट उनके विभागों पर विचार करती है, कैवितेंट की बेठकों से निमजित किया 
जाता है । 
पभी द्वाल के वर्षों मे ऐसे राज्य मन्त्रियों की सख्या मे जो स्वतत्र रूप से 
विभाग सभाल रहे हैं काफी कमी हुई है। प्रधानमस्त्रो शास्त्रों के काल मे १६६४- 
६६ मे पाठ ऐसे मन्त्री थे । भ्रद इनकी संल््या घट कर केवल दो रह गई है । 
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राज्य मन्तियों को स्वतेंत्र रूप से निर्णय लेने का ग्वसर दिया जाना चाहिए। 
कैवल वे ही मामले कैबिनेट मम्तियो को भेजे जाने चाहिए जिनमे महत्त्वपूर्ण नीति 
सम्बन्धी समस्याएं निहित हो ॥ 

उपभन्त्री स्वतत्र रूप से विभाग नहीं सभालते।ये किसो बहे विभाग मे 
बैविनेट के मन्‍्त्री के सहायक के रूप मे काम करते हैं। बड़े विभागी में कई उप- 
मन्‍्दी होते हैं । 

ससदीय सचिव, कैबिनेट सदस्य, राज्य मन्त्री, उपमन्त्री की सहायता करते हैं। 
बड़े विभागों से कई समदीय सविव होते हैं । 

उपमस्त्री गौर समदोय सचिव के पद पार्टी के राजनीतिज्ञों को अशिक्षण देते 
के विचार से रसे जाते है । झनुभव होने पर कार्य-कुशलता तथा पार्टी मे उतकी स्थिति 
बे आधार पर उन्हे राज्य मन्त्री या केबिनेट मन्‍्त्री बनाया जाता है । 

चौथे ग्राम चुनावों के बाद सस्द सचिवों की नियुक्ति नहों की गई है । भोर 
मे ऐसे बंयिनट स्तर के मन्त्री ही है जो कैडिनट के सदस्य न हों । धत. ग्रब॑ भारत 
सरकार मे केवल तीव स्तर के ही भन्‍्त्री है--कबिनेट मन्त्री, राज्य मस्द्री एवं उप 
मन्त्री ॥ ऐसा प्रतीत्त होता है कि भ्रव उपमन्‍्वी का पद अवेक्षात्रिक हो गया है, क्योकि 
उनके कार् को ग्रव राज्यभन्नियों ने समाल लिया है । 

कई उपमन्तरियों को इसते वडी निराशा-सी है कि उन्हें प्रशासन के कामो में 
हाथ बटाने बा उचित झवसर नहीं मिल पाता | भारत सरकार मे ऐसे कोई मार्गे- 
दर्शक सिद्धान्त नही है, जिनके प्ननुसार उपमन्श्रियों को प्रशासन में उचित स्थान प्राप्त 
ही सके प्रोर वे अ्रपने स्तर के श्रयुत्तार उचित निंय ले सके । उपमन्धियो का काम 
कंविनेट सदस्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। जुलाई १६६७ में किये गए एक 
झ्रष्यवन से पता चलता है कि षेवल प्राथे ही उपमनन्‍्त्री कोई जिम्मेवारी का घाम कर 
रहे थे । २/४ उपमस्जी अपने विभाग के कंबिनेट मन्त्रियों की सहायता मात्र कर 
रहे ये । 

उप-मन्त्रियां के पद का उचित रूप से उपयोग हो इप्तके लिए यह प्रावश्यक 
है कि इते राजनीतिजों के लिए प्रशासकोध ट्रेनिंग का अवमर समभा जाएं। उतकी 
सेवाश्रो का इस प्रकार उपयोग किया जाए के वे भविष्य में राज्यमस्त्री और कैबिनेट 
मरप्नी वा पद सभाल सके $ इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें -- 

(मे) प्रशासन में कुछ मद्दस्वपूर्ण कार्यक्रमों था सीति को कार्यान्वित करते का 
प्रवस्तर दिया जाए, भ्रधवा 

(व) विभागीय भ्रशासव का एक न्नाग उन्हे सौंप दिया जाए जहाँ वे निम्न 
स्तर बे नीति सम्उन्धी निर्णय ले सके, अथवा 

(8) विभाण से सम्बन्धित सम्तदीय कार्य करते का भवस्तर दिया जाए । 

जिस्ी मप्री को एर था एक से झघिक विभाग दिये जा सकते हैं । विभाग का 
जाये साम्ब-धत सती, उपमत्री, समदीय सचिव एवं प्रधीवस्थ झधिवारियों के जिम्से 
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होता है $ विभाग के सारे कार्यों के लिए मत्री जिम्मेवार होता है । झ्राज के राज्य के 
बढते हुए कार्यों के संदर्भ मे यह जिम्मेवारी केवल कल्पित (फिलाया०७७) होती है 
क्योक्ति विभागो को कार्य इतना ग्रविक्र बड़ गया है कि कोई भी मत्री विभाग के सभी 
भामलो कौ देखभाल नहीं सकता । मत्री के नाम पर विभाग के गधित्रारीगण 
निणंय लेते है। जबतक कि कोई ऐसी बात में हो जाए जिमसे समद एवं समाचार- 
पन्नों मे विवाद खडा हो जाय, तो मत्री यही सममता है कि काम ढोक टंग से हो रहा 
है । मत्रियो के पास वे वो इतना समय होता है, छत इतनी तकती की योग्यता ही होगी 
है कि विभाग के सारे वामों वो समझ सकें और उस पर उचित निणंप ले मऊ़े । पर 
ससदार्मक शासन प्रणाली की परम्परा के प्रनुार चाहे निर्णय जो भो ले जिम्मेबारी 
मत्री को ही होती है । स्वस्थ परम्पराग्रों के प्रनुसार समद में वाद-विवाद के समय 
लागरिफ सेवा के सदस्यो का नाम छेना श्रनुचित समभा जाता है। क्योकि वे झ्रपनी 
सफाई मे कुछ भी नही कह सकते । मुदडा काड में के० एम० मु शी ने छागला ग्रायोग 
के सामने यह निविदाद रूप से स्रिद्ध कर दिया था कि विभाग के ग्रधिक्षारियों के कार्यों 
कै लिए मश्री ही उत्तरदायी हैं। इसके फलस्वरूप श्री टी० टी० दृष्णमाचक्यरी को 
मन्रीमण्डल से त्यागपत्र देना पडा था । 


कैबिनेट समितियां 
कैबिनेट की € स्थायी समितियां हैं । 
आ्राम्तरिक मामले 
वेदेशिक मामले 
सुरक्षा 
मूल्य, उत्पादत एबं निर्यात 
परिवार नियोजन 
कृषि भोर खाद्य 
परयेंटन एवं यातायात 
संसदीय मामले 
नियुक्तियाँ 


मार्च १६६७ में समितियों की सस्या १३ थी। दुछ समितियों की बैठवे 
नियमित रूप से मही होती । बहुत से महत्त्वपूर्ण विषय उपरोक्त समितियों बैं सीमा- 
क्षेत्र से बाहर रह जाते हैं । समितिया केवल उन्हीं मामलों पर विचार कर सकती हैं 
जो कंबिनेट प्रथवा विभागीय मन्‍्त्री मे उनके सम्मुख विचारार्थ भेजो हो । 

प्रशासकीय सुधार समिति के एक भ्रध्ययन दल ने ११ सम्रितियों को सस्तुति 
को भौर यह भी कहा कि कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न जैसे प्रशासन, केर्द्र-राज्य सम्बन्धी, 
विज्ञान भौर टैबनोलॉजी, वाशिज्य, सचार झ्ादि भी समितियों को प्रधिकार सीमा के 
भीतर लाये जाने चाहिए ।॥ ग्रध्यवन दल ने यह भी कहा कि समितियों में प्राठ से 


श्७६ लोक-प्रशासन' सिद्धान्त एवं व्यवहार 


ग्रधिक सदस्य नही होने चाहिए | 


प्रणशासकीय सुधार झायोग ने श्रष्ययत दल को इन सस्तुतियों को मौटे तौर 
पर मान लिया। झायोग ने निम्नलिखित ११ कंबिनेट समितियों को सिफारिश 
की है। 
- सुरक्षा 
- वैदेशिक मामले 

आशिक मामले 
'.. ससदीय मामले एवं जन सम्पर्क 
« खाद्य एव ग्रामीण विकास 
» यातायात, पर्यटन एवं सचार 
'. सामाजिक सेवायें (समाज कल्यारय एवं परिवार नियोजन के भाथ) 
वाशिज्य उद्योग एवं विज्ञान 
» थान्तरिक मामले (केन्द्र राज्य सम्बन्ध के साथ) 
* प्रशासन 
११ नियुक्तियाँ 

प्रशासकीय सुधार ग्रायोग ने यह भी सिफारिश की कि प्रत्येक कंविनेट समिति 
के साथ एक सचिबो की रामिति भी सहायता के लिए होनी चाहिए ताकि कँबितेंट 
समिति उन मामलो पर अपना समय नप्ट न करे जो सचिवों के स्तर पर तथ किए 
जा भते हैं । 

सचियों की सात समितियों की सिफारिश प्रश्चासकीय सुधार आयोग ने की हैः 
१. ससदीय मामले 
२- यातायात, पर्यटन एवं उडडयन 
३. साथंजनिक क्षेत के उद्योग 
४ कृषि एवं खाद्य 
५ 
] 
छ 
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ज्> 
० 


आपिक मामले 
बंदेशिक मामले 
आन्‍्तरिक मामले 


स्थायी समितियों के प्रलावा कैबिनेट की तदर्थ समितियाँ भी बनाई जाती हैं । 


विशेष प्रध्यपन के लिए 


बसु डो० डो० :... कोमेस्ट्रीय ग्लॉन दी क्रौसिटीस्यूजन पॉफ 
इण्डिया भाग-१ 
परामर ४ दी इण्डियन योलिटिकल पसिस्टम 


शर्मा एम० पीर 5 दो गवनेमेट झोंफ इण्डियत रिपब्लिक 


प्रधानसंत्री एवं मंत्रिपरिषद १७७ 


पायजी दी कौसटीव्यू शन ऑफ इण्डिया 
शर्मा एस० श्रार० हाउ इण्डिया इज गवर्नेड 
बी० वेकटराव दी प्राइम मिनिस्टर 


२० 
कबिनेट सचिवालय 





प्रग्रेजी शासन काल में सम्भाग प्रथा (9०7००) के प्रारम्भ के पहले गवर्तेर- 
जनरल श्र उनकी कौंपिल मिलकर प्रशासन का काम करते ये । कौंतिल परामर्स- 
दान्री समिति के रूप में काम करती थी । घ्व सरकार का काम बहुत बढ गया तो 
विभिन्न विभाग झलग-अलग कौंसिल के सदत्यो को सौप दिये गये । भव केवल प्रधिक 
महत्त्वपूर्ण मामले ही गवनेर तथा कौंसिल के सम्मुख सम्मिलित हप से दिचाराये 
प्रस्तुत किए जाने लगे । 

गवर्नर जनरल वी कार्यक्षारिणी समिति के सचिवालय का प्रधान गवर्नेर 
जनरल वा निजी सचिव होता था । पर वह समिति की बैठकों मे हिस्सा नही लेता 
पा । लाडं-विलिगडन ने इन बैठकों मे निजी सचिव को प्रामत्रित करना प्रारम्भ 
किया। धीरे-घीरे इस प्रथा की रूडे बन गई और सत्‌ १६३४ में उसे कार्यकारिणी 
पमिति का पदेन सचिव बता दिया गया । 

सन्‌ १६४६ मे प्रत्तरिम सरकार की स्थापना के समय कार्यवारिणो समिति 
के सचिवालय का नाम बदलकर कंविनेट सचिवालय कर दिया गया । स्वतंत्रता 
प्राप्ति के बाद कंविनेट सचिवालय को सचिवीय सहायता के अतिरिक्त विभिन्न मत्रा- 
लथो के फार्यक्षमों में समन्वय स्थापित करने का काम भी मिल गया । जब सद्‌ 
१६४७ में मजिभण्डल मे रक्षा समिति का निर्माण हुआ तो कंविनेट सचिवालय मे 
सैनिक कक्ष की स्थापना की गई, ताकि रक्षा समिति को सचिवीय सहायता प्राप्त हो 
सके । सब्‌ १६५० में केवितेट सचिवालय से आर्थिक कक्ष की स्थापना पहले से ही की 
जा चुकी थी। सब्‌ १६४४ मे सगठन एवं पद्धति विभाग (08ककांड्शों०0 6 
(005 [श807) ढंबिनेट सचिवालय की अधीनता में स्थावित कया गया। 
सब्‌ १६६१ में कंविनेट से सचिदालय में साँख्यिकी दा विभाग खोला गया। सच 
१६६४ मे प्रामूचना कक्ष (72॥॥8८४०८ ए४॥॥४) को स्थापना की गई। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वततरता प्राप्ति के बाद से कैबिनेट सचिवालय 
का निरन्तर विकात्त होता गया है। इसके उत्तरदायित्व दिनो-दिन बढ़ते गये हैं। नये 
विभागो तथा कक्षो वो स्थापना की गई है। यह बात दूसरी है कि कुछ काम जो 
प्रारम्भ में इस सचिवालय को दिये बये ये वे बाद मे ग्रस्थ विभागों को दिये गये हैं । 
जँसे, भाधिक कक्ष सव्‌ १६५५ में मुख्य सचिवालय में मिला दिया गया । संगठन एवं 
पद्धति का विभाग १६६४ मे गृह मंत्रालय को दे दिया यया । 


- कैबिनेट सचिवालय श्छह 


सचिवालय के कार्य 

यह सचिवालय निम्नलिखित कार्य करता है : 

१. यह कैबिनेट को बैठक को सचिवीय सहायता पहुँचाता है । उतके बंठक 
की कार्यवाही का विवरण (0/॥ए69) तैयार करता है ॥ 

२. कैबिनेट की स्थायी रामितियो यथा रक्षा समिति, प्रान्तरिक मामलो की 
समिति, परिवार नियोजन समिति, वैदेशिक मामलो की समिति भ्ादि को भी सचिवीय 
सहायता पहुँचाता है । 

३. यह सचिवो की समितियों तथा कंब्निट या किसी कंबिनेट कमेटी द्वारा 
नियुक्त समितियों एबं उप सम्रितियो को भी सचिवीय सहायता पहुँचाता है । 


४, सरकार की प्रमुख प्रशासकीय बीतियो एक प्रोग्रामो मे समन्वय स्थापित 
करता है | यहू उन मामलो पर ध्यान देता है, जिनमे सारी कंबिनेट सम्मिलित रूप 
से तथा प्रधानभन्त्री विशेष रूप से रुचि रखते हो । 


५. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य भत्रियों को प्रमुख प्रशासवीय गति- 
विधियों से भ्रवंगत कराता है। इसके लिए मासिक तथा समय-समय पर विशेष 
विवरण तैयार करबाता है । 

६. विभिन्न मत्रालयो एवं विभागों के बीच कार्य विभाजन भी इसी वा 
उत्तरदायित्व है । 

७. विभिन्न मन्‍्त्रालयों के बीच मतभेदों को दूर करने का प्रयाप्त करता है 4 

४. इस प्रकार की प्रशासकीय कार्यवाहियो पर ध्यान रखता है जो एक से 
भ्रधिक विभागों या मस्त्रालयों पर ग्रसर डालती है । 

६. सचिवालय का सारियकी विभाग साहियको के एकत्रीकरणा के सम्बन्ध में 
मानक स्थापित करता है । 

१० कंब्िनेट के निएंय उचित रूप से बार्यान्विस हो रहे हैं या नहीं यह 
देखना भी इस सचिवालय का ही काम है । सचिवालय प्रति माह कंबिनेट के सम्मुख 
एक विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमे यद्द बताया जाता है कि विभिन्न मस्जालयों ने 
कैबिनेट नणांयो को कार्यान्दित करने में क्वितनी प्रगति की है । 

११. इस सचिवालय मे सब्‌ १६६७ में एक विशेष प्रधिकारी की नियुक्ति की 
गई है, जिसका उत्तरदायित्व यह है कि वह कैविनेट निर्णयों को शीक्रतापुर्वक 
कार्यान्वित करवाये । प्रारम्भ से ही इस पद पर सयुक्त सचिव के स्तर का भ्रधिकारी 
नियुक्त क्या गया है । जहा कही भो वहू निर्ायों के कार्यान्वित होने मे देर देखता है 
घह सम्बन्धित मन्त्रालय से सम्पर्क स्थापित करता है तथा देरी के कारणो को दूर 
करने का प्रयास करता है । 
संगठन 

कुबितेद सचिवालय सीधे प्रधानमन्त्री की झघीनता मे काम करता है । सबि- 


श्८० लोक-प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार 


चालय का प्रशासकीय प्रधान कैविनेट सचिव होता है । दँजिनेट सचिवालय में दो 
विभाए हैं । 

(ञ्र) कैबिनेट सम्बन्धी मामलों का विभाग 

(ब) साख्यिकी विभाग 


(आर) कैविनेट सम्बन्धी मामलों का विभाग 
इस विभाग में तीन कक्ष हैं । 


३. तागरिक कक्ष 

२. सैनिक कक्ष 

३. प्रासूचता कक्ष 
इन कक्षों मे प्रमुख अधिकारी निश्नलिम़ित है $ 
१. सिविल विग -- 
सचिव ६५ 
अतिरिक्त सचिव १ 
महा निदेशक १4 
सपुक्त सचिच र्‌ 
प्रति सचिव ६; 
अबर सचिव २ 
अनुभाग प्रधिकारी ५ 
२ संनिक कक्षः--- 
प्रति सचिव १ 
निदेशक 4 


स्टाफ अ्रधिकारी (लेफ्टिनेंट कर्नल के पद के) € 
वज्ञासिक प्रध्रिकारी १ 

स्टाफ पभ्रधिकारों (मेजर के पद पर) ७ 

३. भासूचना फक्ष:-- 

प्रति सचिव हू 

स्टाफ भ्रविकारी._ हे 


(ब) साह्यिकी विभाग 
इस विभाग में तिस्नलिखित प्रमुप अ्रविकारी हैं -” 


सचिव डृ 
निदेशक 4 
प्रति सचिव १ 
भवर सविव ु 
अनुभाग प्रधिकारी ६ 


कैबिनेट सचिवालय श्द्ररु 


इस विभाग मे दो संलग्न कार्यालय भी हैं। 

१. केन्द्रीय सॉस्पिको रागठन-- नई दिल्ली ((वल्मााण $्वााझास्यों 0789- 
प्रांहक्षाणा), ८७ 72॥7 इसकी स्थापना सत्‌ १६४७ में की गई थी । इसके प्रमुख 
कार्य निम्नलिखित हैं । 

(प्र) नियोजन, क्रपि ग्रादि से सम्बन्धित साख्यिकी एकत्रित करना 

(ब) राष्ट्रीय जाय का अनुमान 

(स) साल्यिकी के दार्य के लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण 

(द) राज्यों एवं केन्द्र सरकारों द्वारा एकत्रित साँख्यिकी प्रॉकड़ो का समस्वय 

(द) साझियिकी प्रकाशन 

इस कार्यालय का प्रधान निदेशक है जो पदेन संयुक्त सचिव भी होता है। 

३. कम्पूटर सेन्दर--नई दिल्ली ((०णएपा८ः 0७॥॥०, ०८७ 0०0) इसकी 
स्थापना १६६६ में को गईं थी इसका कतेंब्य सरकारी सगठनो को ग्राँकडो का रिकार्ड 
तैयार करने में सहायता पहुंचाना है । इसके श्रलावा ग्ररकारी क्षेत्र मे स्थित उद्योगों 
को भी प्रॉकडो का रिकार्ड तैयार करने मे मदद देता है । 

साहिपकी विभाग में एक प्रधीनस्य प्रधिकारी भी है। इसका नाम राष्ट्रीय 
चयन सर्वेक्षण का निदेशक ([0॥60079:6 0०7 ७४009 59796 8097969) है । 
यह नई दिल्ली भे स्थित है। यह योजना तथा ग्रग्य सरकारी विभागों के उपयोग के 
लिए यादृच्छिक प्रत्तिचयन के ग्राधार पर साहियिकी आ्ॉँकड़े एकत्रित करता है । इस 
निदेशालय का श्रधान महा निदेशक (एगार्श 600) होता है । 


विशेष प्रध्ययन के लिए 
इब्डियन इ स्टीट्यूट ऑफ दी झारगेनाइजेशन श्रॉफ दी गवर्नंमेट प्रॉफ 
पब्लिक एडमिनिस्ट्रंशन इण्डिया 
सचदेव एण्ड दुभा स्टडीज़ इन इण्टियन एडमिनिस्ट्रेंशन 
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सचिवालय 





भारत सरकार के मुख्य कार्यालय को केन्द्रीय सचिधालय कहा जाता है। 
जिटिश शासनकाल्ष में इसे इम्पीरियल सेक़रटेरियट कहा जाता था | यह नई दिल्‍ली 
में स्थित है। राष्ट्रपति भवन के उत्तर और दक्षिगण्य में दार्थ एप साउथ ब्लाक नामक 
दो विशाल भवनों मे मुझ्य रूप से स्थित है । 

सचिवालय मत्रालयों मे वेंटा हुप्रा है। जैसे ग्रृह मन्त्रालय, रेल मस्त्रालय 
भक्रादि | मब्त्नालय एक मन्‍्त्री के ग्रदीन होता है ) एक मस्त्रालाय मे एक या एक से 
भ्रधिक विभाग होते हैं । रेल, ग्रह श्रादि एक विभाग दाले मन्त्रालय हैं । खाद्य एवं 
कृषि, सूचना भौर प्रसारण दो विभागों वाले मस्त्रालय है। खाद्य एवं कृषि मस्त्रालय 
में एक खाद्य विभाग प्रौर दूसरा कृषि विभाग है। इसी प्रकार सूचना एवं प्रसारण 
सस्तालय में एक सूचना विभाग और दूसरा प्रसारण विभाग है। वित्त मन्त्रालय मै 
चार विभाग यथा राजस्व एवं वीमा विभाग, भाथिक मामलों का विभाग, बैंकिंग 
विभाग तथा व्यय विभाग हैं । 

विभाग का प्रधान सचिच होता है। वुछ विभागों में भ्रतिरिक्त सचिव तथा 
विशेष सचिव भी होते हैं। सचिव विभाग का प्रमुस भ्रधिकारी होता है। वह सारे 
विभाग पर प्रपना नियतश्रण रखता है। सचिव को जिम्मेवारिया मुख्य रूप से यह 
होती हैं : 

(१) नीति एव प्रशासन के मामलों से बह मत्नी का प्रमुख परामर्शदाता है । 

(२) सारे विभाग की कार्यकुशलता की जिम्मेबारी प्रमुख रूप से सचिव पर 
ही होती है । 

(३) सचिव ही जन-लेखा समिति के सम्मुख विभाग का प्रतिनिधित्व करता 
है १ अतिरिक्त एड शयुक्त सल्दिव को सिलाएए के एक इक्ष बंद कार्येशार दिया जाता 
है | इस हिस्से के लिए उस्तकी जिम्मेवारिया सचिव के समान ही होती हैं । बह भ्रपनी 
फाइलें सीधे मत्री के पारा भेजता है । ऐसा प्रवस्घ किया जाता है.कि ये फाइलें मती 
से वापस प्रात समय सचिव से होती हुई विभाग में आयें ताकि विभाग वी नीतियो 
से सचिव भ्रवगत रह सके ) ह 

उपसधिव प्तचिव, झतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव को प्घीनता मे ही काम 
करता है ॥ वह दो या तीन शाखाग्रों (827०४८५) का काम देखता है । ह्वतत्र रूप 
से उसका कोई उत्तरदायित्व नही होता । बद ग्रपनी फाइलें उपरोक्त अधिकाएियों के 


सचिवालय श्द्दे 


द्वारा ही मन्त्री तक प्रेषित करता है । 

अवर सचिव एक शालत का काम देखता है ! एक प्रवर सचिव की शास्तरा मे 
दो अनुभाग होते हैं। झवर सचिव उप-सचिव के नियत्रण मे काम करता है श्ौर 
पभ्रपनी सारी फाइलें उप सचिव के पास भेजता है। 

सचिव, अतिरिक्त सचिव, सयुक्त सचिव और उप सचिव भारतीय भप्रशासकीय 
सेवा के सदस्य होते हैं । चू'कि भारत सरकार का निज का प्रशासकीय सेवा का कोई 
सबर्ग (0०07) नही है भ्रतः ये अधिकारी राज्य सरकारो से सेबावधि पद्धति 
(पए८ाण्ा० 59 शंका) पर प्राप्त किये जाते हैं । भारत सरकार में अपनी ग्रवधि समाप्त 
करने पर ये अपने राज्य सरकारो मे लोट जाते हैं। पभ्रदर सचिब शभौर झनुभाग प्धि- 
कारी केद्रीय सरकार की स्थायी सेवा मे होते हैं । 

विभाग का निम्न स्तरीय भाग कार्यालय कहा जाता है। कार्यालय में प्रनुभाग 
अधिकारी, सहायक, उच्च विभाग लिपिक और निम्न विभाग लिपिक होते हैं । उनके 
ग्रतिरिक्त चनुर्ष वर्मीय कर्मचारी होते हैं ! 

प्रधीक्षक या ग्रनुभाग अधिकारी श्रपने प्रनुभाग का अध्यक्ष होता है। यद्यपि 
चह राजपत्राक्ति अधिकारी है, पर उसकी जिम्मेबारी मामूली-सी ही होती है । वह 
वास्तव में भ्रधान लिपिक होता है । बह अपनी सारी फाइलें ग्रवर सचिव के पास 
भेजता है । 

अधीक्षक की जिम्मेवारिपाँ निम्नलिखित हैं 

(१) अपने विभाग से लिपिको भ्रौर सहायको पर नियत्रण रखता है । 

(२) यह देलता है कि टिप्पणी झौर प्रालेख प्रादि तथ्यों की हृष्टि से ठीक 
हैं। दिना उसके हस्ताक्षर के किसी प्रालेख या टिप्पणी को प्रस्तुत नहीं किया 
जा सकता ॥ 

(३) उच्च पद त्रम के अधीक्षक छोटे-छोटे मामलों में भ्रपने स्तर पर ही 
निर्णय लेते हैं । 

सहायक निम्नलिखित कार्य करता है 

१. पूर्व निर्णय (?7६०९०९॥४) एकत्रित करता है । 

२ सबन्धित नियमों एवं ग्रादेशो की जाँच करता है कि वे विशिष्ट मामले में 
लागू होते हैं वा नही । 

है. निरणणंय के लिए परामश् देता है । 

उच्च विभाग लिपिक को जिम्मेवारिया निम्नलिजित हैं; 

१. पहले के सम्बन्धित कागज्ञों को एकत्रित करता 
- रजिस्टर आदि को पूरा करना 
- पत्र भेजना 
साधारण मामलो में टिप्पणी तेयार करना ॥ 
« साधारण मामलो के निर्णायो पे सहायता देता # 


स्व न*॑ इन एुए 


श्पोड लोक-प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार 


निम्न विभाग लिपिक उच्च विभाग लिपिक के लिए बताये गये पहले तीन 
कामों को करता है । 

कार्यालय (०70८) सचिवालय के सग्ठन का स्थायी अग है । आफिस पूर्व 
निर्देशों, झाज्ञाग्रो, नियमो, पूर्व निणंयों झ्रदि के विपय मे अधिकारियों को सूचता 
देता है। चूंकि निर्णय लेने वाले श्रधिकारी सेवावधि पद्धति पर प्राप्त बिये जाते थे 
अत ग्राफिस का यह उत्तरदायित्व हो जाता था कि वह्‌ विभाग के कामो, तियमो, 
पूर्व निर्देशों, प्राज्ञाप्रो, पूर्व निर्शायो को उन्हे बताये, जिससे उनके आधार पर वे निर्णय 
ले सकें । 

आफिस मुख्यतया निम्नलिखित काम करना है : 

१ प्रशासकीय निर्णायो भे निरतरता बनाये रखता है । 

२. फाइलो आदि को उचित रूप में सभालता है । 

३. पूर्व निर्शयों को बताता है । 

४. प्रधिकारो, निपम-उपनियमों को बतलाता है । 

किसी भी विभाग में अधिकारी की कार्यक्रुशनता सीधे तौर से प्राफिस की 
कार्यकुशलता पर निर्भर करती है । यदि ग्राफिस सही सूचनाएं सही समय पर देता है 
तो निर्णय जल्दी होता है । यदि इनमे देरी लगती है तो निर्णय भी देर से होता है। 

सचिवालय का सगठत झ्ाज भी प्राय वैसा हो है जेसा स्वतत्नता प्राप्ति के 
पूर्व था । अन्तर केवल इतता ही है कि पहले सचिवालय विभागों मे सगढित था। 
अब यह मन्त्रालयों में सगठित हैं । पहले विभागों के राजनेतिक प्रधान गवर्भर जनरल 
की कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे ) पर अब मम्त्रालयो के प्रधान केबिनेट मत्री 
एवं राज्य मत्री हुआ करते हैं । विभागों मे सचिव, सयुक्त सचिव, उप सचिव, भ्रवर 
सचित, ग्रभीक्षक, उच्च विभाग लिपिक, निम्त विभाग लिपिक पहले की भाँति श्राज 
भी हैं। विभागों का आन्‍्तरिक सयठन एवं प्रशासन पहले जैसा ही है । उतकी कार्य- 
विधि भी प्राय. पहले जंसी ही है । 

सचिवालय मे स्वतत्रता श्राप्ति के बाद विभागो की सख्या एवं विभिन्न स्वर के 
अधिकारियों की सख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। सचिवालय मे इस समय ४० विभाग 
हैं। जबकि सत्‌ु १६४७ और सत्‌ १६५७ में विभागों वी सख्या क्रश १८ और २४ 
ही थी । सचिवालय में पदले सत्‌ १६४८ में जहाँ केवल ६००० झादमी काम करते 
थे, बहा सब्‌ १६६७ मे १५००० ब्रादमी काम कर रहे थे। नीचे की तालिका से 
विभिन्न स्तर पर अ्रधिकारियों की सख्या में वृद्धि का कुछ ज्ञान होता है ' 


पद | १६४८ | १६६७ | ५८ 
सचिव, भ्तिरिक्त सचिव, है 
विशेष सचिव, सयुक्त 
सचिव 


द््ड रण्६ ३ गुने से अधिक 











सचिवालय श्र 














पद | ह्६्४८ | १६६७ | ह 
उप-सचिव | छाई... ३०३ | प्रायः साढे तीन गुना 
प्रवर सचिव _ [ र१४ | इ४श७ | २ गुने से अधिक दे 
अनुभाग अ्रधिकारो | डड२ | २६४३ प्रायः साठे छः गुना से अधिक 
(सब १६६५) 





अब भ्रफसरो एंव कमंचारियों की इस बढ़ती हुई सख््या के कारणो पर विचार 
किया जाना चाहिए । इसके कई कारण हैं, जैसे-- 

१. स्वतत्॒ता प्राप्ति के बाद सरकार ने विकास भौर लोककल्याण के बहुत 
मे कामो को अपने हाथ में ले लिया है। फलत कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि 
हुई है। 

२, सचिवालय ने कई काम ऐसे ले रखे हैं जो वास्तव मे स्विवालय के न 
होकर कार्यकारी विभागों के हैं । 

३, केन्द्र रारकार ने अपने ऊपर कुछ ऐसे काम भी ले रले हैं जो बारतब में 
शज्य सरकारो के हैं। फलस्वरूप ऐसे काम राज्य सरकार एवं केन्द्र श्रकार दोनो ही 
स्तर पर किए जा रहे हैं । 

४. मौकरशाही में फैलने व बढ़ने की अ्रवृत्ति होती है। पाकिस्सन ने इस 
सम्बन्ध में कुछ मनोरजक प्रध्ययत किये है । 

भ्रशांसकीय श्य|खला मे सचिवालय का बडा महत््वपूर्णो स्थान होता है । यह 
माधारणत निम्नलिखित कार्य करता है-- 

१. मन्ध्रियों को नीति निर्धारित करने एवं समय-समय पर उन्हें प्रावश्यक्ृता- 
तुसार परिवर्तित करने में सहायता पहुँचाता है । 

२. काहून, नियम एवं उपनियम्रों ग्रादि की रूप-रेखायें तैयार करता है । 

३. विभागीय कार्यक्रम तैयार करता है । 

४. (अर) मन्ध्रालय के कार्यों पर वित्तोय नियत्रण रखता है । 

(ब) कार्यक्रम गोजनाग्रो आ्रादि को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति 
देता है | 

४. भीतियो एवं कार्यक्रम के कार्यान्वित होने पर नियत्रणा रखता है । यह 
देखता है कि निदेशालय उचित रूप से कार्यक्रमों को सचिदालय के निर्देशों के प्रचुमार 

वार्पानवित कर रहा है अथवा नहों॥ यह समय-समय पर कार्य क्रमो का मूल्याकन भी 
करता रहता है) 

६. सीतियो मे विभागीय एवं अन्तविभागीय समन्वय स्थापित करता है ॥ 

राज्यों के प्रशासन से सम्बन्ध बनाये रखता है ॥ 

७. विभाग मे कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढाने का प्रयत्न करता है, साथ 
ही संस्थागत बायकुशलता भी बढाने का प्रयास करता हैं। 
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८, मन्त्रियों को ससदीय जिम्मेवारियाँ निभाने मे सहायता करता है। 
सचिवालय पद्धति में लोगों ने निम्नलिखित दोष बताए हैं-- 

१. सचिवालप्र मे बहुत अधिक कर्मचारी हो गए हैं। उपरोक्त तालिका से 
इस की पुष्टि होती है। सचिवालय मे जितना काम है उस दृष्टि से इतने लोगो का 
होना प्रतावश्यक है | 

३. सचिवालय कार्यक्रमो के कार्यान्वित करने में देरी लगा देता है। कार्यक्रम 
जब सम्बन्धित कर्मचारियों परे सचिवालय में आते हैं तो उस पर छोटी-छोदी बातों 
को लेकर ग्रापत्तियाँ उठाई जाती हैं ! 

३ सचिवालप के कर्पेचारियों को यह ग्रनुभव नहीं रहता कि वास्तव से 
स्थावहारिक रूप मे क्‍या कठिसाइयाँ आती हैं । वे सचिवालय से बैठकर नियमों एवं 
पूर्व व्यवहार के प्राधार पर बिता स्थानीय दशाप्री को समकेनबुके ग्रापत्तियाँ उठा 
देते हैं । 

४. विभाग के तकनीकी अधिकारियों के साथ झनुचित व्यवहार होता है। 
सचिवालय में प्रायः सामान्य विचारक (0०४०7०॥0) होते हैं जो तवनीकी ह्टिकोण 
को समझ सकते में असमर्थ होते हैं। 

इन दोषों के होते हुए भी सचिवालय ने प्रशासन के लिए कुछ बढ़े ही महत्त्व 
पूर्स कार्य किए हैं, जँसे-- 

१ विभिन्न मस्त्रालयों में समस्वय स्थापित करने मे बडा महत्त्वपूर्ण योगदान 
दिया है । 

२. भमन्त्रियों को संप्तद के प्रति जिम्पेवारिया निभाने मे सहायता दी है । 

३. सारे प्रशासत को मन्त्रियों के भ्रादेशो के अनुसार चलने को बाध्य किया 
है। यदि सचिवालय न हो तो कोई देखने वाला नही रह जाता कि विभाग में कैबिनिट 
आर मन्त्रियों के प्रादेशों का पालन किया जा रहा है या नही । 

४ प्रशासन में निरतरता बनाएं रखता है। यदि पहले किसी प्रदत पर एक 
निएय हो गया है तो सचिवालय यह देखता है कि वैसे ही मामले मे उसी प्रकार का 
निणंय दुबारा हो । 

४. सारे मंत्रालय के प्रशासन को नियत्रण मे रकक्‍्खा है भौर श्रशापत को 
सतुलित रूप से चलते मे योगदान दिया है । सचिवालय ने समय-समय पर भावश्य- 
कतानुसार भपने प्राष्तप मे बदलने -का भी प्रयास क्या है, जैसे -- 

१. अपने काम करने के तरीको मे सुधार किया है । निर्ोय लेने में सम्बन्धित 
भ्रशासवीय स्तर कम करने वा प्रयास जिया है। यदि पहले चार स्वर निरंय लेने में 
भाग लेते थे तो शव दो या तोन ही स्तर भाग लेते हैं । 

३. मंत्रालयों, विभागो भ्रादि को झ्धिक प्रान्तरिक स्वतत्रता [वाटाएो 


980(१070779) दी है जिमस्े उन्हे निर्शोयो के लिए पग-पग पर सचिवालय का मुह न 
जोदहना पड़े । 


सचिवालय श्द७ 


३. सचिवालय एवं गैर सचिवालय सस्थाग्रो के बीच की खाई कम करने का 
प्रयाप क्या है । गैर सचिवालय सस्थाओ्रो के प्रघानों को सचिवालय क्के 
भ्रधिकारियो का दर्जा दिया है जैसे महा निदेशक, भारतीय कृषि भ्रनुसंधान परिषद 
को पदेन प्रतिरिक्त राचिव का पद दिया गया है । 
सचिवालय की कार्य पद्धति 

मंत्रालय या विभाग में जो भी पत्र आदि पाते हैं वे केन्द्रीय पंजीयन 
(एक्षाए४ं ए६/879) में लिए जाते हैं। प्राप्त पत्रो के लिए रसीद दी जाती है । 
कैन्द्रीय पजीयन उन्हें सम्बन्धित भनुभागों मे भेज देता है । 

अधीक्षक प्राप्त पत्रों को दो भागो मे बॉटता है । 

प्रारम्भिक जो नये मामलो से सम्बन्धित हैं भ्रौर जित पर पहले से पतन्न- 
व्यवहार नही हो रहा है । 

उपसगी जो पुराने मामलो से सम्बन्धित हैं ग्लौर जिन पर पहले से पत्र 
व्यवहार हो रहा है । 

प्रारम्भिक पन्नों को पुन: दी भागो में विभवत क्या जाता है। 

१. ऐसे पन्न जिसमे काफी छानबीन की झावश्यकता है सौर जिन पर एक 
महीने के भीतर निणंय नहीं लिया जा सकता । 

२. प्नन्य पत्र 

इसके बाद प्रधीद्षाक पत्रों को राम्बन्धित सहायको के पास भेज देता है * यदि 
कोई गम्भीर मामला हो तो ऐसे पत्र को झधीक्षक या तो स्वय भ्रपने हाथ में ले 
लेता है. प्रथवा सहायक को उचित निर्देश दे देता है । प्रावश्यक (एछाहा॥) पत्रों 
को चिन्हानित करना भी अधीक्षक की ही जिम्मेवारी है। प्रावश्यक पत्र उच्च भधि- 
कारियों वी भाज्ञाओं के लिए तुरत ही भेज दिए जाते हैं । 

अधीक्षक डाक को देखकर डचित निर्देश देने के बाद दैनिकी-लेसक (0978) 
को सारी डाक दे देता है । दैनिकी-लेखक उन्हे दैनिकी मे लिखकर सम्बन्धित प्हा- 
यको को देता है । 

सहायक पत्र से सम्बन्धित पहले की फाइल, चिठ्ुयाँ, सम्बन्धित नियम, श्रादेश 
प्रादि एवनित करता है । अपनी टिप्पणी के साथ वह पत्र को पुन. श्रधीक्षक के पास 
भेजता है । 

प्रधीक्षक टिप्पणी की जाँच करता है कि वह तथ्यों एवं सम्बन्धित नियमों के 
भाधार पर तैयार किया गया है प्रषया नही । मामले के सम्बन्ध में वह प्रपने 
विचार टिप्पणी पर व्यवत करता है। ,यदि वह कोई सम्मति देता चाहे तो वह भी 
देता है। ग्रधीक्षक के पास से फाइल भ्रवर सचिद के पास भेजी जाती है। 

वास्तव में निर्णय लेने की प्रत्रिया प्रवर सचिव के स्तर से प्रारम्भ होती है । 
प्रदर सचिव जितने मामलो पर अपने स्तर पर निणुय ले सबता है, ले लेता है कुछ 
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महत्त्वपूर्ण मामलो मे घह उपन्‍्सचिव से पूछ कर निर्णंव लेता है। बाकी मामले उप- 
सचिव के पाप्त भेज दिए जाते हैं । 

कुछ मामले तो उप-सचिव अपने स्तर पर ही निबटा देता है । बाकी के 
मामले वह सचिव, भ्रतिरिक्त सचिव अथवा सयुक्त सचिव के पास भेज देता है। इन 
अधिकारियों के पास जो मामले भेजे जाते है बे काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं और श्रधिक- 
तर नीति सम्बन्धी प्रश्नो से सम्बन्धित होते हैं | कुछ मामलो में तो ये अधिवारी 
अपते स्तर पर निरांय ले सेते है, पर श्रथिक उलके हुए, महत्त्वपूर्ण मामले सब्त्री 
महोदय के पास भेजे जाते है। मन्‍्त्री महोदय स्वयं इस पर निर्णय ले सकते हैं । पर 
यदि कोई ऐसी बात है जिसमे वे झपने उत्तरदायित्व पर निरंय न ले सके तो मामला 
कैबिनेट के विच्ारा्थ प्रस्तुत कर दिया जाता है । 

उपरीक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि सचिवालय मे निर्णाय लेने में कई 
स्तर पर विचार होता है । छोटे-छोटे मामलो मे त्तीन चार स्तरों पर विचार तो 
मामूलों बात है। यदि कोई ज्यादा गम्भीर मामला हो श्ौर उस पर कैबिनेट स्तर 
पर निर्णय हो तो निरंय मे काफी समय लग जाता है | यदि सस्वन्धित मन्त्रालय से 
परामर्श लेना ही तो और भी ग्रधिक समय लगेगा क्योकि वहाँ भी दुबारा केन्द्रीय 
पजीयन से ही पत्र की यात्रा प्रारम्भ होगी । यदि कोई गामला तीन-चार भचालयो से 
सम्बन्धित हो श्रौर काफी गम्भीर हो ती उसके निरंय मे वर्षों लग सकते हैं । फिर 
कई बार सबिधालय निरंय लेने की जिम्सेबारी से बचने के लिए भी कई प्रकार के 


होले-हवाले निकालता है झर कठिनाइयाँ पैदा करता है । ऐसी स्थिति में निर्णय में 
झोर भी अधिक समय लग जाता है । 


विशेष पभ्रध्ययन के लिए 


अशोक चंदा ४. इण्डियन एडमिनिस्ट्रे शव 
इण्डियन इस्टीव्यूट श्रॉफ. दी श्रॉरगनाइजेशन झ्लॉफ दी गवर्नेमेट झ्रॉफ 
पब्लिक एडमिनिस्ट्रे शन इण्डिया 


सचदेव एण्ड दुआ स्टडोज इन इण्डियन एडमिनिस्ट्रे शन 
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गृह मंत्रालय 





गृह मत्रालय का इतिहास बहुत पुराने काल से चला झा रहा है। ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के शासनकाल में मई सच १८४३ में भारत सरकार के गृह विभाग की स्थापता 
की गईथी। इस विभाग के लिए एक झग्नलग सचिव की व्यवस्था की गई। 
प्रारम्भ मे इस विभाग को राजस्व, सामास्य प्रशासन, नौ प्रशासन, भ्याय प्रशासन, 
विधि विभाग और चर प्रशासन झादि का कार्य सौपा गया । यह सामान्य प्रशासन, 
नियुक्ति, भ्राग्तरिंक राजनीति, जेल, पुलिप्त, शिक्षा, झ्रस्पताल, जन स्वास्थ्य, नगर 
पालिका, हथियार सम्बन्धी कात्ुन ग्रादि का काम सम्भालता था। प्रन्य विभागों के 
फाय तो उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं। यद्यविये काय॑ प्रान्तीय सरकारों की 
सीमा क्षेत्र मे श्राते थे, पर भारत सरकार ने उन पर बहुत से प्रतिबन्ध लगा रखे थे, 
और अ्रनेक बार अन्तिम निर्णय भारत सरकार का ही होता था । यह इस भावना वे 
कारण होता था कि सारी प्रशासकीय व्यवस्था एक ही है और उसके ऊपर ब्रिटिश 
पालियामेट की व्यवस्था का नियत्रण है। भ्रत गृह विभाग का कार्य साधारणव' 
इस 'पूरे क्षेत्र मे प्रान्तीय सरकारों पर नियस्जणा रखने का «था। केन्द्र प्रशासित 
क्षेत्रों मे गृह विभाग इन कार्यों के प्रशासन की जिम्मेवारी सीधे तोर से भपने ऊपर ले 
लेता था । 

१६१६ मारत सरकार अधिनियम ने कुछ विपय प्रास्तीय सरकारों को हृध्ता- 
भ्तरित कर दिये । उन विभागों पर ग्रह विभाग का नियम्त्रण नहीं रहा । पर 
आ्रारक्षित विषयो पर ग्रह विभाग का नियन्त्रण पहले की भाँति द्वी बना रहा । 
१६२४५ के अधिनियम के पश्चात्‌ भ्रृह विभाग का प्रान्तीय सरकारों पर नियन्‍तणश 

* प्राय नहीं के बराबर रह गया । केवल वुछ मामलो ज॑से चर्च सम्बन्धी मामले, 
प्रल्प रुख्यकों वी सुरक्षा, नागरिक सेवा के सदस्यो के अधिकारो की रक्षा, आदि पर 
गृह विभाग का नियस्तश रह गया । 

नये स्विधान के प्रन्तगंत राज्यो को राज्य सूची के विषयो के प्रशासन पर 
पूरी स्वतवता है । पर राज्य सरकार को झपनी कार्यकारिणी शक्तियाँ इस तरेह 
प्रयोग में लानो चाहिए कि केन्द्र की कार्यकारिणी शक्तियों से विसी प्रतञार का 
विरोध न हो, श्रौर ससद के काबुनो की झ्रावश्यकृताओो का पालन हो । यदि केर्द्रीय 
सरकार चाहे तो प्रावश्यकता होने प्र राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में निर्देश दे 
सकती है। रेलो वो युरक्षा, तथा सुरक्षा को हृष्टि से महत्त्वपूर् क्षेत्रों में बात्यात 
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के साधनों का निर्माण ओर उन्हे उचित स्थिति मे बताये रखने के लिए भी सघ 
सरकार निर्देश दे सकती है । ये सारे काम ग्रह मनन्‍्तालय ही करता है। जब किसी 
राज्य मे शट्टपति शासन लागू किया जाता है उस समय भी ग्रह मस्वालय ही कार्य- 
भार सम्भालता है । 

गृह मंत्रालय मुख्यतया देश मे आन्‍्तरिक शाति वनाये रखने और नागरिक सेवा 
के लिए उत्तरदायी है। इमके अतिरिक्त सघ प्रशासित क्षेत्रों का प्रशासन भी ग्रह 
मन्रालय द्वारा ही चलाया जाता है। सर्योच्च न्यायालय भौर उच्च न्यायालय के 
न्यायाघीशी एवं अन्य उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं सेवा की शात्तों के लिए भी 
यही मत्रालय जिम्मेबार है । राज्यों की विधान समाझ्रों द्वारा स्वीकृत जो विधेयक 
राज्यपालो द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थं भेजे जाते हैं वे भी यही ग्राति हैं। “मिनिस्ट्री 
ऑफ स्टेट्स! के गृह्‌ मंत्रालय मे विलय के बाद, उसके बचे हुए काम भी इसी मत्राशय 
के पास हैं । 

नागरिक सेवा के क्षेत्र मे ग्रह मन्नालय निम्नलिखित कार्य फरता है-- 

१. सरकारी सेवाद्रो मे नियुक्ति एवं प्रशिक्षण के लिए सामान्य मांतक 
निर्धारित करना । 

२ पदोन्नति, वरिष्ठता, अ्रनुशामन एवं सेवा सम्बन्धी ग्रन्य वियम प्रांदि 
बनाना | 

३. केन्द्रीय प्रशासन मे उच्च पदों पर नियुक्ति करना । 

४ दो अखिल भारतीय सेवाओ--मारतीय प्रशासकीय सेवा भौर भारतीय 
पुलिस सेवा के लिए यह मत्रालय केवल तियम आदि ही नही बनाता, बल्कि उनके 
प्रर्येक मामले के उचित रूप से क्रियाभ्वयन की भी जिम्मेदारी लेता है । 

५ दिल्ली व हिमाचल अ्रदेश की सिविल और प्रुलिस सेवा, एवं दिल्ली व 
हिमाचल प्रदेश के झ्ाई० ए० एस्० भौर झाई० पी० एस० का प्रशासन । 

जन सुरक्षा के क्षेत्र मे केन्द्रशासित प्रदेशों मे शाति एवं व्यवस्था बनाये रखने 
की जिम्मेवारी इसो मत्रालय पर है । राज्यो मे शाति व्यवस्था राज्यों का उत्तरवायि- 

: स्व है ) इसमे ग्रह मत्रालय राज्य सरकारो को परामर्श देता है ) राज्य सरकारों से 
श्रपेक्षा की जाती है कि अपने क्षेत्र मे शाति एवं व्यवस्था के बारे मे इस मन्नालय को 
पूरी-पूरी जानकारी दे । 

इस मबालय का प्रापात सहायता विभाग राज्यो शोर केन्द्रीय ससकार द्वारा 
निर्मित आपात सहायता, नागरिक सुरक्षा, ग्रह रक्षक दल झोर प्रग्नि शमत सैवा 
आदि से सम्बन्धित योजनाझो से समन्वय स्थापित करता है | 

नवम्बर सत्‌ १६५६ से इस मत्रालय मे एक जतशक्ति निदेशालय (0॥60०- 
एथ्वांट  'र्णआ ए०ज़टटा) भी है। यह निदेशालय कौबिवेद के जनशक्ति समिति के 
सचिदालय के रूप से भी काम करता है। यह निदेशालय भारत सरकार की जनशक्ति 
सम्बन्धी नोतियों भ्रौर कार्यक्रमों में समखय स्थावित करता है | यह योजना धायोग के 
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जनशक्ति विभाग परे निरन्तर सम्पर्क बनाये रखता है । प्रत्येक मंत्रालय मे निदेशालय 
का सम्पर्क प्रधिकारों ([.97507 0#॥067 होता है प्रत्येक राज्य मे एक जनशक्ति 
अधिकारी होता है, जो राज्य की जनशक्ति से सम्बन्धित समस्याथ्रो से निदेशालय को 
प्रवगत कराता है । 

इस मत्रातय का प्रशासकीय सतकंता विभाग अन्य मत्रालयों को लोक+पेवाग्ों 
मरे अष्टाचार रोकने मे सहायता देता है। यह विभाग विशिष्ट आरदी सस्यापत 
(57ब्टाब ?गांर5 फ्रहवणश्रैंधाटा। के कामों की मी देख-भाल करता है । 

यह मन्त्रालय शराबबन्दी से सम्बन्धित समस्याग्रो के लिए भी उत्तरदायी है, 
और केस्द्रीय शराबबन्दी कमेटी को शास्तुतियों को कार्पान्वित करने की चेष्ठा 
फरता है । 

प्रशासकौय छुघार विभाग (गृह मन्वालप)--थयह विभाग इस मन्त्रालय मे 
२५ मार्च, १६६४ को प्रारम्भ क्या गया । भो० एण्ड० एम० के ग्रलावा यह विभाग 
कार्मिक बर्गे प्रशासन, वित्तीय एवं प्रशासकीय नियब्त्रण झादि के लिए भी जिम्मेवार 
है । यह विभाग उत प्रशासकीय समस्याप्रो की श्लोर भी ध्यान देता है. जिनमे केर्द्र 
एवं राज्य सरकार दोनो ही सम्बद्ध हो। यह विभाग कैबिनेट की प्रशासन समिति 
((०गा90०९४ 00 80०॥05098809) के द्वारा स्वीकृत प्रोग्राम के प्रनुसार काम 
करता है । 

अखिल भारतीय प्रशासकीय सुधार आयोग 

भारत सरकार ने देश के लोक-प्रशातन की स्थिति के प्रध्यपन तथा मुवार एवं 
पुनर्गठन के लिए परामर्श देने के लिए एक घखिल भारतीय प्रशासकोम सुधार भ्रायोग 
नियुक्त किया था। लोक सेवा्रो मे कार्यकुशलता एवं ईमानदारी बढाने की समस्या 
पर प्राथोग ने विचार किया है। इस दिल्ला मे प्रयाध किया गया कि लोक-अ्रगासन 
सरकार की प्राधिक एवं सामाजिक नीतियो को कार्यान्वित करने के योग्य हो सकते 4 
भाषोग ने निम्नलिखित समस्याग्रो पर विशेष रूप से ध्यान दिया । 

६. भारत सरकार का प्रशासन तन्त्र प्ौर इसकी कायेंविधि 

४, सभी रुतरो पर योजना बनाने का तन्दद 
» बेन्द्र राज्य मम्बन्धो 
. वित्तीय प्रशासते 
कार्मिक वर्ग प्रशासन 
आधिक प्रशासन 
राज्य स्तर पर प्रशामत 
जिला प्रशासन 
» कृषि प्रशासन 
नागरिकों की शिकाग्रते दवर करने की प्रप्नस्‍्पा 
रक्षा मत्रालय, रेल, वैदेशिक मामले, शैक्षणिक प्रभासन घादि कमीशन के 


कह रीएजओ यू लत 


स्क 
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विस्तृत अध्ययन की सीमा-रेखा से परे थे । पर इन क्षेत्रों को प्रशासक्रोय समस्याप्रों 
पर आयोग ने भारत सरकार के प्रशासन ठन्त्र एवं कार्येविधि मे सुघार के लिए 
सिफारशों को हैं | 

सन्त्रालय का संगठन 

इस भन्त्रालय मे सचिवालय स्रात सलम्न कार्यालय तथा आ्राठ ग्रधीनस्थ 
कार्यालय हैं । दसका प्रमुख एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है । उसकी सहायता के 
लिए एक राज्य मनन्‍्त्री तथा एक उपमन्त्री भी होता है । 

सचिवालय में निम्नलिखित मुख पदाधिकारी हैं.-- 

सचिव 

अतिरिक्त सचिद 

भहानिदेशक नागरिक सुरक्षा 

सयुक्त सचिव 

मुख्य कल्याण झधिदा री 

निदेशक शोध एवं नीति 

मुख्य सुरक्षा अधिकारी 

उप सचिव 

उप निदेशक प्रशिक्षण 

उप महानिदेशक नागरिक सुरक्षा 

उप महानिदेशक, गृह रक्षादल 

प्रवर कामिक बर्म मधिकारी 

अग्निशमन परामशंदाता 

सचिव, दिल्ली बाढ नियन्तण्य समिति 

अवर सचिव शेड 

सुरक्षा अधिकारी १ 

विशेष कार्याधिकारी (सप्तद) १ 
सचिव, केन्द्रीय सचिवालय जीड़ा नियन्त्रण मण्डल १ 

्‌ 
रे 


ल्‍्र 


सर्प 
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सहायक महानिदेशक नागरिक सुरक्षा 

सहायक महानिदेशक ग्रह रक्षाइल 

प्रवर शोघ अधिकारी १ 

इस भन्तालय में २६ विभाग हैं, जिनमे कुछ अधिक महत्वपूर्ण विभाग 
निम्नलिखित हैं-- 

१. प्रशासकीय सतर्कता विभाग 

२. भखिल भारतीय सेवा विभाग 

३० क््यायिक विभाग 

४ पुलिस विभाग 


वित्तीय प्रशासन १६३ 


राजनैतिक विभाग 
» प्रशिक्षण विभाग 
* सचिवालय सुरक्षा संगठन 
» शोध एवं नीति विभाग 

&. वित्त एव लेखा विभाग 
सलम्न कार्यालय 

इस मत्रालय में निम्नलिखित सलग्न कार्यालय हैं-- 

(१) केन्द्रीय ग्रायूचना ब्यूरो नई दिल्‍ली, (टक॥० थि86७0०४ फणर्वए, 
]४९८७ 70007) इस कार्यालय का भ्रघान एक निदेशफ है । उसकी सहायता के लिए 
विभिन्न राज्यो की राजधानियों मे क्षेत्रीय अधिकारी होते है । यह ब्यूरों भारत वी 
सुरक्षा से सबधित भ्रासूचना एकत्र कर सवधित मत्रालयों को देता है । 

(२) जाँच-पडताल केन्द्रीय ब्यूरो, नई दिल्‍ली (टछ्याएग छुपाल्०ए ता 
]0५९४08%॥09) इसकी स्थापना सद्‌ १६६३ में की गई थी । यह उन मामलों की 
जाँच करता है, जिनके लिए पहले दिल्‍ली विशिष्ट प्रारक्षी सस्थापन (स्पेशल पुलिस 
एस्टेब्लिशमेंट) जिम्मेवार थी । 

(३) नेशनल एकेडमी प्रॉफ एडमिनिस्ट्रेशन चाल्से विले इस्टेट, मसूरी, इसको 
स्थापना सन्‌ १६५६ में को गई है । थह ग्मखिल भारतीय एव केग्द्रीय सेवा वे उच्च 
पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। इसका प्रधान निदेशक है। 

(४) सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल, मई दिल्‍ली ($6टल९८थआआवा पराा॥08 
$९0॥००), १९७ 700॥0) इस स्कूल को स्थापना संद्‌ १६४८ में को गई थी । इसका 
प्रधान एक निदेशक है | यह सचिवालय के ग्रवोक्ष को, सदह्वायको, शी प्रलिपिकों, लिफिक्रो 
भ्रादि को प्रशिक्षण देने का काम करता है । 

(५) जनगणना रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय, मई दिल्‍ली, (0#66 ० 
धाढ एेच्डाध्धाथ (लाला, (९5७5, २८७ 0८07) रजिस्ट्रार जनरल परदेव जन- 
गणना भायुक्त भी है । वह जनगएना सबधी काम सभालता है । 

(६) सोमान-सुरक्षा दल, नई दिल्‍नी, (छे00८ 5९८०ए०५ एणाए०, िट्ए 
एटाशगे इसकी स्थापना १६६५ से की गई है इसका श्रघान एक महानिदशक होता 
है । यह फोस भारत पाकिस्तान सीमा-सुरक्षा का काम देखता है । 

(७) सेंट्रल रिजवं पुलिस, नीमच, इसकी स्थापना १६३६ में क्राउन रिप्रेजेटटिव 
पुलिस के नाम से की गई घो॥ इसका त्रधान मद्दा-निदेशक होता है। केन्द्रीय प्रारक्षित 
पुलिम देश की प्राँतरिक सुरक्षा तथा सीमा सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।॥ यह शॉवि 


तथा सुरक्षा बनाए रखने मे असनिक क्मेचारियो बी सहायता करता है तथा प्रन्तर्रा- 
डयीय डर्कतो का दमन करता है । 


अधीनस्थ कार्यालय 
इस मत्रालय में निम्नलिखित अ्रधीनस्थ कार्यालय हैं-- 


॥ & 40 # 
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(१) राष्ट्रीय पुलिस ग्रकादमी, माउट झादू, (४गणाओ ९णा० &९३00॥9 
$०णा। 0७) इसको स्थापता सद्‌ १४४८ में की गई थी | यहाँ पर भारतीय पुलिस 
सेवा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है । 

(२) डायरेक्टोरेट प्लॉफ़ कोग्रोब्निशन (पुलिस वायरलेस) रेव सबक, नई 
दिल्‍ली यह निदेशालय निम्नलिखित कार्दे बरता है-- 

१. राज्य सरकारो को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए देतार वे 
तार की संचार व्यवस्था वे सदध में तकनीरी परामशे । 

२ राम्यों के पुलिस रेडियो सस्धाप्नो में समन्‍वय । 

३ सचार दविमायों एव सेवापों से सम्पर्क ॥ 

(३) नेशनल फायर सविस कालेज, तामपुर, इसकी स्थापना सत १६५६ में 
की गई थी ॥ यह अग्नि शमन सेवा अधिकारियों को झाग बुझाने, झाग लगते को 
रोबने प्रादि के सदध मे दंजानिक प्रशिश्नरा देता है । 

(४) राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर, (३एणाओं (/णों 
॥060706 (००॥68०, )२०७९४७०३) 

यह महाविद्यालय संघीय तथा राज्य सरकारों के झऋधितारियों को प्रापात- 
कालीन सुरक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षरा देता है । 

(५) मारतीय-तिब्बती सीमा पुलिस, नई दिल्‍वी (90०-एलंडा फ्रेशपंटा 
ए०॥००, 7२८७ 0207) इमक्ता प्रमुख अधिकारी स्पेशल इन्स्पेट्टर जनरल पुलिस 
होवा है। यह भारतीय-तिब्दती सीमा की देखभाल बरता है | न 

(६) क्षेत्रीय पजोकररा कार्यात्रय, मद्राम (2८९०॥३) सव्डॉंडधर्णाणा 
0!70० %१(०५०:०5$) इस वार्यालय में नारत गाते वाले विदेशों नागरिकों का पंजी+रखस्प 
क्या जाता है 

(७) चल आपातकालीन नागरिक फो्य (०णाल (५७) पाम्श&८४०४ 
६07९6) इसका संगठन आपातकाल में पुव्रिस द्वारा नागरिकों के सुरक्षा कार्यों मे 
सहायता पहुँचाने के लिए किया गया है । 

(५) क्षेत्रीय कार्यालय हिन्दी शिक्षण कार्य क्रम, (टह्ाएत॥ 0॥%76, ॥एठा 
प्रृ८४०४ाणह 5:07) ये कार्यालय नई दिल्री, बम्बई, कहता प्रौर मद्रास में छत 


हैं। इस कार्यक्रम के प्रस्तगंत बेेम्द्रोय सरगार के कर्मचारियों वो हिस्दी पशाई 
जाती है । 


दिशेष प्रध्ययन के लिए 
इप्डियत इन्स्टोट्यूट 
प्रोक पब्लिक एडमिनिस्ट्रे शन 
सचदेव एण्ड दुष्ा 


दो प्रॉरपेनाइजेशन आफ दी सबनंमेट 
प्रोफ इच्डिया 
स्टडोज ८न इष्डियन एडमिनिस्ट्रं शद 


र्३े 


चित्त मंत्नालय 











वित्त मभालय का प्रारम्भ सत्‌ १८१० ई७० मे हुआ था जबकि ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के भारत सरकार के जन विभाग (?०७॥० 06720ग60॥) में एक शाखा 
के रूप से इसकी स्थापया हुई । सद्‌ १८६४३ में दशकों एक स्वतत्र विभाग बया दिया 
गया | स्वतत्र विभाग बनाने का उहेइ्य भारत सरकार के वित्तीय प्रशासन का 
पुनर्गठन करता था । सन्‌ १८६० ई० में इ'ग्लैंड से मिस्टर जेम्स विल्मन वित्त- 
विभाग का भार संभालने को भेजे गए । उन्होने बजट प्रथा का प्रारम्म किया भ्रौर 
वित्तीय प्रशासन का पुनगंठन किया । 

सस्‍्वतत्रता प्राप्ति के बाद सन्‌ १६४७ में वित्त मत्रालय बन गया । सब्‌ १६८६ 
में मत्रालय का पुनर्गठन किया गया और इसमे दो विभाग कर दिए । दोनों विभागों 
में प्लग-प्रलग सचियो वी व्यवस्था की गई। वित्त मन्नालय के दो विभाग ये थे -- 

१. राजस्व एवं व्यय विभाग (09८एबापाल्यां ० रिट्एटाए < फिफशान 
७॥ण८). 

२. आधिक काये विभाग (2वकफजाध्राज्ा। णी 8००च0०च्मा० #थि75) 

इस मश्नालय में पुन सब १६५४ में कम्पनी विधि प्रशासन विभाग (00शा9- 
क॥9 ॥.89 /47॥॥508007) की स्थापना की गई। अगले वर्ष सर १६५६ में 
“राजस्व एवं ब्यय विभाग को दो स्व॒तन्न विभागों मे सगठित किया गया | य दो विभाग 
राजस्व विभाग (96०अधणाशा। णी ४४८7०९) और व्यय विभाग (0६क27767 
० ए>9एशावाण ८) थे । 

इरा तरह वित्त मवालय में चार विभाग बने गये 
१५ राजस्व विभाग 

३. व्यय विभाग 

३, झाधिक कारें विभाग 

४. कम्पनी विधि प्रशासव विभाग 

चारो विभायो के लिए झलय अलग सचिव नियुक्त किये गए। शआआरम्म से 
चारो सचिवो के कार्यों मे समन्वय स्थापित करने के लिए एक प्रमुख वित्त सचिव 
(शण्णएभे एाव्च07०८ $०८:८४०३) ) की नियुक्ति की गई। पहले प्रमुद्द वित्त सचिव 
एच० एम्र० पटेल थे । श्री पटेल के सेवा निशृत्ति के पश्चात यह पद उठा दिया श्रौर 
चारो हो सचिव स्वतत्र रूप मे मत्री महोदय के पास झपनी फाइलें भेजने लगे । 


श्श्र्‌ लोक-प्रश्चासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार 


बर्तमान समय (१-१२-६६) में मत्रालय के चार दिमाग निम्नलिखित हैं-- 

१- झाविक कार्य विभाग 

२. ब्यय विभाग 

३. राजस्व एवं बीमा विभाग 

४. बैक व्यापार विभाग 
इन विभागों के कार्य इस प्रकार हैं-- 
१. झआथिक मामलो का विभाग 

इस विभाग मे चार प्रभाग (0श807) हैं । 

(१) बाह्य वित्त प्रभाव (छा प्यव3008 श5070) 

यह विदेशों एवं विदेशी ग्राथिक एवं वित्तीय सम्याद्ों से मारत के सम्बन्धों 
को देखभाल करता है ॥ विदेन्नी मुद्रा एवं मुद्रा नियन्त्रण, विदेशी वित्तीय एवं 
तकनीकी, सहायता विदेशी निवेश (67287 [7एव्थ्रशा८ए) ग्रन्य देशो को दो 
लाने वाली घनराशधि श्ादि से सम्बन्धित सभी समस्‍यायें इसी प्रमाग के हाथ में हैं 


(२) झ्ान्‍्तरिक वित्त प्रभाष (राटागरक तधा30००) 

यह प्रमाग मुद्रा, सावंजनिक क्षेत्र में स्वर उत्पादन, टकक्‍्साल, चाँदी परि- 
करराशाला, सेव्युरिटी प्रेस, एवं सेवयुरिटो प्रेस मिल, तया फोलार स्वर्ण खाब ((०)३० 
60०09 १/१0९) पर नियन्त्रण रखता है । रिजवं बैंक, स्टेट बेंक तथा प्रन्य बैरो, 
निर्यात वृद्धि इष्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशव एक्ट १६४८ तथा इ'डस्ट्रियल डेवलपमेंट 
बेंक घॉफ इण्डिया एक्ट १६६४ का प्रय्यासन भी इसी डिवीजन के प्रन्तर्गंत ग्राता है | 

(३) झाषिक प्रभाग (&0090णा6८ एशझं०9) 

इस प्रभाग का कार्य नई झाधिक प्रदृत्तियो पर ध्यान रखना तथा धाधिक 
मामलो से सम्बन्धित भ्रनुसघान करना है ॥ यह समय-समय पर भाथिक नीति के 
सम्बन्ध में मम्त्रालय को परामर्य मी देता है । 

(४) बजट प्रभाव (8708560 0:शं50०) 

यह प्रमाग केन्द्रीय सरकार का वजट बनवाता है। पूरक घनुद्ान (5०/०- 
ग्रधाशि> 5ा4णा) इती प्रभाग के अध्तर्गत भ्राता है। राष्ट्र ऋण (2००॥० 0०८७॥) 
राजकीय वर्ज (?ए00८ १095) राज्य सरकारों के कर्ज, वित्तीय भ्रायोग को स्विफारिशो 
को कार्यान्वित करना, कदिजेंसी फड़ क्‍्लॉफ इण्डिया के नियर्मों का प्र्मामन, कैन्‍्द्र 
सरवार के ट्रे जरी नियम, तथा क्म्पलसरी डिपोजिट एक्ट, १६६३ का प्रशासन घादि 
भी इसी प्रमांग के भ्न्वर्गंत भाते है ॥ 

२. व्यय विभाग (एक्क्ाग़रव्ण ण छफुला-वाणने 

इस विभाग मे चार प्रमाग हैं-- 

१३. संत्यापत प्रभाव (#2४597६00 एशंडं०ग) 

खामिक बर्ये की सेवा को शवों तथा वित्तीय सह्दिता के प्रमासन छे बिए 
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उत्तरदायों है । 

२. कर्मचारी दल निरीक्षण इकाई (5४ )9वलाणा एत्मा) 

पह सरकारी कार्यालयों मे कामिक वर्ग की सख्या पर नियन्त्रण रखने के 
लिए कार्य-भार अध्ययन की व्यवस्था करता है १ 

३ अससनिक व्यय प्रभाग (एंगा छछुणाएापार 02फञ0्ा) 

यह प्रभाग मत्रालयों के असैनिक व्यय पर नियन्त्रण रखता है। यह वित्तीय 
सामलो परे भ्रन्य भन्‍्त्रालयों को परामश्श देता है । 

४. सैनिक व्यय प्रभाग (0०(८००७ छंडएथा३प।णार 09$09) 

रक्षा मनन्‍्त्रालय को वित्तीय मामलो में परामर्श देता है। यह प्रभाग रक्षा 
प्रान्तरिक लेखा-जाँच, लेखा झ्रादि पर भी नियंत्ररश रखता है । 

३. राजस्व एवं बोमा विभाग (7वकफआपालशा। ण सिट्एटापर *& 
वत$ण थाएट ) 

यह विभाग केन्द्रीय सरकार के समस्त करो--प्रत्यक्ष एवं भ्रप्रत्यक्ष--के 
प्रशासन के लिए जिस्मेवार है। थह्‌ जीवम बोसा एवं शामाण्य बीमा का कांप 
भौ देखता है । 


४ बेक व्यापार विभाग (एकच्आपएट7६ त॑ उिद्यातए7) 

भ्रगस्त सद्‌ १६६६ मे १४ प्रमुख बैकी के राष्ट्रीयकरएा के बाद इनके प्रशासन 
की इब्यवस्था के लिए बेक व्यापार विभाग को स्थापना वी गई । यह विभाग प्रमुख 
रूप से निम्नलिखित कार्य करता है 

१. सभी भारतीय बैंको--चाहे राष्ट्रीयकृत हो श्रथवा नहीं--की देखभाल 

२. भारतीय क्षेत्र भे विदेशी बको के कामो की देखभाल 

३ रिजवं बैक ग्लॉफ इण्डिया से सम्बन्धित विषय 

४. सहकारी बेकों से सम्बन्धित विषय 

१ जीवन बीमा निगम तथा युनिट ट्रस्ट श्रॉफ इणप्डियां पर निपत्रण 
संगठन 

वित्त मत्रालय भारत सरकार के महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयों मे से एक है । इसका 
प्रधान सर्देव से केबिनेट स्तर का मम्त्री रहा है । उसकी सहायता के लिए एक राज्य 
मंत्री तथा एक उपमन्धरी भी होता है । 

प्रत्येक विभाग एक सचिव की भ्रघीनता मे काम करता है | सचिव की सहा- 
यता के लिए झतिरिक्त सचिव, सयुक्त सचिष, श्रति”' सचिव, भदर सषिय श्ादि होते 
हैं। प्रन्य मश्नालयों की प्रपेक्षा इस मत्रालय में ग्रतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव को 
सख्या भ्रधिक है । व्यय विभाग में भवेले ही ३ प्रतिरिक्त सचिव तथा १० सपघुक्त 
सानिव हैं। (यह सख्या १-१०-६८ वी है) 

प्रस्येक विभाग का सचिव सीधे मन्त्री महोदय से सम्पर्क रखता है। मत्रालय 
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के चारों विभागी में समत्वय को व्यवस्था नही है । पहले प्रमुख्ध वित्त सचिद का पद 
हुआ करता था जिछछे कि चारो विभागों के कार्मक्रमो मे समन्वय स्थापित करने मे 
सद्दायत। मिलती थो । पर झब यह पद नही रह गया है । 


सलग्न कार्यालय 
घित्त मंत्रालय के सलस्न कार्यानय निम्नलिखित हैं : 
4 राष्ट्रीय बचत सपठन, नागपुर (स्‍स्बापण्यबा 52च0085. 078430540॥, 
ब४९एएण) 
यह सस्था जन-साधाररण को स्वेच्छा मे बचत करने के लिए उत्साहित करती 
है। इससे मुंद्रास्फीति की प्रशृत्ति पर नियम्जण रहता है प्रौर जन-साधारण को 
अपनी बचत पचवर्षीय योजनाश्रो स लगाने का अवसर मिलता है। सागपुर में मुल्य 
कार्यालय के ग्रतिरिक्त राज्यों मं इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं ) 
२. निरीक्षक निदेशालय (झर्यकर) (9)7607079/९ .0। ॥75फ८८ए०, उ7(0प० 
पु) 
इस निदेशालय के निम्नलिखित काय॑ं हैं . 
(१) इ सर्पाक्ष्टय असिस्टेट कमिशनर के निरीक्षण कार्यालय निर्धारित करता / 
(२) निरीक्षण रिपोर्टो वी जाँच करना । 
(३) इ सपेतिटिय असिस्टेट कमिशनर के निरीक्षण के लिए नीति निर्धारित 
करना 
(४) निरीक्षण रिपोर्टों मे बताये गये दापो को दूर बरन के लिए झादेश देना ! 
(५) राजपनाक्तित (0थ्य्थ्या८व) एवं अराजपत्राक्रित ()३०घ-0व2:ल/८०॥ 
भ्रधिवारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना ! 
(६) राजप्दाकित एबं भराजपत्राकित कर्मचारियों के लिए विभागीम परी- 
क्षात्री का प्रबष्ध । 
३. निरीक्षण निदेशालय जाँच पड़ताल (7076८०7०६ ० 7859०८७०7 (7796७॥- 
89007) झ् 
(१) कर भ्पवचन के गम्भीर मामलो की जाँच 
(२) विशेष परिमडला का तकनीकी नियन्त्रण 
(३) लेखा परीक्षण झादि के सम्बन्ध भे तरुनीझी जाँच 
(४) सतर्कता । 
४. निरीक्षण निदेशालय (भनुसधान साह्पिको एवं प्रकाशन) (शिव्टाणवाट ती 
पऋ्त्क्ष्धंण्य (ीर४घ2३ा, 504 5055 <: ए४9॥03॥708) 
यह निदेशालय निम्नलिखित कार्य करता है . 
(१) कर प्रशासन, चजट वी नीति, प्रशासबीय नियन्त्रण ग्रादि से सम्बन्धित 
झाँगढे एकभित करना । 
(३) कर सम्वन्धी अनुम्रधान 
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(३) तियम पुस्तिकाशों और विवरण पत्रिकाशों का प्रकाथन 
(४) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मण्डल (आर छि/6८। ॥3₹८४ छ०थ0) को 
प्रपश्न आदि के सम्वन्ध में परामर्श देता 
(५) विभिन्न प्रकार के प्रपतों का प्रशाशन वरना 
(६) प्रखित भारतीय राजस्व सम्बन्धी आऑँस्डो का प्रत्राशन करना 
५ निरीक्षण विदेशालय सोघा (शुल्क एय बेस्द्रीय उत्पादन शुल्क) नई दिल्‍ली, 
[एआाव्लण॥७ ण ॥क्तषटाणा, 00चणा$ & एए०5०, ०७ 2०)॥ा) 
यह निदेशालय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क विभाग की प्रान्तरिक लेथा 
परीक्षा करता है तथा इन शुल्क्रो का सही निर्धारण एवं वसूली करता है । सीमा- 
शुल्क एवं उत्पादन शुल्क प्रशिक्षण स्कूल भी इसी निदेशालय के ग्रन्तगंत प्राता है | 
६. राजस्व प्रासुचना निदेशालय, नई दिल्‍लो (00०८० 4९ ० रि८४क्ा४८ (8 
इ००९, रिटछ 986॥ा) 
यह निदेशालय अखिल भारतीय स्तर पर तस्वार व्यापार के सम्बन्ध में 
भूचतायें एकत्रित फरता है और उसको रोकने का प्रबन्ध करता है। तस्कर व्यापार 
को रोकने के लिए प्रफसरो के प्रशिक्षण का भी प्रवन्ध करता है ! 
७. प्रवर्तन निदेशालय (0॥60079॥6 ० छएणिव्थ्याढ0) 
यह निदेशालय विदेशों मुद्रा नियन्त्रण अधिनियम १६४७ के विछद्ध प्रपराधों 
की देखभाल करता है ) 
४. बीमा विभाग, शिमला (9०94600००६ ० [क्रण/बए८८, डिधा3) 
यह विभाग निम्नलिखित काम करता है 
(१) वीमा श्रधिनियम १६३८ का प्रशासन 
(२) केन्द्रीय एवं राज्य सरकारो को बोमा सम्बन्धो मामलो मे परामर्श देता । 
(३) केरद्रीय सरदार को दीया सधिनियम १६३८ के प्रन्तर्मेत साविधिक 
कतंव्यों वो पूरा करने मे सहायता देना । 
अधीनस्थ कार्यालय 
१. इण्डिया सेवयुरिटी प्रेस, सासिक रोड---इस ग्रैस से डाक एवं दूधरी टिक्टे, 
पोस्ट झ्ाफिसत के फार्म आदि, पासपोर्ट, रिजयं बेक के लिए नोट आादि छापे जाते हैं । 
विदेशी सरकारें यदि चाहे तो उनके भी नोट आदि यहाँ छापे जाते हैं । 
२. शस्तेवयुरिटी प्रेस सिल, होशगाबाद--यहाँ पर प्रति वर्ष २००० टन नोट 
छापने के कागज बनाने का कारखाना है । 
३. कोलार स्वर्शा खान सैसूर--मैमूर सरकार से १६६२ मे यहू खान मारत 
सरबार ने ले ली है। इस खान से उत्पादित ममस्ते स्वर्ण भारत सरकार ले लेती है । 
४ क्षेत्रोप निदेशक, राष्ट्रीय बचत--पूरे देश मे १६ द्षोत्रीय निदेशक हैं। 


२०० लोक-प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार 


निदेशक प्रपने क्षेत्र मे राष्ट्रीय बचत आन्दोलन को प्रोत्साहन देते हैं । यह काम राज्य 
सरकारो एव गैर सरकारी व्यक्तियो की सहायता से किया जाता है । ह 


५. भारत सरकार की टफसाले बम्बई, फलकत्ता, हैदराघाद--इन टकसालो 
में भारत सरकार के लिए सिक्के ढाले जाते हैं। यहा पर चाँदी और सोने के परि- 
ध्करण या भी काम होता है। नोटो की दंचिंग मशीन की मरम्मत होती है श्रौर 
सरकारी तमगे झ्रौर बंज भादि बनाए जाते हैं । 

६. झामसायत विभाय, बम्बई झ्रौर कलकता (5547 ऐ८एबएलाईं क्रेता 
७०५ & (७/००७]--ये बम्बई और कतकत्ता में टकसालो के साथ संलग्न हैं । ये 
विभाग टक्‍्स्तालो में निभित सिक्‍को की शुद्धता का परीक्षर्प करते है। 

७, चांदी परिष्करण शाला, कलकत्ता (5॥5० २०८॥९७7५/ 08॥09॥9)-- 
इसपरिष्करणशाला में उन चाँदी के सिदको को ग्रला कर चांदी तिक्ालो जाती है 
जो प्रब चालू नहीं हैं । 

८. रिहेबिलिशिटेन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन पूनिद, नई दिलली-- रिहटैविलि- 
टेशन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रशन का विभाग सद्‌ १६६० में थद कर दिया गया था। 
इस विभाग द्वारा दिये ऋणों की वसूलो के लिए यह यूनिट जिम्मेबार है । 

६. रक्षा लेखा विभाग नई,विल्‍ली--([0९८॥०८ #०००७॥७ [9298720, 
४८७ 008)--यह विभाग रक्षा सेवा के लेखा के लिए उत्तरदायी है| ग्रास्तरिक 
लेखा परीक्षा भी इसी विभाग के प्रन्त्गंत श्राता है । इसका प्रधाव प्रतिरक्षा लेखा 
महानियम्त्रक (कन्द्रोलर जनरल श्रॉफ डिफेन्स एकाउस्टस) है । 

१०. वित्तीय परामशंदाता और भुझ्य लेखा अभ्रधिकारी का कार्यालय फरवका 
बरेज परियोजना, सुशिदाबाद, पश्चिम बगाल--यह कायलिय फरद्वा बरेज परियोजना 
के ब्यय, वित्तीय भौर लेखा कार्यों को संमालतवा है । 

११. सीमा कर विभागं--यह विभाग सीमा कर वसूल करता है । तस्कर 
व्यापार को रोकता है | श्रायात-निर्यात पर नियप्रण रसता है । बग्बई, क्लक्ना, 
कोचीम, मद्रास, विशाखापटतम्‌, कॉडला, पराडीचरों और गोग्मा सीमा कर कार्यालयों 
के द्वारा विभाग काम करता है $ 

१३ केस्ट्रोप उत्पाद शुढ्क विभाग (उ6 (लाएशे छ०5९ छत्क॒ल्धांपालाए 

केद्रीय सरकार द्वारा लगाये गए उत्पाद शुल्क (£0८5८) की वयूली के लिए 
उत्तरदायी है 

१३. ग्रापकर विभाग-- 

यह विभाग प्रायकर को निर्धारित करने भौर उसकी वगूची के लिए जिस्मेबार 
है | प्रशासन की सुविधा के लिए विभाग १६ इकाइयों मं बेटा है। इकाई का प्रधान 
आरायकर भायुक्त होता है। प्रायकर के घतिरिक्त भ्रधिक लाभ कर प्रधितियम १६४० 
(६७८5४ शिज्री। #४ /८०, ]940) ब्याप्रार लाम कर सबिनिप्रम १६४७ (895« 
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2855 [4098 785 2०, 2947) स्टेट डूयूदी एक्ट, १६५३ (8888 ॥909 ४०, 
[953) सम्पत्ति कर भ्रधिनियम, १६५७ (ए८्आाह। १०५ 8०, 4957) व्यय कर 
भ्रधिनियम, १६४७ (छफुथा0प८ ४5 8०, 947) तथा दान कर प्रधिनियभ, 
२६४५५ (छा प्र७४ 8०, 2958) झ्रादि का प्रशासन भी इसो विभाग के हाय मे है । 
नागपुर स्थित ग्रायकर अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल भी इसी विभाग के प्रन्तर्गत 
प्राता है । 
१४. सांड्यिको एवं भ्रस्सूचना शाया (केन्द्रीय उत्पाद) नई दिल्‍ली (9॥209 
च९३ & [्रालइव)०० ऐडशाली (एल्शा्ी 8808४) ८७ 00/0) 
यह शाखा क्रेद्दीय उत्ताद से सम्बन्धित श्ाँकड़े एकत्रित करती है एवं उनकी 
व्याख्या करती है । 
१५. केस्द्रीय राफ़स्व नियन्त्रण प्रयोगशाला, नई दिल्‍ली ((थाएववा २०५८॥७९ 
(०0४८७ 7.890727079, 2४2७ 20299) 
प्रयोग शाला निम्नलिखित काम करती है-- 
(प्र) केषद्रीय राजस्व मण्डल को रासायनिक जाँच के झ्ाघार पर तबनोंकी 
परामर्श देती है ) 
(ब) प्राबकारी प्रयोगशालाभो की जाँच को विधियों मे एकरूपता स्थापित्त 
करती है । द 
(स) विशेष प्रकार की रासायनिक जाँच श्रादि करती है ) 
१६ स्वापक तथा भफोम घिभाग (पिथा0000$ & 0फापा एच७शतगाला0) 
इस विभाग का प्रधान स्वापक आयुक्त है। यह विभाग देश के नशीले पदार्थों 
के प्रशासन में समनन्‍्द्य स्थ!पित करता है, सौर अफीम विभाग के कार्पो पर नियंत्रण 
रखता है | 
१७ स्वर्ण नियग्त्रण प्रशासक का क्षेत्रोप कार्पालप, धम्घई 
यह ग्राफिस स्वर्ण नियन्त्रण नियम को लागू करने के लिए जिम्मेवार है । 
१८ स्टाक एक्सचेंज शायरेक्टोरेट, यस्बई 
इस निदेशालय को दो शालायें हैं। एक बम्बई में स्थित हैं और दूसरी दिल्ली 
में । यह स्टाक एवमचेंज (शेयर बाजार) पर नियन्त्रण रखता है भर उनके प्रदनन्ध मे 
सुधार लान का प्रयास्त करता है ) 
अन्य सस्थाए 
१. रिजर्द छेक प्राफ इ डिया 
रिजिदें बेक की स्थापना सत्र १६३५ पे वी गह थी और १६८६ से इसका 
राष्ट्रीपकरण कर दिपा ग्या। इगका केन्द्रीय कार्योनय बस्बई से स्थित है । यह 
>स्ल्स्तर को प्राधिक, वित्तोय एवं वेक ब्यापार को समस्याझों पर परामर्श देता हे 
गह देश वी मुद्रा स्यवस्या पर नियत्रश रखता है । यह देश का वेन्द्रीय वेक है और 
अन्य बैंको पर नियत्रण रसता है $. « 


बैक श्रॉफ और इसकी उपसरगियों तथा प्रन्य बैंको द्वारा लगाई गई है ॥ 
ध्यात्त (टृत्ट) का अवन्ध एक स्याजष मण्डल के हाथो मे है जिसमे १० सदस्य होते हैं । 


इसकी स्थापना डिपाजिट इश्थोरेंश कारपोरेशन ट, १६६ के अन्तर्गत की 
गई है। हे व्यावक्ापिक बैंको मे जमा धनराशि का बीमा करता है । व्यावभायिक 


$. इंडस्ट्रियत क्रेडिट एप्ड इन्वेस्टमेर कॉरपोरेशन प्रांफ इग्ट्या लिपिटेड, 
बस्पवई-- यह भारतीय कम्पनो अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टड एक प्राइवट बैक है । 
इसकी स्थाएना सर १६५४ में को गई थी। यह जिज्ञी क्षेत्र के गोद्योगिक प्रतिष्ठानो 
को हि है 


८. एग्रोकल्करस रोफ़ाईनेंस कॉरपोरेशन, पम्बई--यह निगम हृषि विकास 
की बडी-बड़ी योजनाप्रो के लिए धनराशि उपलब्ध करवाता है । राखारी गारटी पर 
है। कॉर्पोरेशन ऋण देता है । इसका प्रवध वोई पोंफ डायरेक्ट के हाथ मे है जिसमे 
& सदस्य होते हैं । 


वित्त मंत्रालय 


विशेष भ्रष्ययन के लिए 
इण्डियन इस्टीट्यूट : दी झॉसोनाइजेशन प्रॉफ 
भराफ पब्लिक एडप्तिनिस्ट्रेशन ४ दी गवर्नप्रेट श्राफ इण्डिया 
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र्ड 


संयुक्त राष्ट्र-संघ 





सयुक्त राष्ट्र-सघ की स्थापना रहे प्रक्तूवर, १६४५ को की गई थी । प्रत्येक 
बर्ष सारे विश्व भे यह दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है । पर राष्द्र- 
प्रध के स्यूयार्क के मुह्यालय पर अधिक धूमधाम से जन्म दिन मनाने की कोई 
परम्परा नहीं है । राष्ट्रसथ को स्दंव बठियाइयो से गुजरना पड़ता है तथा घनाभाव 
की स्थिति सर्देद ही बनी रहती है | दो दशकों से श्रधिक सम्रय तक काम करने के 
बाद भी इसका भविष्य अ्रनिश्चित सा हो है +९ 

सयुक्त राष्ट्रगसघ का मूल घोषणा-पत्र ५१ राष्ट्रो के परामर्श एवं सहमति से 
बनाया यया था । इसका प्रमुख उद्देंदय विश्व में शांति बनाये रखना तथा विकासशील 
देशो के उत्तरीत्तर विकास के लिए प्रयास करना है। राष्ट्रगसघ की स्थापना द्वितीय 
बद्रिश्वगुद्ध की घटनाओं के कारण हुई । १२ जून, १६४१ की लन्दन घोषणा में सभी 
राध्ट्री ने--जोकि जमंनी के विरुद्ध लड रहे धे--एक ऐसे विश्व की स्थापना के लिए 
सहमति प्रकट बी जहाँ धाक़रामकता न हो तथा झ्रार्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा हो । 

डम्बरटन भ्रोक्स ([20॥08700॥ 09॥:5) वाशिगटन की अन्तरग मच्चरा में 
जहाँ प्रमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सौर सब्ट्रवादी चीन के प्रतिनिधि उपस्थित थे, यह 
निश्वय किया गया कि इस प्रन्‍्तर्राष्ट्रीय सगठन की प्रमुख रूपरेखा लीग श्रॉफ नेशन्म 
के जैसी हो रहनो चाहिए । एक सभा जहा पर कि सारे राप्ट्रो के प्रतिनिधि रहें तथा 
एक परिषद्‌ जिसके केरद (!०८४८७७) में प्रमुख राष्ट्र (9८80 7०७०७) ही जोकि 
मुख्य रूप से शाति एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करें। प्रस्यासिता 
(४०४४८८४४०) सुरक्षा परिषद्‌ मे मतदान प्रक्रिया एवं सगठत की सदस्यता झादि 
पर याल्‍्टा सम्मेलन मे विचार करने का निपुचय किया गया 3 

याल्‍्टा सम्मेसन मे प्रमुख राष्ट्रो को सुरक्षा परिषद्‌ में निपेघाधिकार (४८४०) 
देने का निर्णय किया गया | निवेघाशिकार का श्र यह है कि यदि प्रमुख राध्ट्रो में 
है; कोई की रपट, जिएटी; बाप को, अप्युल्दिद ऊषरेक सो, चटू उछ्े बेत्यल आपे ओर से ही 
बार्यान्वित होने से रोक सकता था । ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि प्रमुख राष्ट्रों 
मे एकता बनी रहे भौर किसी भी भ्रपुख राष्ट्र को इच्छा के विएद कोई काम न हो । 





१५ वगव्शाब्रध0प्रद एशे8ध05 : शबॉगिट बा एलॉंावड३ (४8॥१(६० )2, ए9. 
298. 


संयुक्त राष्ट्र-्संघ श्ण्ध्‌ 


रष्ट्रसघ की सदस्पता के लिए निर्णय किया गया बि वे मभी राष्ट्र जिन्होंने घुरी 


शक्तियों (8४8 ए0४६७) के विशद्ध ह मां, १६४४ तक युद्ध वी घोषणा कर दी थी 
थे सदस्य बन सकते थे । 


युनाइटेड मेशन्स वा-फ्रस श्रॉन इटरनेशनल झॉरग्ेलाइजेशन की बैठक सेन- 
फ्रपसिसकों मे २५ भ्रश्ेल सब १६४५ को हुई ? इस बैठक मे ४६१ राष्ट्रों ने भाग 
लिया । इस बैठक मे सयुक्त राष्ट्र सथ बे घोषणशा-पत्र पर भ्रन्तिम रूप से विचार- 
विमर्श किया गया । सारे निशंय दो तिहाई बहुमत से किये गए। घोपषणा-पत्र एव 
सशोधनो को प्रत्येक घारा पर मतदान हुपा । 


सबसे विवादाए॒पद प्रश्न प्रमुख राष्ट्रो के हाथ मे निपेघाधिवार (४८७०) का 
एकाधिकार था । प्रास्ट्रे लिया एवं न्यूजीलंण्ड के नेतृत्व मे छोटे राष्ट्रो ने प्रमुख 
राष्ट्री के हाप मे निषेघाधिकार के एकाधिक्रार का विरोध जिया । दूसरी झोर रूस 
को माँग थी कि क्रियविधि सम्बन्धी मामलों में भी निवेघाधिकार दिया जाना 
चाहिए । प्रन्त मे यह निर्णय किया गया कि किसी मामले पर विचार-विमर्श की 
प्रक्रिया के सम्बन्ध मे निषेघाधिकार नहीं होगा । पर कार्यवाही (8०0०7) पर निषे- 
घाथबिकार रहेगा । 


समुक्त राष्ट्रब्सघ के घोषग्णापत्र गौर लीग प्रॉफ नेशन्स के प्रतिश्रव में बहुत 
कुछ समानता है ॥ दोनो ही मे शाति एव सुरक्षा प्रमुख उद्देश्य हैं। इनकी प्राप्ति के 
लिए दोनो में हो राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग एवं सदुभावना पर बल दिया गया 
है । संयुक्त राष्ट्र्ंघ की साधारण सभा (50ाह्ष& 85$५॥09) लोग प्रॉफ नेशन्स 
की प्रमेम्बली के समाने ही है । दोतो में ही राष्ट्रों के भाएशा एवं वोट के प्रशिकार 
की समानता थी। शाँति एवं सुरक्षा के मामते में सुरक्षा परिषद्‌ ($6०प४५ (०७ा- 
९) का योग भधिक्र महत्वपूर्णा है। साधारण सभा उसी प्रश्न पर विचार कर 
सकती है जोकि सुरक्षा परिषद्‌ के विचाराघीन नहीं है। झ्राधिक, सामाजिक प्रौर 
सप्राशापत (७009९) सम्बन्धी पद सीगर के प्रतिश्रव ये कौंप्विल को दिये गए थे । 
राष्ट्रगमघ के घोषणा पत्र मे ये शक्तियाँ प्रमेम्दली को दो गई है। सयुक्त राष्ट्रसघ का 


प्रस्तरीष्ट्रीय स्पायालय लीग के परमानेंट कोर्ट प्रॉफ ६ टरनेशनल जस्टिस का ही 
प्रतिष्तप है । 


सपुक्त राध्ट्रससध का मुख्यालय न्यूयाके में टरटस ये (7क्रत6 849) सामक 
स्थान पर स्थित हैं। यह भूमि दानवीर रावफेचर परिवार ने राष्ट्रसच को ८५ 
लाख डालर में खरीद कर दो है; भवन निर्मास्स करे लिए प्रमेरिको सरकार ने राष्ट्र 
सघ को ६०० लाख डालर का ऋण दिना किसी सूद के दिया है । राष्ट्र-सघ यह 
घनराशि २५ लाख डालर प्रति वर्ष को दर से प्रमेरिको सरकार को वापस करता 
है। प्रब संयुक्त राष्ट्रगमध का तिज का $६ मजिलो का भवन है। प्रतेक सदस्य राष्ट्रो 
ने भवन की सुचारु रूप से सजाने के लिए मेंट के रूप मे बहुत सी वस्लुय्ें दी हैं । 


२०६ लोक-प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार 


संयुक्त राष्ट्र-संघ का घोषरयान्पत्र 

सयुक्त राष्ट्र सघ के घोषणा-पत्र (चारटर) में १६ अध्याय तथा १११ धारायें 
हैं। यह लीग ऑफ नेशन्स के श्रत्िश्रक (कोवेनेंट) से कही अधिक विस्तृत हैं जिसमे 
केवल २६ धारायें ही थी ३ राष्ट्रढसघ के घोपणा-पत्र मे राष्ट्रो की सदस्यता, संघ के 
विभिन्न अगो, रूगडो के शांतिपूर्ण समभौते, अन्तर्राष्ट्रीय अधिक एवं प्तामाजिक 
सहयोग, प्रस्यासिता समा (777866529 (०४४०7) अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्पायालय; सचिवा- 
लय ग्रादि की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है । 

घोषणा पत्र की प्रस्तावना के झनुसार राष्ट्र-सध के निम्नलिखित सरहद श्य हैं ; 

१ विश्व को युद्ध की विर्भपिका से बचाना ६ 

२. मनुष्यों के मौलिक मानवीय भ्धिकारो की रक्षा, एव राष्ट्रो मे समानत्ता 
वा व्यवहार । 

३. अ्तर्शप्ट्रीय शाति के लिए सबियो एवं शम्तर्राष्ट्रीय कातूनो को 
लागू फरना । 

४ मनुष्यमात्र के लिए सामाजिक प्रगति एवं उधके जीवन स्तर को ऊँचा 
उठाने के लिए ग्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग । 

उपरोक्त उद्दें ब्यो की श्राप्ति के लिए घोपरा-पन्र की भ्रस्तावता में निम्त- 
लिखित उपायो का सुझाव दिया गया है-- 

१ राष्ट्रो में पारस्पश्कि सहनशीलता बा उद्भव करना, जिससे कि अस्त- 
रप्ट्रीय शाति बनी रहे तथा राष्ट्र अच्छे पडीक्षिपों की त्तरह रह सके । 

२. प्रन्तर्रप्ट्रीप शांति एबं सुरक्षा के लिए एक होकर काम करता ) 

३. संनिक शक्ति का उपयोग केवज भ्रस्तर्शप्टीय शाति के लिए राष्ट्रसघ की 
सहमति से करना। श्रापमी रंगडो के निपटारे के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग 
मे करता । 

४. अन्तर्राप्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व का साधाजिक एवं ग्राथिक 
विकास करना । 

इस समय सयुक्त राष्ट्रघ मे १३७ राष्ट्र सदस्य हैं। राष्टूसघ राष्ट्रों मे 
समानता के आधार पर सग्ठित किया गया है। चाहे बोर्ड राप्टु छोटा हो या बढा 
साधारण सभा में उसे एक ही मत देने का अधिकार है। अमेरिका शौर रूस जैसे 
शक्तिशाली राष्टू्‌ भो एक ही वोट के ग्रधिकारी हैं जिस प्रकार नेपाल आदि छोटे 
राष्ट्र ! वे सभी राष्ट्र जो सघ के चार्टर में भास्या रखते हैं इसबे सदस्य बन सकते 
है; सदस्यता के इच्छुक राष्ट्रपप की सदस्यता के लिए झवेदन-पत्र श्रस्तुत करते 

हैं। संदसे पहले सुरक्षा परिषद्‌ की नये सदस्यों की श्रवेश सर्मिति श्रावेदत पत्र पर 
विचार दरती है| सुरक्षा परिषद्‌ वे स्थायी सदस्यों की सहमति के बिना नये राष्ट्रों 
को सदस्यता नहीं दी जा सकती । यदि सुरक्षा परिपद्‌ के स्थायी रादस्यों को सहमति 
हो, वधा कुछ ६ सदस्यों बी सहमति ही, तो सदस्यता वाग्रर्त साधारण सभा मे 


संयुक्त राष्ट्र-संघ २०७ 


प्रस्तुत किया जाता है । साधारण सदस्यता के प्रश्न पर उपस्थित मतदान में भाग 
लेने दाले राष्ट्रो के २/३ बहुमत से निर्णय किया जाता है । इसी प्रकार राष्ट्‌-सघ से 
सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर साधारण सभा कसी सदस्य वो तिष्कापित कर 
सकती है। राष्ट्रवादी चीन को हाल मे राष्ट्र सघ से निष्कासित करके इसका स्थान 
कम्युनिरट चीन को दिया गया है । 

यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि राष्ट्रसघ की सदस्यता किसी भी राष्ट्र फी 
सावंभौम सत्ता का किसी प्रकार हतन नहीं करती । इसकी सदस्यता का झाधार सावें- 
भौम सत्ताधारी राष्ट्रो की परस्पर समानता है। राष्ट्ू-सघ क्सी भी राष्ट्र के 
प्रान्रिक मामलो मे हस्तक्षेप नही कर सकता । राध्ट्रसघ को बाध्यकारी शक्तियों 
बहुत ही कम हैं। इसके विभिन्न प्रण जॉँच पड़ताल कर सकते हैं, वादविवाद कर 
सकते हैं तथा सदस्य राष्ट्रो से किसी बात के लिए सिफारिश कर सकते हैं । इतना 
होने पर भी राष्ट्रगसघ का चार्टर सदस्य राष्ट्रों से यह तो ग्राशा करता ही है कि 
कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड कर वे पापस्ती भगड़ो को निबटाने के लिए सैन्य 
शक्ति का उपयोग नही करेंगे । 


विशेष भ्रध्यपन फे लिए 
गुडरिच * दी युनाइटेड तेशन्स 
वर्मा दीनानाथ » अस्तरा्ट्रीय सम्बन्ध 
पामर एण्ड पकिन्स ४ इ टरनेशनल रिलेशस्स 
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र्र 


साधारण सभा 





राष्ट्सव के चार्टर की घारा £ के अनुसार सभी सदस्य राष्ट्र साधारण सभा 
के सदस्य होते हैं ।॥ वर्तमान समय में साधारण सभा की सदस्यता रै३७ है । 
साधारण सभा मे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र ५ प्रतिनिधि वर्षा ५ घन्य प्रतिनिधि (5&॥८४78(० 
]00629/८) भेज सकता है । प्रत्येक सदस्य राष्ट्र मददान में एक मत देने का ही 
अधिकारी होता है । साधारण सभा सभी राष्ट्रो मी समानता के प्राघार पर सगठित 
है तथा इसमें छोटे ग्लोर बढ़े राष्ट्री के वीच कोई भेदभाव नहीं किया जाठा है । 

साधारण सभा की बेठक प्रति वर्ष होती है। मह बंठक सितम्बर महीने के 
तीपरे मंगलवार से प्रारमभ होती है तया दिसम्बर के मध्य तक चलती है। पर मदि 
आवश्यक होता है तो इसकी बेठक प्रधिक दिनो तक चलती रहती है । 

साधारण सभा की इस वापिस बंठक के भ्रतिरिक्त शौर भी असाधारण बैठकों 
हो सकती हैं। ये ग्रसाधारए बैठक सुरक्षा परिषद्‌ के प्राग्रह पर महासचिव द्वारा 
बुलाई जाती हैं। यदि साथारण सभा के प्राघे से ग्रधिक सदम्प झाग्रह करें तो भी 
प्रसाधारण बैठऊें बुलाई जा सकती हैं। दस प्रकार को विशेष बँठकें पैलेस्टाइन, 
मध्यपूर्द, हगरी, लेबनान भादि की समस्याप्रो पर विचार करने को बुलाई गई हैं । 
साधारण सभा का सगठन 

अस्येक वर्ष साधारगा समा एक ग्रव्यक्ष तथा १७ उपाध्यक्ष चुनतों है ॥ 
चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है ग्रव यह परम्परा बन गई है कि साधारण मभा 
का भध्यक्ष प्रमुख राष्ट्री के भ्रतितिधियों मे से नहीं छुना जावेगा ॥ सभा झपती कार्य- 
विधि के नियम स्वय ही बनाती है । 

साधारण सभा का भ्रधिकतर कार्य समितियों के द्वारा होता है। इन समितियों 
की संस्या ६ है । 

प्रथम समिति--राजनैतिक तथा सुरक्षा समिति 

द्वितीय पमिति--भ्राधिक एवं वित्तीय 

तृतीय समिति--सामाजिक, मानवीय एवं सॉस्कृतिक 

चतुर्थ समिति--अन्यासिता (धप्न॥८्८5॥ाए) 

दम समिति--प्रशासनिक शव इजट 

छठी समिति--कादूनी 
इन लॉमितियों के अतिरिक्त तीन भन्‍्य ममितियाँ भी हैं. 


साधारण सभा २०६ 


१. विशेष राजनैतिक समिति 
२ समन्वय समिति 
यह समिति साधारछा सभा को कार्यवाहियो मे समन्वय स्थापित करती 

है । इसमे २५ सदस्य होते हैं । ये २५ सदस्य निम्नलिखित हैं ॥ साधारण सभा का 
प्रध्यक्ष १, साघारण सभा के उपाध्यक्ष १७, तथा ७ प्रमुख समितियों के ग्रध्यक्ष । 

३. परिचय-पत्र समिति ((८०८ए४४।$ (०णरगर6९) सदत्यों के परिचय" 
पत्र की जाँच-पड़ताल करती है । इस समिति मे £ सदस्य होते हैं जो प्रत्येर् वर्ष 
साधारण बैठक के प्रारभ मे चुने जाते हैं ॥ 


परिचयन-पत्र समिति, तथा समन्वय समिति को छोड कर प्रन्य सातो समितियों 
में सभी सदस्य राष्ट्रो को भाग लेने का अधिकार है । ये सम्रितियाँ प्रपनी सस्नुतियाँ 
साधारण सभा के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करती है। रामितियाँ अपनी सहायता के 
लिए उप समितियों की नियुक्ति कर सकती हैं । समितियों एवं उप सपम्रितियों में 
साधारण बहुमत के प्राधार पर निशंय लिए जाते हैं । 

इन समितियों के अ्रतिरिक्त दो भ्रन्य स्थायी समितियाँ साथारण सभा की 
सहायता के लिए होती हैं । 

१. प्रशासकीय एवं बजट सम्बन्धी मामलो पर परामर्शदानी समिति। इस 
समिति में १२ सदष्ष्य होते हैं। 

३. भशदान समिति (0०प्राप्मा।0० 00 (0०7८0०४०१७) इस समिति में 
१० मदस्य होते हैं ।॥ यह समिति साधारस् सभा के सम्मुख यह सस्तुति करती है कि 
किस राष्ट्र को सघ के ब्यय के लिए कितनी घनराशि देनी चाहिए। 

इनके भ्रतिरिक्त साधारण सभा प्रावश्यक्तानुसार समय-समय पर विशेष 
समितियाँ भी निर्मित करती है । इस प्रकार की समितियों के कुछ उदाहरण 
निम्नलिखित हैं । 

१. शाति स्थापना के लिए विशेष समिति--३३ सदल्य (596०० (०एा|या- 
॥(66 07 763०6 ॥८९९७०58) 

२. मानव अ्रधिकार आयुक्त --३२ सदस्य ((०णाप्रा$508 97 नविधयावा 
९॥॥$) 

३. भतरिक्ष के शातिमय उपयोग के लिए समिति--२५ सदस्य ((०गाग्र- 
पाव्स्णा ए6००८ी पएु३&$ एण 00८ 59302) 
अधिकार एव शक्तियाँ 

साधारण सभा को शक्तियां वास्तव मे भ्रत्यन्त व्यापक है चार्टर वी सीमा 
के भीतर किसी भी मामले पर साधारए सभा दिखार-विमर्ण कर सकतो है | राध्- 
सघ के किसी भग के अधिकार एवं शक्तियों पर भी साघारण सभा में विचार-विमर्भ 
किया जा सकता है । इन मामलो मे साधारण सभा सदस्य राष्ट्री अथवा सुरक्षा 


२१० लोक-प्रशा सन: सिद्धान्त एवं व्यवहार 


परियद्‌ को अ्रपनी प्लिफ़रारशे मेज सकती है। पर साधारुख सभा किसी ऐसे प्रशन पर 
विचार-विमर्श नही कर सकती जोकि सुरक्षा परिघद्‌ के विचाराधीन है । ऐसा 
सुरक्षा के झाग्रह पर ही किया जा सकता है। पर यदि साधारण सभा चाहे तो किसी 
विषप्र विशेष को सुरक्षा परिषद्‌ की का्यावली रे हटा कर, साघारणा सभा को इस 
पर वाद-विवाद करने का ग्रवप्तर दिया जा सत्ता है । कई वार प्रस्ताव का शीर्पेक 
बदल कर उसके साराश को बिता बदले ही साधारण सभा में भी बहस को जा 
सकती है ॥ * 

साधारणस्प सभा एक ऐसा मच है, जहाँ विमिन्न राष्ट्रो की मरकारो के प्रति- 
निधि भ्रपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक सत्र मे एक साप्रास्य परिचर्चा होती 
हैं, जहाँ विभिन्न सरकारों के प्रतिनिधि विश्व की प्रमुख गति-विधियों पर श्रपने 
विचार व्यक्त करते हैं । ग्राधारण सभा मे विचाराघीन विषयों की सूची बहुत 
विस्तृत होती है, तथा भाषणों में पूनरवृत्ति को प्रवृत्ति के कारण समय वा ग्रभाव 
बना रहता है । 

साधारण सभा में विश्वशाति बनाये रखने के लिए श्रम्तर्राष्ट्रीय सहयोग, 
निरस्भीकरण--युद्ध सामग्रियो के निप्रन्धरा पर विचार क्रिया जा सकता है । कसी 
भी समस्या पर--जो विश्वशाति के लिए खतरा उत्पन्न करती है साधारण सभा 
विचार कर सकती है पर शर्तें यह है कि यह मामला सुरक्षा परिषद्‌ के विचाराधीन 
नही 

साधारण सभा सुरक्षा परिषद्‌ के लिए १० प्रस्थायो सदस्यों को भी चुनती 
है। इसके भ्रतिरिक्त ग्राथिक तथा सामाजिक परिपद्‌ के २७ सदस्पो तथा श्रन्तर्राष्ट्रोय 
न्यायालय के १४ न्यायाधीशों का छताव भी साधारण सभा द्वारा हो किया जाता 
है। यह सभा सुरक्षा परिषद्‌ को सस्तुति पर महासचिव को नियुक्ति करतों है । 
सुरक्षा परिषद को सिफारिश पर ही साधारण सभा नये राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान 
करती है तथा सदस्य राष्ट्री को सदस्यता रो निसम्बित या निष्कासित करती है । 

साधारण समा सुरक्षा परिषद्‌ दया झाय झंगो के द्वारा प्रस्तुत प्रतिबेदनों पर 
विचार करती है । 

राष्ट्रसघ का बजट साधारण समा द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। 

साधारण्य सभा में महत्त्वपूर्ण विषयो पर, यया झाति एवं सुरक्षा सम्वन्धी 
प्रस्ताव, संगठन के विभिन्न झंगो के लिए सदस्यों का चूवाव, नये सदस्यो का प्रवेश, 
निसम्बन, निष्कासन, वजट सम्बन्धी विषयों पर उपध्यित एंव मतदान करने वाले 
सदस्यों के २/३ बहुमत से निर्णय ग्रादि होते हैं॥ ग्रन्य मामलों में उपस्थित एवं 
मतदान में भाग लेते वाले सदस्यो के साधारए बहुमत से ही निर्एय लिए जाते हैं । 

साधारण सभा प्रश्ताव मात्र ही पास कर सकती है। सदस्य राष्ट्रो के लिए ये 
केवल संस्तुति हैं। साधारण समा उनके पालन करने के लिए विसो प्रवार का मी 
शक्ति श्रयोग नहीं कर सकती । 


साधारण सभा र््् 


कार्यविधि 

महासचिव ग्रन्त'कालीन कार्यावली तैयार करवा कर वापिक बैठक के दो 
महीने पहले सदस्य राष्ट्रो को भेजता है| पूरक कार्यावलो २० दिन पहले भेजी जाती 
है । यदि सदस्य राष्ट्र बहुमत से चाहे तो कार्यावली में नये प्रकरण जोडे जा 
सकते हैं । 

साधारण सभा का सत्र औसतन तीन मद्ीने तक चलता है। सदस्प संख्या 
अधिक होने तथा जम्बे-लम्बे भाषण देने वाले प्रतिनिधियों के कारण सन्न काफी दिनो 
तक चलता है । यद्यपि समापति को इस दिशा में नियम्जण का कुछ प्रधिकार प्राप्त 
है, पर सा्वभौमसत्ता प्राप्त देशों के प्रतिनिधियों को रोक पाना शायद झासान 
नही है । साधारण सभा की “बैठकों में बहुमत से निर्णय लिया जाता है। 
उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने बातों का बहुमत किसी प्रस्ताव के स्वीकृत होने के 
लिए ग्रावश्यक है । 

जो सदस्य झनुपस्थित हो अथवा मतदान मे भाग नही ले रहे हो, उनकी 
गिनती नही होती । ऐसे भी अवसर ग्राये हैं जबकि प्राय. आधे सदस्यों ने मतदान में 
भाग नही लिया है । फुछ विशिष्ट निणंधथों के तिए जितका वर्गत चार्टर को घारा 
१८ तथा साधारण सभा की वायंविधि मे है, २ ३े बहुमत की प्रावश्यकता होती है ॥ 
चार्टर में सशोधन के लिए समस्त सदस्यों के २/३ वहुमत की भ्रावश्यक्रता होती है । 

राष्ट्सप मे कार्यवाही के लिए पाँच भाषायें श्रविकृत की गई हैं । ये माधायें 
है चीनो, श्रग्रेजी, फ्रेंच, रूसी तथा स्पेनिश । राष्ट्रसरथघ के सभी पत्रक इन सभी 
भाषाओं में तैयार कक्‍ये जाते हैं। वाद-विवाद के लिए अप्रेजी तथा फ्रॉंच को मान्यता 
दी गई है । यदि कोई प्रतिनिधि भ्रन्य किसी अधिक्ष्त भापा मे बोलना चाहे तो बोल 
सकता है| गन्य प्रतिनिधियों के लिए उसऊा अंग्रेजी तथा फ्रेंच में तत्काल ही ग्रतुवाद 
कर दिया जाता है । 


विशेष प्रध्यपत के लिए 
युनाइटेड नेशन्म एवरी मेंन्स युनाइटेड नेशन्स 


ग्रुडरिच : दी गुनाइटेड नेशन्स 
यू०एनन्प्रो० चार्टर प्रॉफ दी युनाइटेड नेशन्स 
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सयुक्त राष्ट्ररघ के घार्टर वी घारा २३ मे सुरक्षा परिषद्‌ के संगठन की 
व्यवस्था की गई है॥ प्रारभ मे इसकी सदस्य सख्या ३१ रखी गई थी । इसमे से % 
स्थायो तथा ६ ग्रस्थायी सदस्य थे 4 स्थायी सदस्यता चीम, फ्रास, रूस, इग्लेंड ग्रौर 
अमेरिका को दी गईं जोकि शव्रु राष्ट्रो के विरुद्ध कधे से कधा मिला कर लड़े थे और 
उन्हे पराजित किया था । क्‍स्यायी सदस्यो को साधारण सभा द्वारा चुना जाता है । 
चुनाव सदस्य राष्ट्र द्वारा भ्न्तर्राष्ट्रीय शाति एवं सुरक्षा मे योगदान, तथा उनके 
भौगोलिक वितरण को ध्यात मे रख कर किया जाता है। साधारण सभा में उपस्यित 
एवं मतदान करने वाले सदस्यों के २/३ बहुमत से ये चुनाव होते हैं । 
सब १६६४ मे चार्टर में संशोधत करके भ्रस्यायी सदस्यों की सश्या ६ से बढा- 
कर १० कर दी गईं है। ग्रस्थायी सदस्य दो बर्षे के लिए चुने जाते है। उनका 
चुनाव इस प्रकार होता है कि पग्राघे मस्थायी सदस्य प्रति वर्ष नये छुने जायें । कोई 
भी प्रस्थायी सदस्य प्रपना कार्यकाल स्माप्त करने के तुरन्त हो बाद सुरक्षा परिपद्‌ 
का सदस्य नही चुना जा सकता । 
वर्तमान समय मरे सुरक्षा परिषद के भ्रस्थ।यी सदस्य निम्नलिखित हैं * 
परजेंटाइना इनका कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १६७२ को 
घैलजियम समाप्त होता है ॥ 
इटली 
जापान 
सोमालिया 
पोलेण्ड इनका कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १६७१ तक है। 
बुरंडो 
पिप्रएलियोज 
निकारागुग्रा 
सोरिया 
कार्य एवं शक्तियाँ 
१. चार्टर के अनुसार पन्तर्सप्ट्रीष शाँति एवं सुरक्षा बनाये रखने का उत्तर- 
दायित्व सुरक्षा परिषद पर है। राष्ट्रयंध के सिडान्त एवं उहोँप्यो वे आधार पर 
सुरक्षा परिषद्‌ प्रस्तर्राष्ट्रीय शाति बनाये रखने कर प्रयास बरती है । 
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२. सुरक्षा परिषद्‌ किसी भी ऐसे मामले की जांच-पडताल कर सकती है, 
जिससे भअन्तर्राष्ट्रीय तनाव को स्थिति उत्पन्न होने की आशका हो । सुरक्षा परिपद्‌ 
सम्बन्धित राष्ट्रो को तनाव रोकने की दिशा मे उचित परामर्श देती है 


३. कोई भ! सदस्य राष्ट्र किसी कड़े अथवा अन्तर्राष्ट्रीय हवाव उत्पन्न 
करने वाली स्थिति को सुरक्षा परिषद्‌ के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है । 


४. इसी प्रकार गुर सदस्य राष्ट्र जो चार्टर में वर्शित शातिपूर्ण तरीकों में 
ग्रास्था रखते हैं, ऐसे भगडो व प्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति को साधारण सभा या 
महासचिव के द्वारा सुरक्षा परिषद्‌ के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं । 


५. सुरक्षा परिषद्‌ भ्राक्रामकता, शाति एवं सुरक्षा को ख़तरा, आदि की जाँच 
कर सकती है | शाति एवं सुरक्षा के हित मे या तो परिपद्‌ घ्तिफारिशे करती है प्रथवा 
शाति भंग करने वालो को बाध्य करने के लिए कदम उठाती है। 


६. सुरक्षा परिपद्‌ की बाध्यकारी शक्तियाँ तिस्‍्नलिवित है । 

(प्र) ग्राक्रमण करने वाले राष्ट्र के विरद्ध सदस्य राष्ट्रों से प्राथिक प्रप्तदघोग 
के लिए पश्राग्रह । 

(ब) सेन्य शक्ति के उपयोग को छोडकर अन्य उपाय । 

(स) यदि सुरक्षा परिषद्‌ की राय में उपरोक्त दोनो उपाय प्रपर्याप्त हो तो 
अन्तर्राष्ट्रीय शात्ि एवं धुरक्षा के हित में सैन्य शक्ति का उपयोग भी सुरक्षा परिषद्‌ 
कर सकती है । चार्टर के प्रनुमार सदस्य राष्ट्रों का यह कर्तव्य है कि सुरक्षा परिषद्‌ 
की भाग पर संन्य सहायता की व्यवस्था करें। 

७. सुरक्षा परिपद्‌ प्रस्थ-शस्त्रों के जमा करने की होड पर नियन्त्रण 
रखती है 

८ सुरक्षा परिषद्‌ की सस्तुति पर ही साधारण सभा मह'सविव की तियुक्ति 
फरती है | भाधिक एवं सामाजिक परिषद्‌ के सदस्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्थापालय के 
न्याग्राधीशों का चइनाव भी सुरक्षा परिषद्‌ की संस्ठुति पर ही होता है । 

£. नये राष्ट्रो को राष्ट्रघ की सदरयता, सदस्य राष्ट्र का सदस्यता से 
निलस्बन, तथा ,राष्ट्राप रो उतका निष्राधन घादि साधारण सभा द्वारा सुरक्षा 
१रिपद्‌ की संस्तुति पर ही किये जाते हैं । 

१० सुरक्षा परिषद्‌ प्रत्येक वर्ष एक बाधिक तथा प्नन्य विशेष प्रतिवेदन 
साधारण सभा के सम्गुख प्रस्तुत करती है । 
सुरक्षा परिषद्‌ मे मतदान की प्रक्रिया 

यद्यपि साधारण सभा में सदस्य राण्ट्रो की समानता स्वोकार की गई है, 
सुरक्षा परिषद्‌ में इस सिद्धान्त को मान्यता नही दी गई है । कार्यविधि सम्बन्धी मामलों 
को छोडकर प्रन्य सभी प्रस्तावों के लिए € सदस्यों की सहमति श्रावश्यक् होती है। 
इन ६ सदस्यों में ५ स्थायी महान शक्तियों को सहमति भी होनी चाहिये । यदि कोई 
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भी महान शवित किस्ती प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान देती है तो वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं 
किया जा सकता ॥ उझ्त: सभी महत्त्वपूर्ण मामलों भे इन महान शक्तियों को यह 
अ्रषिकार प्राप्त है छि वे अकेले अपने मत से सुरक्षा परिषद्‌ के बहुमत के विरुद्ध किसी 
प्रस्ताव को रोक सकते हैं। सहान शक्तियों का यह भ्रविकार निवेधाधिकार 
(५८०) कहा जाता है । 

वबार्यविध्ि सम्बन्धी मासलो में किन्ही £ सदस्यों के मत से निर्णय लिया जा 
सकता है। कार्यविधि सम्बन्धी मामलों मे महान राष्ट्रो को वोटी को शवित प्राप्त 
नही है । यदि सुरक्षा परिषद्‌ का कोई सदस्य राष्ट्र स्वयं किसी कपडे मे उलभा हुपा 
है, तो उससे सम्बन्धित प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकता | यह नियम 
स्थायी एवं अस्थायी दोनो प्रकार के सदस्यो १र लाग्रू होता है । भ्रत उन प्रस्तावों में 
महान राष्ट्र वीटो की शवित का उपयोग नदी कर सकते जहाँ वे स्वयं ही भंगडे मे 
डलके हुए हैं । यदि महान राप्ट्रो मे से कोई राष्ट्र जिसी प्रस्ताव पर मतदान में भाग 
न ले तो इसे वीटो नही माना जाता है ॥ 

सुरक्षा परिषद्‌ में पाँच महान राष्ट्रो वी स्थायी सदस्यता तथा मतदान की 
इस प्रक्रिया जिससे कि उसके हितों के विरुद्ध कभी कोई काम नही किया जा सके, का 
फल यह हुम्ना कि संयुक्त राष्ट्रसंघ को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं जोकि पहले 
विप्ती भी भ्रन्तर्राष्ट्रीय सस्था को प्राप्त नही थी। भ्रस्तर्राष्ट्रीय शातरि एवं सुरक्षा को 
भंग करने वाले राष्ट्रो के विरद्ध सयुक्त राष्ट्रमथ राजनंतिक, प्राथिक एवं सँनिक 
कारंवाइयाँ करने को सक्षम है। राष्ट्रलथ को यह शक्तित इसी कारण दी जा सी 
कि महाव्‌ राष्ट्रो की इच्छा के विरुद्ध इसका भ्रयोग कदापि संभव न था । 
सुरक्षा परिषद्‌ का अध्यक्ष 

सुरक्षा परिषद्‌,में भ्रध्यक्ष का निर्वाचन एक मड़ीते के लिए होता है । स्थायी 
एवं प्रस्थायी सदस्यों फे नाम प्रग्रेडी की वर्णंमाला के क्रमानुसार लिपे जाते हैं प्रौर 
उसी त्रम से प्रति माह ग्रध्यक्ष बनने की बारी बातो है| यदि सुरक्षा परिषद्‌ आाव- 
इयक समझे यो किसी सदस्य राष्ट्र को प्रस्ताव पर बोलने तथा वाद-विबाद में भाग 
लेने को निमत्रित कर सकता है पर ऐसे आमत्रित सदस्यी को मतदान में भाग लेने वा 
अधिकार प्राप्त नही है । 

राष्ट्रमंघ का सबसे शक्तिशाली ग्रग सुरक्षा परिषद्‌ ही है। अन्तर्राष्दरीय 
शाति एव सुरक्षा--जिसके लिए मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्रसंघ का निर्माण हुग्ना है-- 
इसी का उत्तरदाथित्व है । इसे निभाने के लिए इसे विशेष शकितियाँ एवं विशेषाधिकार 
प्राप्त हैं ॥ इसकी सदस्य संख्या भी कम है | सदस्य सस्या कम होने से इसे कई लाभ 
हैं । इसकी वैठकें प्रायः निरंतर ही चला करती हैं। कुछ ही घण्टो की सूचना पर 
इसकी बैठक चुलाई जा सकती है । संयुक्त राष्ट्रसघ के मुख्यालय पर सुरक्षा परिषद्‌ 
के सदस्य राष्ट्रो के श्रतिमिधि सदंव ही उपस्थित रहते है । सुरक्षा परिपद्‌ वे साध्यम 
से प्रतोषचारिक रूप से राजनयिक वार्ता हो सकती है । 
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यद्यपि महा राष्ट्रों बी एकता ही सय्रुकत राष्ट्रमंघ की प्राधारशिला है, 
परन्तु इस पर विचार नही किया गया है कि यदि किसी समस्या को लेकर इन 
शक्तियों मे एकता न ञया सके तो क्या होगा। इस तथ्य को प्रास्स्भ में ही स्वीकार 
कर लिया गया कि कोई भी प्रल्तर्राध्ट्रीय संगठन पाँच महान राष्ट्रों में पारस्परिक 
शाति नही रखवा सकता । गत सुरक्षा परिषद्‌ इन पाँच महान राष्ट्रों की कार्य विधियों 
की देखरेद्व रपने वानी सस्‍या नहीं हे । यह वह संस्था है जिसके माध्यम से पाँचो 
स्थायी सदस्य एकमत होकर शाति एवं सुरक्षा बनाये रखते हैं। यदि किमी समय 
सैनिक षायंवाही की आवश्यकता पद्ठती है तो सेना का अधिकाश भाग स्थायी सदस्यों 
को ही जुटाना पडता है। युरक्षा परिषद्‌ को दी गई सैन्य शक्ति को संचालित करने 
के लिए सेनिक स्टाफ समिति की व्यवस्था की गई है । इसके सदस्य स्थायी सदस्यों के 
सेनाघ्यक्ष होते है । 

सुरक्षा परिषद्‌ मे श्रस्थायी सदस्यों की व्यवस्था छोटे राष्ट्रों की माँगों के 
फलस्वरूप को गई है । लीग झ्लॉफ नेशन्स के कौसिल में भी इसी प्रकार थी व्यवस्था 
थी । सैद्धान्तिक रुप से यह्‌ कहा जा सकता है कि बदि सात छोटे राष्ट्र एक साथ 
मिलकर वाम करे तो वे महान शक्तितयाँ जिन्हे वीटो का पअ्रधिकार प्राप्त है--की 
मनमानी पर रोक लगा सकते हैं। क्योकि राष्ट्रमंध के चार्टर के भनुसार प्रस्ताव के 
पक्षा में € मंत होने चाहिए जिनमें पांचों महान राष्ट्रों के मत भी शामिल होने 
चाहिए । यदि सात छोटे राष्ट्र मिलकर किसी प्रस्ताव का विरोध करे तो महान राष्ट्रों 
के पक्ष मे मतदान करने पर भी प्रस्ताव प्राप्त नही हो सकेगा क्योकि प्रस्ताव के पक्ष मं 
आवश्यक ६ मत नही हो सकेंगे । पर वास्तव में ऐसा इसलिए नहीं हो पाता कि 
प्रस्थायी सदस्यों का चुनाव शक्तित गुट (९०४८६ 8/0०४) अपन लाभ बो ध्यात में 
रुख कर करवाते है । ये सदस्य पपने सम्बन्धित शक्तित गुट के साथ ही मतदान में 
भाग लेते हैं । 


विशेष झ्रध्यपत के लिए 






गुडरिच $ दी युनाइटेड नेशन 

यू० एन० झो० चार्टर भ्रॉफ दी युनाइटेड नेशम्स 
वर्मा दोनानाथ ई अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 

चुनाइदेड सेशन्स ये रुवशेनैस्त युकाइटेड नशन्स 


ईगलटन * इन्टरनेशनल गबर्नमेद 


२७ 
संयुक्त राष्ट्र-संघ का सचिवालय 





संयुवत राष्ट्रसंघ के चा्टर की घारा ६७ के झनुसार राष्ट्रसंघ के प्रशास- 
कीय कार्यों को सुचाह रूप से चलाते के लिए एक पतिवालय की व्यवस्था की गई 
है। लीग प्रॉफ नेशन्श के अनुभव से सचिवालय का महत्त्व रपप्ट हो चुका था । भ्रतः 
चार्टर में इसे मुख्य श्रम के रूप में रकवा गया है | सचिवालय वास्तव में एक ऐप्ती 
संस्था है, जो सही प्रथों मे सारे राष्ट्रो का प्रतिनिधित्व करती है एवं निष्पक्ष रूप से 
अन्तर्राष्ट्रीय हितो बे लिए काम करती है । 

सबिवालग का प्रमुख प्रशासकीय भविकारी महासचिव होता है । महासचिव 
के अतिरिक्त प्रन्य अधिकारी भी ग्रावशप्क्रतानुसार षनथुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रसंघ में 
विभिष्न देशो के नागरिको के बीच पदो का बंटवारा बजट मे देशों के योगदान पर 
निर्भर करता है । पर साथ ही यह भी घ्यान रक्‍वा जाता है जि' न तो कसी देश का 
प्रतिनिधित्व बहुत प्रधिक हो और न बहुत कम ही ॥ 

महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिपद्‌ की संस्तुति पर साधारण सभा द्वारा 
की जाती है। चूंक्रि महान शक्तियों को सुरक्षा परिषद्‌ में विधेघाधिकार की शक्ति 
प्राप्त है, ग्रत कोई नी एसा व्यक्ति मह/सचिव नियुक्त नहीं हो सकता जोकि महान 
राष्ट्रों को स्वोकार न हो । प्रवतक महाप्तचिव के पद पर जित व्यक्तियों की तियुक्ति 
हुई है उससे ऐसा प्रतीत होता है वि' महान राष्ट्री के नागरिकों को नियुक्त न करने 
की परम्परा-सी बन गई है । सबसे पहले महासचिव त्रिग्वी ली तावें के थे । डंग 
हैमरणोल्ड स्वीडन के सागरितर ये । उ थाट बर्मा के नागरिक थे तथा बतंमान महा- 
सचिव बाल्ड हाइम झाश्ट्रिया के हैं । 

महासचिव का का्यवाल ५ साल होता है। वह दुवारा भी प्रपने पद के 
लिए चुने जाने के लिए सक्षम है। 

मह्टसच्िव को सह्यदा के निए ११ अवर अद्मासच्रिव तथा # सहायक महा 
सविव होते हैं । प्रवर महासचिव ओर सहायक्र मद्रासचिव समुकत राष्ट्र संघ की 
प्रमुख गतिविधियों पर नियन्त्रण रखते हैं ॥ ये समी मध्यासचिव की देख-रेख में काम 
बरते हैं । 

सयुवत राष्ट्रमंध मे मंविदालय का वही स्थान है जो किसी राष्ट्र विशेष के 
प्रशासन थे सनिवालय का होता है। राष्ट्रयंघ के प्रशामकीय उत्तरदावित्वों के लिए 
मचिवालय ही जिम्मेवार है । सविवालय वा मुख्यालय न्यूपाक में स्थित है गूरोप 
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के 'देशो के लिए इसका काफी बडा पश्राफित जेनेवा में पंलिस डेस नेशन्स 
(98॥5 ५८७ 7प७॥०75) में स्थित है ॥ यह वही भवन है जो पहले लीग झ्रॉफ ,नेशन्स 
का मुल्यालय था। इसके घनिरिक्त विश्व की सभी प्रमुख राजधानियो मे छोटे-छोटे 
कार्यालय हैं । 


राष्ट्रसध के सचिवालय के प्रमुख श्रग निम्नलिखित हैं 

१. महासचिव का कार्यालय 

इसके अ्रन्तर्गंत निम्नलिखित कार्यालय हैं-- 

(प्र) महासचिव को कार्यकारी विभाग 

(व) विशेष राजनैतिक समस्याझ्ो के लिए अवर सचिव का कार्यालय 

(स) कानुनी सामलो का कार्यालय 

(द) तियन्त्रक कार्यालय 

(३) कार्मिक वांग का कार्यालय 

२ राजनैतिक एवं सुरक्षा परिपर्‌ से सम्बन्धित विभाग 

३ झआथिक एवं सामाजिक मामलो का विभाग--इसमे क्षेत्रीय प्राधिक 
आयोग भी सम्मिलित है । 

४ प्रन्यासिता ([70४०८४॥४७) विभाग 

५ सम्मेलन आादि की सेवाप्रो से सम्बन्धित विभाग 

६ सामास्य सेवामों का विभाग 

७. जन-सूचना विभाग 

रछ कानूनी मामलों का विभाग 

महासचिव के कतंव्य 

१ महासचिव राष्ट्रसंघ के प्रमुख प्रशासक्रीोय अधिकारी के रूप गे काम 
करता है। 

२ महासचिव होने के नाते वह, 

साधारण सभा, 

सुरक्षा परिषद्‌, 

ग्राथिक एवं सामाजिक परिषद्‌, 

प्रन्‍्यासिता ([70०5॥०८७॥७9) परिपद्‌, 
की बैठको मे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी के रूप मे काम करता है। इन प्रंगो द्वारा 
दिये गये निर्देशों को पूरा करना महासचिव का कर्तंब्य है । 


३. महासचिव को राष्ट्रसंध के लिए विभिन्न पदाधिकारियों को लियुत्रत करने 
का भी पप्िकार है । तियुत्तिया साधारण सभा द्वारा बनाये गये नियमो के अ्रनु्दार 
की जाती हैं। विभिन्न देशो के प्रतिनिधि राष्ट्सघ की सेवा में लिए जा सर्के इसका 
भी ध्यान रखा जाता है । 


श्श्८ लोक-प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार 


४. चार्टर की धारा &€ के अनुसार महासचिव कोई भी ऐसा मामला जिससे 
विश्व शाँति एवं सुरक्षा को खतरा है, सुरक्षा परिपदु के सम्मुख विचाराध श्रस्तुत 
कर सकता है। 

५. महासचिव साधारण सभा के सम्मुख वाधिक एवं पूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करता है । 

सचिवालय में महासचिव का पद ग्मत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। वह प्रशासकोप 
एव राजनैतिक दोनो प्रकार के कार्य करता है । विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलो से उसका 
निरन्तर सम्पर्क रहता है ॥ वह अपने व्यत्तित्व एव पद के प्रभाव से उन्हे राष्ट्घ के 
चार्टर के उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए चेप्टा करने को प्रेरित कर सबता है । रूस ने 
पह शक्ा प्रव॒ट की है कि एक ही व्यक्ति के महासचिव रहने से यह सम्भावना रही 
है कि घह एक ग्रुट विशेष के लाभ के लिए काम करने लगे । झतः रूस ने यह 
छुकाव दिया कि एक महासचिव के स्थान पर तीन व्यक्ति रक्‍खे जायें जिनमे से एक 
पू जीवादी देशों का, एक कम्युनिस्ट देशों का तथा एक तटस्थ राष्ट्रो का प्रतिनिधित्व 
करे। इस प्रस्ताव में सबसे बडी कठिनाई यहू है कि यद्धि एक की जगह तीन व्यक्ति 
महासचिव बनाये जायें तो उनके कार्यों के समस्वय का वया प्रबन्ध हो ? जिस भ्रकार 
एक राज्य में एक साथ ही तीन मुख्य सचिव रखने से गडबडी फेलेगी, उसी प्रकार 
की स्थिति राष््रसघ के सचिवालय में भी हो जावेगी । 

महासचिव मुस्यतः प्रशासक है । राष्ट्रध के विभिन्न झगो का कायंक्रम 
तैयार करवाना तथा उसे कार्यास्वित करवाना यह उटयका काम है। पर प्रणासक होने 
के साथ ही एक राजनैतिक नेता भी है । सदस्य राष्ट्र उसे परामर्श करते हैं। यह्‌ 
उसी का काम है कि देखे कि राष्ट्रथ सफल होता है । उसे छोडकर भोर कोई 
ब्यक्ति ऐसा नहीं जो राष्ट्रसघ का संस्थागत रूप में प्रतिनिधित्व कर सके । राष्ट्र सघ 
के हितो की रक्षा करना उमी का उत्तरदाधित्व है ॥ यद्यपि उसके उत्तरदायित्व बहुत 
हैं, पर शक्तियाँ बहुत ही कम हैं । न तो उसके पीछे पालियामेट की शक्ति है, न 
न्‍्थापालय की । उसके पास भ्रपने आदेशों को मनवाने के लिए पुलिस भी नहीं है । 
उसे प्पने भ्रयास से समभा-बुभा कर राष्ट्रों को राष्ट्रसंप के चार्टर के प्नुमार 
भ्रावरण करने पर राजी करना पडता है । 

प्रपने राजनैतिक उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए महासचिव अनेक प्रकार 
से प्रपने विचारो से सदस्य राष्ट्रो को प्रभावित कर सकता है $ दापिक प्रतिवेदन से 
साधारण समा बे सम्मुख वह भ्रपने विचार प्रस्तुत करता है। वह कुछ सुझाव उनके 
सामने रख सकता है। वह अपने वक्तब्यो के द्वारा प्रपते विचार व्यक्त कर सकता 
है तथा सदस्य राष्ट्रों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास कर 
सबता है। अपने अमण मे, पत्र व्यवहार में तथा|सदस्य राष्ट्रो से प्रन्य सम्पर्क से उनके 
विचारों को प्रमादित करने का प्रयास कर सकता है। चूंकि सचिवालय का सारा 
काम महासचिव के ही नेतृत्व पर तिभर करता है ,इसलिए सदस्यों मे साधारणताः 
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इस बात पर सहमति है कि महासचिव योग्य तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति 
होना चाहिए ॥ यदि वाघह्तव में देखा जाए तो सचिवालय का कोई राजनैतिक सकान 
नहीं है । इसके कार्यों का गस्तर्राष्ट्रीय स्वरूप है । सचिवालय के झ्रघिकारियों एवं 
कर्मचारियों से यह अपेक्षा को जाती है कि वे अपनी राष्ट्रीय भावनाग्रो तथा सहानु- 
भूतियों को समठन के उहं श्य की भ्राप्ति मे बाधक नही बनने देंगे । भपने कार्यकाल में 
सतत सथुक्‍त राष्ट्रो के आदेशों के भ्रनुसार ही चलेंगे । चार्टर की धारा १०० मे यह 
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपने कतंव्यो के पालन करने मे महासचिव तथा राष्ट्र 
सघ ग्रन्य पदाधिकारी प्रपनी राष्ट्रीय सरकारों से किसी भी प्रकार का आदेश नहीं 
लेंगे । ऐसा कोई भी काम नही करेंगे, जिससे उतकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर कोई 
झ्राषात हो । साथ ही सदस्य राष्ट्रो से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनकी प्रस्तर्रा- 
ध्ट्रीय स्थिति का सम्मान करेंगे तथा महाप्तचित्र तथा प्रनन्य पदाधिकारियों पर कसी 
भी प्रकार का प्रभाव डालने का प्रयास नही करेंगे । 


विशेष श्रध्ययन के लिए 
गुडरिच - दी युनाइटेड नेशस्स 
गू०एन ० प्रो० - चार्टर ऑफ दी युनाइटेड नेशग्स 
युताइटेड नेशन्य॒ : एवरी मैन्‍्स युनाइटेड नेशस्स 


रद 


संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा 
सांस्कृतिक संस्था--यूनेस्को 
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(युनाइटेड नेशन्स एज्यूकेशनल एथ्ड कल्घरल प्रॉर्गेनाइजेशन--थूनेस्को) संयुक्त 
राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सॉस्कृतिक सस्था की स्थापना के लिए सब १६४५ में लदन 
मे राष्ट्ंध का एक सम्मेलन बुलाया गया । इसमे यूनेस्को का संविधान तैयार किया 
गया। सब १६४६ के नवम्बर महीने में यूनरेस्की के सविधात को ३० राष्दरों द्वारा 
मान्यता प्रदान करने पर औपचारिक रूप से इस सस्था की स्थापता हुई । 
उद्द श्य 

संविधाय के श्रनुसार यूनेस्को का उद्देश्य राष्ट्री मे पारस्परिक शैक्षणिक, 
वैज्ञानिक एवं सास्कृतिक सहयोग के माध्यम से चन्तर्राष््रीय शाि एवं सुरक्षा मे 
योगदान करना है। यह न्याय तथा विधि शासन के प्रति ग्रादर वी भावना के 
विकास के प्रयास करता है । इसके अतिरिक्त यूनेस्फ्ों सभी के लिए मानेबोप 
अधिकारो तथा मौलिक प्रविकारो की स्थापना चाहता है १ 

इन इइं श्यों की प्राप्ति के लिए यूनेस्कों निम्नलिखित बाय करता हैः 

१. शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सास्कृतिक विकास को गतिशील बनाते का 
प्रयास करता है। 

२: उपरोक्त क्षेत्रों मे गन्तर्सद्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है । 

३. उपरोक्त क्षेत्रों मे विभिन्न प्रकार की सूचनायें एवं श्रॉकडे एकत्रित करता 
है । 
संगठन 

यूनेस्को के सुख्य अंग निम्नलिखित हैं : 

१ साधारए सभा (00०७) (०४८४८४००)--यह सर्वोच प्रशासकीय प्रंग 
है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सास्द्ृतिक संस्था के सभी रादस्य राष्ट्र इसके 
सदस्य होते हैं। इसकी बंठक दो वर्षों मे एक वार होती है । इन बंठकी में साधारण 
समा पाने बाले दो वर्षों के लिए नीति निर्धारित करती है, कार्यक्रमों का अनुमोदन 
करती है तथा बजट पाप्त करतो है । 

२. कार्यकारिशी मष्डल (६४९०ए४४७ छ०270)--इसऊा निर्वाचन साधारण 
समा द्वारा कार्यक्रमों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विया जाता है । 


सयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सास्कृतिक संस्था-यूनेस्को २२१ 


कार्यकारिणी मण्डल मे ३० सदस्य होते हैं। इसकी बैठक साल मे दो या तीन बार 
होतो है । 

३. सच्िवालय.--प्चिवालय का प्रधान महा निदेशक [780४0 0द्यटाओ) 
होता है। इसकी नियुक्ति के लिए कार्यकारिणी मण्डल नाम प्रस्तावित करती है । 
नियुक्ति साधारणा-सभा द्वारा की जाती है । 


प्रत्येक सदस्य राष्ट्र थे राप्रीय ग्रायोग संगठित किया गया है, जिसमे सरकारी 
तथा ग्ररप्तरकारी सस्थाग्रो के प्रतिनिधि होते हैं। इन श्रायोगो के माध्यम से यूनेस्को 
सदस्य राष्ट्रो के शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सास्कृतिक जीवन से सम्पर्क बनाये रखता है 
तथा यूनेस्को के कार्यक्रमों को पूरा करने मे राहायता पहुँचाता है । 

यूनेस्को का मुरयालय पेरिस मे है । 


सदस्यता 

संयुक्त राष्ट्स्ध वी सदस्यता से सदस्य राष्ट्रों को यूनेस्कों का सदस्य होने का 
प्रधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसे राष्ट्र भी यूनेस्फो के सदस्य बन सकते हैं. जो राष्ट्र- 
सध के सदस्य नहीं हैं +॥ इसके लिए निम्नलिखित दो शर्ताँ वा पूरा होना 
प्रावश्यक है । 

(प्र) कार्यकारिणी मण्डल ऐसे देश की रादस्यवा की संस्तुति करे तथा 
साधारण सभा २३/३ बहुमत से इसका अनुमोदन कर दे । 

(ब) संयुक्त राष्ट्र सघ की ग्राथिक एवं सामाजिक परिषद्‌ (80070070 6 
80००] (००००) ने उसकी सदस्यता का विरोध न किया हो । 

सन्‌ १६६६ के प्रारम्भ मे यूनेस्कों मे १२० राष्ट्र शदध्य थे | तोन सह सदस्य 
भी थे । सह सदस्यों को संगठन मे वे ही अधिकार प्राप्त हैं जोकि प्रन्य सदस्यों को 
प्राप्त हैं, पर न तो वे साधारण्स सभा मे मतदान में हिस्सा ले सकते हैं प्ौर न 
कार्यकारिणी मण्डल के सदस्य ही चुने जा सकते हैं । 
यूनेस्को के महत्त्वपूर्ण कार्य क्रम 

यूनेल्कों का कार्यक्रम सदस्य राष्ट्रो की भौगोलिक सीसा में उनके आग्रह पर 
हो, उनके सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है । यूनेस्को बेवल सस्तुति ही कर 
प्रकती है । कोई भी राष्ट्र इन सस्तुतियों को मानने को बाध्य नही है । 

यूनैस्को के कुछ कार्यक्रम ती स्थायी रूप से चलाये जाते हैं, जँसे सूघताओी का 
आ्रादान-प्रदान, भ्रस्तर्राष््रीय गे रसरकारी संगठनों की सहायता तथा प्रन्तर्राष्टीय सम्मेलन 
भ्रादि । 

यूनेस्को के प्रमुख कार्यत्रमो मे निम्तलिसित का उल्लेख किया जा सकता है 

शिक्षा--ऐसा झनुमान किया जाता है कि ससार की प्रोढ जनसप्या का 
लगभग २/५ भाग निरक्षर है। साक्षरता प्रसार के लिए यूनेस्को विशेष रूप से 
प्रयत्नशील है । सन्‌ १६६५ मे यूनस्क्रो के तत््वाववान में निरक्षरता उन्मूलन के लिए 


२२२ लोक-प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार 


तेहरात में विश्व कांग्रेस छा आयोजन किया गया था । इसके फलरवरूप अनेक देशों 
में निरक्षरता उन्मूलन के लिए मार्मदर्शीय योजनायें बनायी गई हैं 


विकासशोल देशों मे शैक्षणिक विकास के लिए योजनाएं बनाने मे यूनेस्त्रो, 
अम्तर्राट्रीय शैक्षणिक ग्रायोजन संध्यान, पेरिस (ा्याशींगाओं वपध्रोप्ताल ता 
80८४० 9]शाणा8 ?85) के संयुक्त तत्वावधान मे काम करता है । इसके 
अतिरिक्त यूनेस्क्रो शिक्षण के नये तरीको के विकास में भी सहायक होता है । 


यूनेस्को के मुख्यालय में सदस्य राष्ट्रो के शेक्षएिक कार्यत्रम, छात्रवृत्तिया 
तथा शिक्षण के क्षेत्र प्ले सम्बन्धित अन्य ऑआँकड़े एकत्रित किए जाते हैं । 
प्राकृतिक विज्ञान 

विज्ञान के क्षेत्र मे यूनेस्की के कार्यक्रमों के तीन प्रमुख उद्दं श्य हैं .-- 

(पर) सदस्य राष्ट्रों भे विज्ञान की मूलभूत संरचना का विक्रास करना । 

(ब) वैज्ञानिक श्रनुसंघानो के लिए श्रन्तर्सट्टीय सहयोग । 

(स) विज्ञान एवं टेकनॉलॉजी के विक्रास के लिए प्रयत्तशील होना ॥ 

इन उद्ँ एशो की प्राप्ति के लिए यूनेस्को ने चार क्षेत्रीय दिमाग, लैटिन 
अमेरीका, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, तथा दक्षिण पूर्व एशिया मे जोल रखे हैं। 

इसके ग्रतिरिक्त यूनेस्को विदव पल मण्डल तथा भूकम्प श्रादि से सम्बन्धित 
अनुसघानो में भी सहायता देता है । 


सामाजिक विज्ञान 

इस क्षेत्र मे यूनेस्को समाज विज्ञान के विद्वानों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
तथा सूचनामो के भ्रादान-प्रदान का*प्रयास करता है। विकासशील देशो में समाज 
विज्ञान के प्रशिक्षण एक अनुसंधान में भी सहायता देता है। मनोविज्ञान, भाषाशास्त्र, 
स्माजशास्त्र, श्रयंशास्त्र श्रादि की श्रमुस विचारधाराप्रों का एक अन्तर्राष्ट्रीय सर्चे- 
क्षण भी किया गया है | यूनेस्को का सामाजिक विज्ञान विभाग विकासशौल देशों वी 
आधिक एवं सामाजिक समस्याओ्रो का ग्रध्ययम करता है । 
संस्कृति 

इस क्षेत्र में यूनेम्को के कार्यन्रमों के तीन महत्त्वपूर्ण उद्ं क्य हैं--- 

(प्र) भोसिक रचना वा कार्स 

(ब) वतंमान रचना को सुरक्षा 

(स) सस्दृति का अन्तर्राष्ट्रीय परियोध 

इन उहू यो को पूर्ति के लिए यूनेस्को प्रन्तर्राष्ट्रीय थियटर इसस्‍्टीट्यूट तथा 
प्रस्तर्राष्ट्रीय धिपटर म्यूजिक कौंसिल को राहायता देता है । सिनेमा भौर ठेलिविजन 
का साहित्य तथा वला पर प्रभाव वा सर्वेक्षण भी किया गया है। यूनेस्को पुस्तका- 
लगो तथा सप्रहालयों घो भी विक्रसित बरने में सहायता देता है । 


संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक सस्था- यूनेस्को २२३ 


सामूहिक संचार 

सामूहिक संचार के क्षेत्र मे यूनेस्को का उहंश्य स्वतत्र सचार व्यवस्था स्था- 
पित करना है जिससे लोग दूसरे देशो के बारे मे जान सकें एव प्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
बड़े । इस उद्ृृश्य की प्राप्ति के लिए यूनेस्फों विकासशील देशो मे प्रेस, रेडियो, 
घिनेमा, टेलिविजन ग्रादि सामरहिक सचार के माध्यमों को प्रोत्साहन एवं सहायता 
देता है । यूनेस्को को सहायता से ग्नेक देशों में शैक्षणिक प्रसारण की व्यवस्था 
की गई है । 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रादात-अदान हर 

इस क्षेत्र मे शक्षशिक, वैज्ञानिक तथा साँस्‍्कृतिक उद्द श्यो की प्राध्ति के लिए 
यूनेस्को विदेशों में यात्रा को प्रोत्साहन देता है | विदेशों मे यात्रा करने से अन्तर्राष्ट्रीय 
सदभावना के विकास में बडी सहायता मिलती है। प्रति द्वितीय वर्ष यूनेस्को स्टडी 
एब्रोड ($00५ ४070०७0) नामक पुस्तिका प्रकाशित करता है, जिसमे छात्रवृत्तियो 
तथा श्रादान-प्रदान की योजनाप्रो के प्रन्तगंत विदेशों मे शिक्षा प्राप्त करने की सुवि- 
धाझ्रो का वर्णन रहता है । 
तकनीकी सहायता 

संयुक्त राष्ट्रसघ के विकास कार्यक्रम तथा अ्रपने कार्यक्रमों के भ्रन्तर्गंत यूनेस्को 
विकासशील देशो मे तकनीकी सहायता के लिए विशेषज्ञ भेजता है । यूनेस्को वैज्ञानिक 
इ जीमियरिंग तथा समाज पिज्ञान के विकास के तिए विशेषज्ञों की सेवायें इस कार्ये- 
क्रमो-के भप्रन्तमेंत उपलब्ध कराता है । सन्‌ १६६५ के अ्रन्त में श्रनुमानत १००० इस 
प्रकार के विशेषज्ञ विकासशील देशो मे काम कर रहे थे । 

नोट--यह प्रष्याय पुनाइटेड नेशन्स द्वारा प्रकाशित “एवरी मैन्स युनाइटेड 
नेशग्स” मे दी गई सूचनाग्रो एवं त्तथ्यो पर झाधारित है । 


विशेष भ्रध्ययन के लिए 
गुडरिच ४ दी युनाइटेड नेशन्स 
यू एन० भो०. *« चार्टर झाफ दी युनाइटेड नेशन्स 
युनाइटेड नेशन्स शुवरी मैन्स युनाइटेड नेशन्स यूनेस्को का सविधान 


२५९ 
संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संघ 








सनु १६४३ मे संयुक्त राष्ट्रसंध के खाद्य एव कंपि सम्मेलद ने एक अन्तरिम 
आयोग की स्थापना की । इस अन्तरिस ग्यायोग ने कृषि एवं खांथ सघ (फूड एण्ड 
एग्रीकल्चर श्रॉर्गेनाइजिशन--एफ० ए० ओ०७) का सविधान तैयार किया । औपचारिक 
रूप से खांद्य एवं कृषि सध की स्थापना १६ झवतूबर, १६४५ को की गई । उस समय 
तक २६ सरकारों ने इसके संविधान को स्वीकार कर लिया था । 
उद्देश्य 

खाद्य एव कृषि सघ के सस्थापक राष्ट्रो ने यह इच्छा प्रकट की कि-- 

(श्र) लोगो का पोपशिक स्द॒र तथा रहन-सहन का दर्जा ऊ चा उठाया जाये। 

(ब) कृषि से वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण को विकसित किया जाये। 

(प) बेहातो में रहने वाले लोगो को रहन-सहत की प्रच्छी सुविधायें 
प्राप्त हो । 

इन उहंएयो की प्राप्ति के लिए खाद्य एद इविराघ निम्नलिखित काम 
करता है-- 

१. सूचना सेवा--पोषक भाहार कृषि, जंगल, मत्स्य उद्योग आदि से सम्ब- 
न्धित ग्राँकडे देता है तथा इन क्षेत्रों में श्राने वाले वर्षों के लिए पूर्वानुमान भी 
बताता है । 

२. कृषि उद्यादन, सत्स्य तथा जगल उत्पादन के क्षेत्र मे उत्पादव बडाने 
तथा उचित रूप मे देचने के लिए राष्ट्रोय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रयाप्तो को सहायता 
देता है ॥ 

३. प्राकृतिक साधनों की रक्षा के प्रयास में सहायक होता है । 

४ यदि कोई राष्ट्र श्राग्रह करे तो उपरोक्त क्षेत्रों में तलनीकी सहायता का 
प्रबन्ध करता है ) 
संगठन 

खाद्य एवं कृषि सघ का स्थायी मुख्यालय रोम में है। इसबे झलावा निम्न- 
लिखित ७ क्षेत्रीय कार्यालय मी हैं * 

१. उत्तर प्रमेरिका क्षेत्रीय कार्यूलय--वाशिगटन 

२. निकट पूर्व क्षेत्रीय कार्यावय--बैरो 

३. एशिया एवं सुदूर पूर्वे क्षेत्रीय कार्यलिय--वैगवाक 


संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संघ २२५ 


४. लेटिन भ्रग्रेरिका क्षेत्रीय कार्यालय--सैं टिपायो 

४, पूर्वों लेडिन अमेरिका क्षेत्रीय कार्यालय--रियाडोजेनरो 
६. अ्रफ्रीकी क्षेत्रीय कार्यालय--श्रकारा 

७- यूरोपीय क्षेत्रीय कार्यालय--जैनेवा 


इन सात क्षेत्रीय कार्यालयों के ग्यतिरिक्त खाद्य एव कृषि सघ का एक सम्पको 
कार्यालय सयुक्त राष्ट्रसघ के मुख्यालय पर भी है । खाथ एवं कृषि सघ अपने कार्य - 
क्रमी को इन्ही कायलियों के माध्यम से सचालित करता है । 

खाद्य एवं कृषि सघ के भ्रमुस् भ्रग निम्नलिखित हैं-- 

१. साधारण सभा (काफ़ेंस)--यह सर्वोच्च प्रशासकीय भ्रग है। साथ एवं 
कृषि सघ के सभी सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य होते हैं । प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही 
बोट देने का ग्रधिकार होता है । सह सदस्यों को बेठकों मे उपस्थित रहने तथा वाद- 
विवाद में भाग लेने का ग्रधिकार तो रहता है पर वे मतदान में भाग नहीं ले सकते । 
साधारण सभा की बेंठक दो वर्षों मे एक दार होती है 

२० कार्यकारिणी सण्डल (कोसिल)--यह खाद्य एवं कृषि सध की कार्यका- 
रिणी सभा है । ३१ सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य होते हैं । ये सदस्य साधारण सभा 
द्वारा चुने जाते हैं। साधारण सभा की बेठको के बीच कार्यवारिए्ली मण्डल खाद्य एव 
कृषि सघ के कार्यक्रमों पर नियत्रण रखता है। विश्व की कृषि एवं खाद्य स्थिति की 
समीक्षा फरता है, कृषि एवं खाद्य की स्थिति मे सुधार लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
सगठनो से घप्तिफारिश करता है । 

३. सचिवालय--यह महा निदेशक की भ्राधीनता मे काम करता है । महा 
निदेशक का(छुताव कार्यकारिणी मण्डल द्वारा चार वर्ष के लिए होता है। सचिवालय 
निम्नलिखित ६ भागो मे विभाजित है : 

(अर) कार्यक्रम एवं बजट का विभाग 

(ब) तबनीकी विभाग 

(स) आधिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग 

(द) मत्स्य उद्योग वा विभाग 

(६) जन-सम्पर्क एवं काठूनी मामलों का विभाग 

(फ) प्रशाप्तन एवं वित्तीय विभाग 
सदस्यता 

खाद्य एव इृषि सघ के मूल सदस्य वे राष्ट्र हैं जिनरी तालिका सध के 
सविधान के परिथ्ििष्ट मे दी गई है ॥ इन राष्ट्रो ने खाद्य एव हृपि सघ के सविधान 

को स्वीबार कर लिया है । नये राप्ट्रो को सदस्यता तद प्रदान की जाती है जबकि 
थे सघ के राविधान को स्वीकार कर लें तथा साधारण सभ्य उनकी सदस्यता का 
२/३ बहुमत से धनुमोदन वर दे । १६६६ के श्रारम्भ मे खाद्य एवं इृषिसंप्र म 
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११० राष्ट्रो को पूर्णां सदध्यता प्राप्त थी तथा ४ सह सदस्य थे । 
खाद्य एव क्ृपि सघ के कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य क्रम 

खाद्य एव कृषि सघ के महत्वपूर्ण कार्यक्रमो भे निम्नलिखित उल्लेसनीय हैं: 

१ भूख से मुक्ति का श्रानदोबन--खाद्य एवं कृपि संघ्र ने इस झ्ान्दोलन का 
प्रारम्म १६६० मे किया था । इसका उद्देश्य यह है कि विश्व की जनता का ध्यान 
इस ओर श्राक्पित किया जाये जिस कि लोग हृढ भ्रतिज्ञ होकर इस समस्या के 
समाधान के लिए प्रयास करें + ग्रनेक देशो के नागरिकों ने आन्दोलन को सफल बनाने 
के लिए करोड़ो डालर चा्द्दे के रूप मे एदत्रित किये हैं। इस आन्दोलन के प्रन्तर्गत 
कुछ कार्यक्रम तो सघ रवय॑ ही सचानित कर्ता है, तथा कुछ प्रत्य वेः लिए सम्बनत्बित 
सस्याक्रो को तकनीकी पराम्ई आ्रादि देता है १ 

२ खाद्य एवं कृषि सघ ग्रस्य अ्न्तर्राप्ट्रीय संस्थाओं बेर साथ मिल कर सम्मि- 
लित रुप से भी कुछ कार्यक्रम चलाता है। इनमे कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का उल्लेख 
नीचे किया जाता है : 

(अर) राष्ट्रसंध तथा खाद्य एव कृषि संघ का विश्व के लिए भोजत सम्बत्धी 
कार्यक्र--इसका प्रारण सद १६६३ मे किया गया थ। । इसके अन्तर्गत प्रतेक देशो 
में श्राथिक एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रम चलाये जाते है। इल कार्यत्रमों पर 
अनुमानत: ६ करोड़ डालर खर्च होते है । इनके अष्त्गंत विकासशील देशों मे मजदूरों 
को बेतत आशिक रूप से साथ सासप्रियो के रूप मे दिया जाता है । 

(ब) खाद्य एव दृषि सघ तथा पअस्तर्राष्ट्रीय ऐटोमिक एनर्जी एजेन्सी का 
सम्मिलित कार्यक्रा--इसके श्रस्तगेंत भूमि वा उत्पादन बढाने, गिच्राई, फसल को 
रक्षा, कीटाणु उन्मूलन श्रादि के कार्यक्रम गाते हैं १ इसका कार्यालय वियना में है ! 

(स) खाद्य एवं कृषि सघ तथा पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए भ्रम्तर्राष्टीय 
बैंक (7ध0भाणाश छेश: ि ६९००॥5एएच४०ए० & 0०ए४०एग्रव्या) ने 
सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय कृषि विकास की योजनापो के सूल्याकन का कार्यक्रम 
चलाया है । इस कार्यक्रम के भ्न्तगंत कृषि विकास की योजनामो के लिए विकासशील 
देशो की भ्राथिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है । 

(द) खाद्य एवम्‌ कृषि सघ तथा उद्योग सहयोग कार्यत्रम (7900509 0०- 
004४६ ?0870/776) की स्थापना सद्‌ १६६६ मे की गई थी । इसका उद्देश्य 
सघ, उद्योग, तथा रारफारो के बोच ऐसे सम्बन्ध स्थापित करना है, जिससे विकासशील 

देशों में विकासोन्मुखी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिले । इसके ग्रन्तगंत विकासशील 
देशो को प्रशासकीय, झधिक, तथा बैनातिक एवं तकनीकी राहायता दी जाती है । 

३ विश्व की खाद्य-स्थिति वी समीक्षा--खाद्य एवं कृषि सघ विश्व वो खाद्य 
शुर्व इृषि परिस्थितियों वी निरतर देखभाल करता रहता है $ संघ द्वारा क्ये गये एक 
अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि विकासशील देशों में उत्पादन मे वृद्धि हुई है, पर 
जनपसख्या के बढ़ने से खाद्य वस्तुप्नो की कमी बनी ही हुई है। यद्यवि विज्ञान के अनु 
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सांंधानो के फलस्वरूप विश्व को खाद्य समस्या से काफी सुधार लाया जा सकता है, पर 
यह तमी सभव है जवकि विश्व के नेता इस समस्या की गभीरता को समझें तथा राघ 
के कार्यक्रमों के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध करा सके ) 

४. खाद्य एवं कृषि संघ कृषि संबंधी योजनाग्रों तथा उनके उत्पादनों के 
उचित मुल्य पर विक्रय की योजनाम्रो में भी सहायता देता है। यहद विश्व से साथ 
बस्तुग्रो की प्रावश्यक्ताग्रो के बारे मे पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है । 

५ खाद्य एवम्‌ कृषि सघ का भूमि एवं जल विकास विभाग क्पि सम्बन्धी 
साधनों के बिकास का प्रयास बरता है। इसके झन्तगंत भूमि सर्वेक्षण, रासायनिक 
खाद्य, कृषि का मशीनीकरणा, सिंचाई संवधी योजनाएं आदि गआ्राती हैं । 

६ खाद्य एवम्‌ कृषि सघ का पौध उत्पादन एवं मरक्षण विभाग अच्छे 
बीजो के उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था करता है । शक्ृषि उत्पादनो की जाच 
तथा उनके विकास की योजनाए भी इसी के अन्तगंत झाती हैं । 

७ खाद्य एवम्‌ कृषि सघ का पशुपालन तथा स्वास्थ्य विभाग पशुग्नो में 
पैलने बाली बीमारियों की रोक-धाम करता है । इनसे सबधित प्नुसंधान को 
प्रोत्माहित कराता है । डेनमार्क की-सरकार की सहायता से डेयरी फार्म के 
वार्यकर्तापओं के लिए प्रशिक्षण वा कार्यत्रम भी इसके अन्तगंत चलाया जाता है । 

छ. मत्स्य विभाग विश्व मे मछलियो के विकास सम्बन्धी योजनाए' संचालित 
करता है । विश्व भर मे पकडी गई मछलियों के आँकडे रखता है । 

&, खाद्य एवम्‌ कृषि संध इमारतों तथा दूसरी लकडो की विश्व प्रावश्यकता 
आँकने के लिए अनेक क्षेत्रीय अध्ययनों का प्रबंध करता है । सत्‌ १६६५ के एक 
अ्रध्ययत के अनुसार विश्व भर में ११० लाख एकड जमीन में जल्दी बढ़ने वासे वृक्ष 
लगाये गये । हाल के वर्षों मे कागज के कारखानों के लिए वच्चे माल के उत्पादन 
पर जोर दिया जा रहा है । 

१० खाद्य एवम्‌ कृषि सघ विकासशील देशो को पोपक सेवायें (२०07 
$07५॥९८$) स्थापित करने मे सहायता देता है । इस क्षेत्र मे प्रशिक्षण की व्यवस्था 
करता है | साथ वह्तुश्रो के लिए अम्तर्राप्ट्रीय मानक स्थापित करता है । 

नोट यह अध्याय युनाइटेड नेशन्स द्वारा प्रताशित 'एवरी मैन्स युनाइटेड 
नेशन्स में दी गई सूचनाप्रो एवं तथ्यो पर झ्राधारित है । 


विशेष ग्रध्ययन्त के; तए 


युनाइटेड नेशन्स ४. एवरी मैन्स युनाइटेड नेशन्स 
गुडरिच दी युनाइटेड नेशन्स 
यू० एन० ग्रो० - चार्टर ऑफ युनाइटेड नेशन्स 


एफ० एु० झ्रो० वा संविधान 
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विश्व स्वास्थ्य संघ 





विश्व स्वास्थ्य सध (बल्ड हैल्थ भ्रॉरगेनाइजेशन---डबल्यू ० एच० ग्रो०) को 
स्थापित करने का प्रस्ताव संनफ़रैँ प्ििको मे सब १६४४ मे राष्ट्रसंघ के प्रन्तर्राप्ट्रीय 
सस्पाओ के सम्मेलन मे किया गया था। सन्‌ १६४६ में न्यूयार्क गे ६४ राष्ट्रों के 
प्रतिनिधियों ते इसका संविधान तैयार किया ॥ यह्‌ संविधान ७ अग्रेल, १६४८ को 
सागू'हुआ जबकि सयुकत राष्ट्रसघ के २६ सदस्यो ने इसको मान्यता दी । सारे विश्व 
में ७, अप्रेल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है । 
उद्देश्य 

विद्व स्वास्थ्य सघ का उद्द श्य सारे विश्व के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की 
उच्चतम सीमा को प्राप्त करना है । स्वास्थ्य सघ के राविधान के झनुसार स्वास्थ्य 
की परिभाषा केवल बीमारी भ्रथवा कमजोरी का न होता ही नही है । स्वाध्थ्य की 
परिभाषा में पूर्शात. शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक कल्याण भी शामिल है। 
प्रपने उद्दे श्य की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य सघ निम्नलिखित कार्य करता है : 


१ भन्‍्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के कार्यक्रमों मे समत्यय स्थापित करता है एवं 
उनका संचालन करता है । 
२. महामारी एवं स्थानिक बीगारी एवं अम्य बीमारियों के उस्मूलन के कार्य 
करता है । 
३. मेडिकल, जनस्वास्थ्य तथा भ्रन्य सम्बन्धित क्षेत्रो मे शिक्षण एव प्रशिक्षण 
के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करता है। 
४. जँब उत्पादन (छ0!०हांट्ड ए0क्‍एल॑ते, 
भेपज उत्पादन (शिक्षागरइण्ट्प्रख्य्बा शिएतप८5) 
ध तथा इसी प्रकार के प्रन्य उत्पादनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मातक की स्थापता 
करता है । 
५. रोगों के निदान की प्रक्रिया का मानकीकरण करता है | 
&, मानसिक रोगो की चिकित्सा के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता है । 
संगठन 
विश्व स्वास्थ्य सघ वा मुख्य वार्यलिय जेनेवा मे है । इसके प्रतिरिक्त निम्न॑- 
(लिखित ६ प्षेत्रीय कार्यालय भी हैं ६ 
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१. दक्षिश-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कायलिय, नई दिल्‍ती 

२. पूर्व भूमध्यसागरीय क्षेत्रीय कार्यालय, एलेक्जेंडिया 

३. पश्चिमो प्रशान्त द्वेत्रीय कार्यालय, मनीला 

४ अमेरिकन क्षेत्रीय कार्यालय, वाशिंगटन 

५. ग्रफ्ीकी क्षेत्रीय कार्यालय, बे जेबिले 

६ यूरोपीय क्षेत्रीय कार्यालय, कोपेन हेगेन 

विश्व स्वास्थ्य सघ अपने कार्यकमों को इन्ही-क्षेत्रीय वार्यालयों के माध्यम से 
संचालित करता है । 

विश्व स्वास्थ्य संघ के प्रमुख ग्रग निम्नलिखित है-- 

१ विश्व स्वास्थ्य साधारण सभा (प्रसेम्बली)--यह सर्वोच्च प्रशासकीय झगय 
है । विश्व स्वास्थ्य सघ के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें होते हैं ॥ साधारण- 
सभा नीति एवं कार्यक्रम राम्बन्धी निरंय लेती है ; स्वास्थ्य सघ का बजढ पास 
करने का ग्रधिकार भी साधारण सभा को ही है। इसकी बेठक वर्ष में एक बार 
होती है / 

२५ यार्यकारिण्यो सण्डल--कार्यकरारिणो मण्डल, मे २४ रादरप होते/हैं। पे 
विश्व स्वास्थ्य ग्सेम्बली द्वारा चुने जाते हैं। दसकी बेठकें प्रति वर्ष कम से कम दो 
बार होती हैं। साधारण सभा के निर्णयों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व कार्य 
कारिएी मण्डल पर ही है ) का्ेगगरिणी मण्डल तकनीकी एज प्राजनैतिक प्रग है । 

३. सचिबालय--सचिवालय का प्रधान महा निदेशक होता है । सचि- 
चालय में तकनीकी एवं प्रशासक्रीय कामिक वर्ग स्वास्थ्य सध के कार्यक्रमों वा 
सचालन करते हैं। सन्‌ १६६६ के श्रनुभान के अनुसार विश्व स्वास्थ्य सघ के 
सचिवालय, क्षेत्रीय आफिसो तथा ग्रस्प कार्यक्रमों में प्राथ ३००० लोग काम करते 
है ॥ स्वास्थ्य सघ का कामिक वर्य प्राय ८० विभिन्न राध्ट्रो से तिया गया है । 

सदस्यता --- कोई भोौ राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य सघ का सदस्य बन सकता है| 
सयुकत राष्ट्रसघ के सदम्य राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य सघ के सविधान को स्वीकार करके 

इसकी सदस्यता प्राप्त कर सक्ते हैं । भ्रन्य राष्ट्रो को सदस्यता के लिए प्रावेदन-पत्न 
देने होते, है । उन्हे सदस्यता तब प्रदान की जाती हे जब विश्व स्वास्थ्य ग्रशेम्बली 
स्राधारणा बहुप्रत मे स्वीकार कर ले ) जो देश पूर्णातया स्वतत्र नहीं हैं वे स्वास्थ्य 
संघ के सह सदस्य (/590९८79£ ॥4०४9४६7) बन सकते हैं ॥ सर १६६६ में विश्व 
स्वास्थ्य सघ के सदस्यों भी सख्या श्रर थी 

विश्व स्वास्थ्य सध के कुछ महत्त्वपूर्णों कार्यक्रम 

विश्व स्वास्थ्य सघ वे महत्वपूर्णा कायत्रमो में निम्नलिखित उलेखनीय हैं-- 

१ छुम्रा-छूत से फैलने वाली बीमारियों पर नियत्रण-स्वास्थ्य सध के 

प्रयासों के फलस्वरूप_विश्य के मलेरिया पीडित भागो की प्राधे से ग्रधित्त जरुता को 
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इस रोग के भप से मुक्ति मिल गई है । क्षप रोग की रोक-याम के लिए नयी शक्ति- 
शाली दवाप्नो के उपयोग तथा बी० सी० जी० के टीके लगवाने मे स्वास्थ्य संघ ने 
बडा काम किया है । प्रव इस बात की संभावना प्रतीत होने लगी है कि क्षय रोग का 
सदंधा उन्मूलन ही कर दिया जाए। सव्‌ १६६४ मे स्वास्थ्य सघ ने चेचक उन्मूलन 
का कार्यक्रम प्रारम्भ किया । दस सालो में इस कार्यक्रम को पूरा किये जाने का 
प्रनुमान है । द्रेंकोमा (778000779) से पीडित लोगो के लाभ के लिए इसके निदान 
एवं चिकित्सा सम्बन्धी अनुछ्धान पिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सघ कोइ पीडितो की 
सहायता के लिए भी प्रयास कर रहा है । सदस्य राष्ट्रो को इस विपय के नवीनतम 
अ्रनुसंघान एवं चिवित्सा के सम्बन्ध मे परामर्श देवा है । 

२ पर्यावरण स्वास्थ्य-पर्यावरण स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्वास्थ्य सघ 
बिकासशील देशो मे पीने के लिए स्वच्छ जल-ब्यवस्था पर तकनीकी परामर्श देने के 
लिए विशेषज्ञों का दल भेजता है। साथ ही जल व्यवस्था के निर्माण झ्रादि के लिए 
विशेषज्ञ भ्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है । 

वायुद्ृपए--भाप के तरीकों के विकास तथा यम्त्रों के मानन्‍्रोकरण के लिए 
एक प्रध्ययन प्रायोजित किया गया है । 

बीटाणु नाशक दवाग्रों के विकास एवं निर्माण के लिए स्वास्थ्य सघ रसाय- 
निक उद्योग तथा अन्वेधण सस्थाग्रो से सहयोग करता है | कीटाणु से फैलने वाली 
बीमारियों की रोकथाम के लिए इन कीटाखुनाशक दवाग्रों का बडा महत्व है । 

३. जन स्वास्थ्य--विश्व स्वास्थ्य संघ ग्रपने सदस्यो को जन स्वास्थ्य के लिए 
योजनायें बनाने मे परामर्श देता है! सब १६५१ मे सडक, समुद्र एवं वायु मारे से 
यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नग्रे अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा नियम तैयार किये 
गये । ये नियम १ अक्तुवर, १६५२ से लागू क़रिये गये हैं । 

४ चेचक प्रादि वीमारियो के फंलने को सूचना प्रचारित करता है। इसे 
बीमारियों के सम्बन्ध मे जेनेया से प्रतिदिन रेडियो टेलीग्राफ प्रसारण फिया जाता है । 

५. झनुसघान--पशुओों एवं मनुष्यों में फेलने वाणी बीमारियों की रोक-पाम 
एवं चिवित्सा सम्बन्धी झनुसंघान में स्वास्थ्य राध सदस्य राष्ट्रो से सहयोग करता है * 
अनेक बीमारियां पशुग्रो से मनुष्यों म्रे फँलतो हैं। स्वास्थ्य सघ ने केधर पर अनुसंधान 
करने के लिए एक भम्तर्राष्रीय चिकित्सा झनुसधान दल फास्त से स्थापित किया है। 
हृदय रोग एवं मानसिक रोग सम्बन्धी अनुसधानों को भो स्वास्थ्य सघ प्रोत्साहित 
करता है | सदस्य राष्ट्रो मे इस सम्बन्ध में परामर्श एव तकनीकी सहायता श्रदान 
करता है । 

६. शिक्षण एवं प्रशिक्षण--त्रायः प्भी देशो में डाक्टर, नसें, सेनिटरी इ जी- 
मियर तथा भ्रषोगशालाझो मे काम करने वाले तइनीकी वार्येकर्ताओं वी बमो महसूस 
की जाती है । स्वास्थ्य सघ इन विषयों में प्रशिक्षण की व्यवस्था में सहायता करता 
है। प्रति वर्ष प्रायः ३००० छात्रलृत्तिया देता है जिगसे लोग विदेशों मे जाकर इन 
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विषयो मे शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें । 

७ विश्व खाद्य सघ तथा युनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रन फड के साथ मिल कर 
प्रौदीन युक्त झ्राहार के कार्यक्रम का संचालन करता है । 

छ्. जीव विज्ञान एवं भेषज विज्ञान--इस क्षेत्र मे प्राथ ७० उत्पादनों के लिए 
विश्व स्वास्थ्य सघ ने भ्रन्तर्राष्ट्रीय मानक स्थापित विए है। खतरनाक दवाप्नो की 
प्रतित्रिया की सूचना देने के लिए एजेन्सी की स्थापना वी गई है । दवाग्रो के मान- 
कीकरण के लिए प्रस्तर्राष्ट्रीय फार्मोक्नोविया (रालागबाएणग रिक्वाया80090673) 
प्रकाशित क्या गया है । नीली दवाग्ो के सम्बन्ध में ग्रल्तर्राष्ट्रीय सगठतों को परा- 
मर्श देने का काप्र भी विश्व स्वास्थ्य संघ करता है तथा इनके ग्रनाधिकृत उपयोगो 
पर रोक-थाम की व्यवस्था करता है । 

नोट--यह्‌ प्रध्याय युनाइटेड नेशन्स द्वारा प्रकाशित “एवरी मैन्स सुनाइटेड 
नेशन्स” में दी गई सूचनाग्रों एवं तथ्यों पर ग्राधारित है । 


विशेष प्रध्ययम के लिए 


युनाइटेड नेशस्स ः एवरी मैन्शा युनाइटेड नेशस 
गुडरिच दी युनाइटेड नेशन्स 
यू० एन० झो* चार्टर श्रॉफ दी युनाइटेड नेशन्स 
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